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आमसुख 


भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा गतिविधियों के विविध पहलुओं के सम्बन्ध में 
अधिकृत सूचना सुलभ करने के उद्देश्य से हिन्दी में 'वाषिक सन्दर्भ-ग्रत्थ' सूचना और 
प्रस।रण मन्च्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा सर्वप्रथम १६५४४ में प्रकाशित किया गया 
था । देश तथा विदेश, दोनों में जनता ने इसका जो स्वागत किया, उससे प्रकाशक को इसे 
ग्रधिक व्यापक बनाने की प्रेरणा मिली । द 

क्‍ सन्दर्भ-प्रन्थ में उल्लिखित प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम सूचना 
देने का प्रत्येकसम्भव प्रयास किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में १६४६-६० के केन्द्रीय तथा 
राज्यीय सरकारों के वाषिक वित्तीय विवरण और संसद्‌ तथा राज्यीय्र विधानमण्डलों में 
बजट प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर उपलब्ध हुई अन्य सूचनाएँ दी हुई हें । 

वाधिक सन्दर्भ-ग्रन्थ में सरकारी तथा भ्रधिहत सूत्रों से प्राप्त जानने योग्य तथा 
उपयोगी सूचना संगृहीत और संकलित रहती है। फ 


पहला अध्याय 


भारतभूमि और उसके निवासी 


भारत पर्वतों तथा सपुद्र के द्वारा झ्षेष एशिया से बिल्कुल झलग किया हुआ एक 
स्वतन्त्र देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिन्द सहासागर, पूर्व में बंगाल 
की खाड़ी और पश्चिम में श्ररव सागर है। यह सारा का सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर 
में ८? से ३२७१ १० उत्तरी श्रक्षांदा रेखाश्रों तथा ६८ से ६७ २४: पूर्वी देशान्तर रेखाश्रों के | 
बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २,००० मील है तथा पुर्व से पश्चिस तक 
चौड़ाई लगभग १,८४० मील । इसका क्षेत्रफल १२,३६,७६४ वर्गंमील * है। आ्राकार की 
हृष्टि से इसका स्थान संसार के बड़े देशों में सातवाँ है। इसकी स्थल-भूमि-रेखा की लम्बाई . 
६,४२५ मील तथा समुद्री किनारे की लम्बाई ३,३२५ सील है । 


उत्तर में हिमालय के साथ-साथ सिंकियांग, तिब्बत तथा नेपाल हैं। इसी प्रदेश में 
सिक्किम और भूटान के भी दो संरक्षित राज्य हैं जो विशेष सन्धियों द्वारा भारत के साथ 
'सम्बद्ध हैं। 'पुर्व में कई पर्वंतश्नेणियाँ भारत को बर्मा से अलग करती हैं। इसके उत्तर- 
पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम' के बीच पूर्व पाकिस्तान है। पश्चिम पाकिस्तान भारत को 
पश्चिमोत्तर सीमा पर है। इसके दक्षिण में सजझार को खाड़ी तथा पाक जलडमरूसध्य है 
जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्दमान तथा 
. निकोबार द्वीपसमुह और शअ्ररब सागर में स्थित लक्षकादोव, मिनिकॉय तथा अमीनदीबी 
द्ीपसमूहु भी भारत के अंग हें । 


गक्ृतिक रचना द | क्‍ 
. भारत तीन प्रदेशों में बाँठा जा सकता है : (१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२) 
सिन्धु-गंगा का मंदान तथा (३) दक्षिणी प्रायद्वीप । द 

.. हिमालय प्रायः तीन समानास्तर पर्वतश्रेणियों से मिल कर बना है जिनके बीच में 
_लम्बे-चौड़े पठार शोर घा्ियाँ हैं। इनमें से कश्मीर तथा कुल्लू की घाटदियाँ उपजाऊ, 
““विस्तत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्त हैं। हिमालय की इन पर्वतश्रेरियों में संसार को 





* इस क्षेत्रफल में पाण्डिचेरी का राज्य (१८६ व मील ) सम्मिलित नहीं हैं । 








कनलिनिननििनगनीनन नीता अणनाननानाननना. 


भारत १६४६ 


कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। बहुत अधिक ऊँचाई बाले स्थानों में यातायात, सुख्य भारत- 
तिब्बत द्यापार मार्ग पर दाजिलिग के उत्तर-पूर्व में स्थित चुम्बी घाटी से होकर केवल जेलेप 
दर्रा तथा नाट दर्रा जेसे दरों से ही सम्भव है । 

सिन्धु-गंगा का मेदान १,४०० सील लम्बा तथा १४० से २०० मील चोड़ा है। 
यह मंदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के तीन नदीक्षेत्रों से सिलकर बना है। यह संसार का 
एक सबसे अश्रधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मंदान है और संसार के सबसे श्रधिक घने 
बसे हुए क्षेत्रों में से भी एक है। दिल्‍ली में सुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग 
१०००० शील लब्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अ्रधिक ऊँचाई है तो वहु भी ७०० फट से 
झधिक नहीं । 

प्रायद्वीप का पठार १,३०० से ४,००० फट ऊँचे पहाड़ों और पर्वतश्रेरियों के हारा 
सिन्धु-गंगा के मेदान से अलग पड़ जाता है। अ्ररावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, सेकल तथा अजन्ता 
पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं । प्रायद्रीप के एक झोर झ्ोसतन २,००० फूट ऊंचे पूर्वी घाट और 
दूसरी ओर ३,०००-४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊंचाई कहीं-कहीं पर ८,८४० 
फूट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नोलगिरि पहाड़ियाँ हैं जहाँ पुर्वों घाट श्रोर 
पश्चिमी घाट आपप्त में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डमम्र पहाड़ियों तक फला हुआ है । 


नदियाँ 
भारत की नदियाँ चार प्रकार को हैं: (१) हिमालय से निकलन वाली नदियाँ, 
(२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (२) तटीय नदियाँ तथा (४) शआान्तरिक नदीक्षेत्र की 
नदियाँ । हिमालय से निकलते वाली नदियों में बर्फोले स्थानों से निकलने के कारण पूरे 
वर्ष पाती रहता है। वर्षा ऋतु में इस नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आा जाया करती 
है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः बर्षा का ही पानी होने केषकारण पानी 
कभी कम तो कभी श्रधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी तदियाँ तो वर्ष के अधिक समय 
में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका 
जलक्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भो भ्रधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती 
हैं। पद्िचमी राजस्थान की आन्तरिक नदीक्षेत्र वाली नदियाँ बहुत कम हैं जो अपने-अपने 
नदीक्षेत्रों में ही अ्रथवा साँभर फील जेसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं और 
किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतीं । कै... 
.. गंगा का नदीक्षेत्र सबसे बड़ा है जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक- 
चोथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। 
' इस क्षेत्र में नदियाँ भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकतन्दा के रूप में हिमालय से 
निकलती है । यमुता, घाघरा, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा 
मिलती हैं। । 


भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र गोदावरी का नदीक्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्न तथा 
पद्चिम में सिन्धु के नदीक्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायदीप वाले ' 


भारतभूमि और उसके निवासी [ हे 


भाग में कृष्णा नदीक्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र है। महानदी, प्रायदीप वाले भाग के 
तीसरे सबसे बड़े नदीक्षेत्र में से होकर बहुती है । इसके उत्तर में नसेंदा तथा सुदूर दक्षिण 
में कावेरी के नदीक्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं। 


उत्तर का तापी नदीक्षत्र तथा दक्षिण का पेण्णार नदीक्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की 
हृष्टि से महत्वपुरां हैं । 


जलवा 
रत की जलवायु मुख्यतः वर्षाप्रधान ऊष्ण है जो स्थान-स्थान पर भिन्‍्त-भिन्‍न 
है। भारत की जलवायु पर ऋतुआ्रों के हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ता है। 
ऋतुओं का बेंटवारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 
(१) अक्तूबर से फरवरी के श्रन्त तक जाड़े की ऋतु, 
(२) मार्च के आरम्भ से जून के आरम्भ श्रथवा मध्य तक ग्रीष्म ऋतु तथा 
(३) जन के आरम्भ भ्रथवा मध्य से सितम्बर के श्रन्त तक वर्षा ऋतु । 
जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गोकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है 
(क) ८० इंच से भ्रधिक वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश जंसे पश्चिमी तट, बंगाल 
तथा असम; 
(ख) ४० से ८० इंच तक की वर्षा बाले प्रदेश जेंसे उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा 
... घाटी का सध्य भाग; और 
(ग) २० से ४० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जैसे मद्रास, दक्षिण के पठार का 
दक्षिणी तथा उत्तर-पद्चिचमी भाग तथा गंगा के सेदान का ऊपरी क्षेत्र । 
भारत के चुने हुए ५० नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वाषिक तापसान 
(फानहाइट में) और वाधिक वर्षा (इंचों में) का विवरण अगले प्रृष्ठ की तालिका में 
दिया गया है । 


भारत १६५६ 


४ ] 


तालिका १ 


भारत के चुने हुए नर्गरीं के अधिकतम तथा न्यूनतम वाबिक तायमान और वाधिक वर्षा 
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कोयला 


विद्युत्‌ संसाधन 


भारत में कोयला सुख्यतः गोण्डवाना क्षेत्र में पाया जाता है। यह अनुमान 
लगाया गया है कि हमारे देश में सभी प्रकार के कोयलों का कुल भण्डार ६० गब टन 
का है । 


६ |] . भारत श६प६ 

लिग्नाइट 

| ल्ग्नाइट कच्छु, कश्मो र, सद्रास, राजस्थान तथा सौराष्ट्र में पाया जाता है। मद्रास 
राज्य के दक्षिण आरकाई जिले में और उसके श्रासपास १०० वर्गन्मील के क्षेत्रफल में २ 
श्र टन लिग्नाइट के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। 


हि. 


कल 


देश में ४,००,००० बर्ग मील क्षेत्र में तेल प्राप्त किए जाने का अ्रभुमाव लगाया 


गया है। किन्तु यह अनुमान श्राजकल चल रही तेल क्षेत्रों की खोज के आधार पर ही 
लगाया जा सकता है। 


जलशक्ति 


देश के श्राथिक विकास के लिए ४.१० करोड़ किलोवाट जलविद्युत्‌ की श्रावव्यकता 
का अनुमान लगाया गया है । 


खनिज संसाधन 
लोहा 
अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भण्डार २१ श्रबं टन का है जो संसार 
के कुल भण्डार का एक-चौथाई है। उड़ीसा, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हेमा- 
टाइट लोहा अधिक मात्रा सें पाया जाता है, जब कि मेग्नेटाइट लोहा उड़ीसा, बिहार, मद्रास, 
मेंसूर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। परचम बंगाल में लाइमोनाइट लोहे का काफी 
बड़ा भण्डार है। देश्ष में सभी प्रकार के लोहे का भण्डार लगभग ६-७६ श्रबं टन का है । 


मेंगनीज 
.. भारत, मेंगनीज्ञ पंदा करने वाले संसार के देशों में तीसरा महत्वपूर्ण देश है। 


११.२ करोड़ दन के कुल अनुमानित भण्डार में से लगभग १० करोड़ टन बम्बई तथा सध्य 
प्रदेश में पाया जाता है । 


क्रोमाइट 


क्रोमाइट मुख्यतः उड़ीसा, बिहार तथा मैसुर में मिलता है। भारत में कुल १३.२० 
लाख टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। 


ऊष्मसह घातुएँ 

द प्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सद्रास, मेसर तथा राजस्थान के कई-एक स्थानों में 

. मेंग्तसाइट पाए जाने का अनुमान है। इसका कुल भण्डार १० करोड़ ठन होने का अनुमान 
लगाया गया है। अग्निजित मिट्टी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है किस्तु बिहार 

तथा बंगाल इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैँ। क्यानाइट संसार में सबसे श्रधिक बिहार सें पाया 
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कर 


जाता है। इसके भ्रतिरिक्त यह आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, मंसूर तथा राजस्थान में भी 
सिलता है। व्यापारिक महत्व की सिलीमेनाइट धातु असम, केरल, मध्य प्रदेश त्रथा मैसूर 
में पाई जाती है। कोर०्डम श्रसम, मध्य प्रदेश, मेसुर तथा राजस्थान में पाया जाता है। 


ब्क 


ना 
मैसूर राज्य की कोलार सोना खालों में सम्भवतः १२.६० लाख टन सोने का 
 भण्डार है। 


तांबा 
तांबा बिहार की एक ८० मोल लस्बी पट्टी में पाया जाता है। 


बॉक्साइट 

बॉक्साइट भारत सें व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्भु, 
बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिलाकर इसके 
लगभग २५४ करोड़ टन के भण्डार की सम्भावना है। नवीनंतस श्रतुमान के शअ्रनुसार 
भारत में २.८० करोड़ टन बढ़िया किस्म के बॉक्साइट का भण्डार है जिसमें से लगभग एक- 
तिहाई बिहार में है । 


अभ्रक 

भारत में भ्रश्नक आ्रास्श्र प्रदेश (६०० वर्गममील), बिहार (१,५०० वर्ग सील) तथा 
राजस्थान (१,२०० वर्ग मील) से प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होने वाला श्रश्नक 
संसार में सबसे बढ़िया किस्म का है । 


इलेगेनाइट 
यह सुख्यतः भारत के पूर्वो तथा पश्चिसी ससुद्र-तटों के किनारे की रेत में पाया 
जाता है। भारत में इसके ३५ करोड़ टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है। 


नमक 
भारत में नमक सुख्यतः समुद्गरतट-स्थित नमक कारखानों, बम्बई तथा राजस्थान 
की भीलों श्रोर हिमाचल प्रदेश की सेंधा नमक की खातों से प्राप्त किया जाता है। 


विषिध अलोह खनिज पदार्थ 

झलोह खनिज पदार्थों में से जो भ्रणु-विखण्डन के लिए प्रयुक्त होते हैं, बेरिल 
राजस्थान श्रौर मोनाज़ाइट केरल में सिलता है। बिहार में ऐसे बहुत-से स्थान हैं जहाँ यूरे 
नियम निकाला जा सकता है। इनके अतिरिक्त फिटकरी, एपाटाइट (एक प्रकार का लवरण ), 
संखिया, अस्बस्टस, बेरियम सल्फेट, फेल्सपार, रेह, गारनेद (लाल खनिज), काला सीसा, 
स्फटिक, झोरा तथा स्टरियाटाइट घातुएँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जिप्सम 


ष्ः्] भारत १६४६ 


(८.८१ करोड़ टन का सम्भावित भण्डार) बम्बई, मद्रास तथा राजस्थान में पाया जाता 
है। एपार्टीाइट के भण्डार मद्रास तथा बिहार में हैं जिनसे २० लाख टन एपाटाइंट सुगभता 
से प्राप्त किया जा सकता है । 


जनसंख्या 

संसार की सबसे श्रधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। १६५१ 
को 'जनगर्णना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या २५,६८,७६,२६४ थी । इसमें सिक्किम 
की जनसंख्या (१,३७,७२५) तो सम्मिलित थी, परन्तु श्रसम के 'ख' भाग के आादिमजातीय 
क्षेत्रों श्रोर जम्पू तथा कश्मीर राज्य की नहीं । १६४८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या 
ग्रनुमानतः ३६.७४ करोड़ थी जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, पाण्डिचेरी (फ्रांसोसो सरकार 
द्वारा हस्तान्तरित किए जाने पर भारत में विलयित है) और सिक्किस को जनसंख्या भी 
सम्मिलित थी। भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या निम्त 
तालिका में दी गई है: 


तालिका २ 


राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या 
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उत्तर देश १ » ९ रे 8.04 ' ६,३ ५ १५,७४२ 
के... अं १,२५,४६, १ १८ 
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१६५१ की जनगराना में असम के भाग 'ख' के आदिमजातीय क्षेत्र सम्मिलित 
नहीं थे । स्थानीय अनुमान के अनुसार इन क्षेत्रों (३२,२५६ वर्ग मील ) को जन- 
संख्या ५.६० लाख है। 


भारतभूमि और उसके निवासी 


तालिका २ 


१ । 
. जम्मू तथा कश्मीर * 
पंजाब | 
पश्चिम बंगाल 
बम्बई 
बिहार क्‍ 
मद्रास 
सध्य प्रदेश 
मंसुर 
राजस्थान 


संघीय क्षेत्र 
अ्रन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमुह 
दिल्लो 
मणिपुर ह 
लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी 
दीपससूह 
हिमाचल प्रदेश 


त्रिपुरा 


(क्रमशः ) 


२ 


ता जनाल+ जननी नशा न 
रवरनानभपननन -न जननाअनमकनकऊन है ज-कम्>- 


८५,८८६ १ 
४७,०६० 
३३,६२७ 
»६.०,पिए्थ् 
६७,०७९ 
१०,१९८ 
१,७१,२५० 
७४,८६९ 
१,३२९, ९ ४८ 


३,२१४ 
५७४ 
८,६२६ 


११ 
' १०,६२२ 
४,०२२ 





। 
| 





[६ 


रे 

धुड,?20०0,0०० 
१,६१,३४,८६ ० 
२,६३१,०२, ह८६ 
४,८२,६४,२२* 
३,८७,प८र३े ,७७ट 
२,६६,७४,६३६ 
२,६०,७१,६३७ 
१,६७, ०१,१६३ 
१,४६,७ ०,७७४ 


३०,६७१ 
१७,४४,०७२ 
४,७७,६३५ 


२१,०३५ 
११,०६,४६६ 
६,३६,० २६ 





जन्म-दर तथा म॒त्यु-दर 


अधिकांश जन्म तथा मृत्यु क्योंकि पंजीकृत नहीं कराई जा पातों, इसलिए पंजीकरण 
के श्ॉकड़ों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना के आँकड़ों में भिन्‍नता 
मिलती है । १६४१-४० के दशक में पंजीकृत जन्म-दर र८ तथा पंजीकृत मत्यु-दर 
२० थी। १६५६ में प्रति हज्ञार व्यक्तियों के पीछे जन्म-दर २७.४ तथा मृत्यु-दर 


११.४ थी। 


जन 





ने अननगनगभणन +« विजनन अमननममन्‍्थामनव«+-मनमास्‍का, 


“१ १६५१ की जनगणना में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था। रजिस्ट्रार 
जनरल के अनुमान के अनुसार १ मार्च, १६५४१ को इस राज्य की जनसंख्या ४४.१० 


लाख थी । 


१० ] भारत १६५४६ 


१६४१ तथा १६५१ के बीच भारत में प्रति वर्ष एक हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म 
की श्रौसतन दर ४० रही, प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे श्रति वर्ष औसतन २७ मृत्यु हुईं 
तथा जनसंख्या में प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे प्रति वर्ष औसतर्न १३ की वृद्धि हुईं। 
सबसे ऊँची जन्म-दर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में और सबसे नीची जन्म-दर दक्षिण भारत 
में थी। इसी प्रकार सबसे ऊँची मृत्यु-दर भी भारत के मध्यवत्तों क्षेत्र में श्रौर सबसे नोची 
मृत्यु-दर दक्षिण भारत में रही । क्‍ 

६१ जिलों में जनगणना के बाद १६४२-५३ में किए गए सर्वेक्षण तथा १६७५१ में 
३० नगरपालिका-नगरों के पंजीकृत आँकड़ों के ग्रनुसार पहली सन्‍्तानों, दूसरी सन्‍्तानों, 
तीसरी सन्‍्तानों, चौथी तथा उससे आगे की सन्‍्तानों का विवरण निम्न तालिका में 
दिया गया है: द द 


तालिका ३ 


प्रति १,००० जन्मों के पीछे 











पहली दूसरी, | तीसरी | चोथी तथा. 
कप श हे उससे शआआगे 
सु्तान | सस्तान | सन्तान | वाली सन्तान 
उत्तर-पश्चिम भारत (५ जिले ) २३१ २०६ १४१ ४१२ 
दक्षिण भारत (२७ जिले) श्स् २१५४ श्र ३७६ 
पद्चिम भारत (७ जिले) २०६ श्द्० १६७ ४४४ 
सध्यवर्तो भारत (२२ जिले) २१० श्ध्६्‌ १६२ ४३६ 


३० नगरपालिका नगर २०६ १६६ १६७ धर्द्ट 





भारत में १४ वर्ष को श्रायु तक के बालक-बालिकाओं का अनुपात बहुत अधिक और 
४५ वर्ष तथा उससे अधिक को श्रायु के लोगों का झसुपात बहुत कम है जो ऋमछाः रे८.३ 
प्रतिशत तथा ८.३ प्रतिशत है । 


१६५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ६४७ स्त्रियाँ थीं। प्रति हज्ञार पुरुषों के पीछे 
स्त्रियों का श्रतुपात सबसे कम उत्तर-पश्चिस भारत में (८८३) तथा सबसे अधिक दक्षिर 
भारत में (६६६) था। भारत के १० बड़े नगरों में प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे १६५१ में 
स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थी--बृहत्तर कलकत्ता (६०२), बृहत्तर बम्बई (४६६), 
मद्रास (६२१), दिल्‍ली (७५४० ), हैदराबाद (६८६ ), श्रहमदाबाद (७६४), बंगलोर (८८र ), 
कानपुर (६६६ ), पूना (८३३) तथा लखनऊ (७८३) । 


भारतभूमि और उसके निवासी [ ११ 


घनता 
१६५१ में जनसंख्या को घनता २८७ मनुष्य प्रति वर्गंगील थी। १६२१ हे १६४१ 
तक के ३० वर्षों में जनलैंख्या की धनता में २.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


सामाजिक रूप 
भारत के निवासी विभिन्‍न धर्मावलम्बी हैं। १६५१ की जनगणना के अनुसार इनमें 
हिन्दू ८४-६६ प्रतिशत, मुसलमान ६,६३ प्रतिशत, ईसाई २.३० प्रतिशत तथा सिख १.७४ 
प्रतिशत हैं। शेष भ्रन्य धर्मों के मानने वाले हैं । 


भाषाएं 

१६५१ की जनगराना के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अ्रथवा बोलियाँ बोली 
जाती हैं जिनमें ७२० भारतीय भाषाएँ श्रथवा बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की 
संख्या एक लाख से कम है) तथा ६३ गर-भारतीय भाषाएँ हैं। ६१ प्रतिशत जनता संविधान 
में उल्िखित १४ भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को बोलती है। दिल्‍ली, पंजाब 
तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या १०.८८ 
करोड़ थी। हिन्दी, उर्द, हिन्दुस्तानी और पंजाबी बोलने वालों की संख्या १४-६६ करोड़ 
थी। संविधान में उल्लिखित विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों को संख्या तथा उनका प्रतिशत 
निम्न तालिका में दिखाया गया है : 











तालिका ४ 
संविधान में उल्लिखित भाषा-भाषी व्यक्तियों की संख्या 
भाषा बोलने वालों की संख्या |. कल की 
___[._._._._._..._|( . | प्रतिश 
हिन्दी ] | 
् बे १४,६६ नम 
हू ७90,000 हे 
हिन्दुस्तानी १ आओ 
पंजाबी 
तेलुगु ३,३०,००,००० ५०.२ 
मराठी । २,७०,००,००० न्‍य 
तमिल ! २,६५४,००,००० ८.२ 
बगला २,४७१,००,००० ्ट् 
गुजराती १,६३,००,० ०० क्‍ ५९,० 
कन्नड़ | १,४४,००,००० ह है: ईक.ई 
मलयालभ १,२४,००,०० ० ४.२ 
_ उड़िया द द १,३२,००,००० |... ४-१ 
ग्रसमियां ' ५ ०,००,० 0०० २१.५ 
कदमी री द द ..... पू,००० कफ 


संसक्त। _ 9 १,००० 





१२ | भारत १६४६ 


शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या द 

देश की २५.६६, करोड़ की कुल जनसंख्या में से ६.१६ करोड़ भ्रथवा १७.३ प्रतिशत 
व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २६.४० करोड़ श्रथवा ८२.७ प्रतिशत 
व्यक्ति गाँवों में । १६४१-१६४१ के दशक में शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि 
तथा ग्रामीण जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत को कमी हुई । 

देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८,०८८ गाँव हैं। २६.५ प्रतिशत ग्रामीण 
जनता छोटे गाँवों में (६०० की जनसंख्या से कम के ), ४झ-८ प्रतिशत ग्रामीण जनता मध्यम 
गाँवों में (१०० से २,००० की जनसंख्या के), १६.४ प्रतिशत ग्रामीरष जनता बड़े गाँवों में 
(२,००० से ५,००० की जनसंख्या के) और १५.३ प्रतिशत ग्रामीण जनता बहुत बड़े गाँवों में 
(४,००० से श्रधिक की जनसंख्या के) रहती है। ३८ प्रतिशत शहरी लोग नगरों में 
(१ लाख तथा उससे श्रधिक की जनसंख्या के), ३०.१ प्रतिशत बड़े कस्बों में (२०,००० से 
१,००,००० की जनसंख्या के), २८.६ प्रतिशत छोटे कस्बों में (४,००० से २०,००० की 
जनसंख्या के) तथा ३.३ प्रतिशत ५,००० से कम्त जनसंख्या की बस्तियों में रहते हैं । 

जनसंख्या की दृष्टि से वर्गोकृत नगरों और गाँवों के झँकड़े निम्न तालिका में दिए 
गए हैं: 


तालिका ४ 
नगर तथा गाँव 


। 
। 


जनसंख्या गाँव तथा नगर 
५०० से कम । ३,८०,० १६ 
५०० से १,००० ह द १,०४, २८ 
१,००० से २,००० द ४,९,७ ६६ 
२,००० से ३५,००० क्‍ २०,२०८: 
५,००० से १०,००० | | ३,१०१ 
१०,००० से २०,००० द ८३६ 
२०,००० से ५०,०००. हे हु | द ४०९ 
पे 6 ०58 से १,००,००० 9१ १ 
१,००,००० तथा उससे अ्रधिक ७१ 
. योग . ५,६९१,१०४ 





इस प्रकार भारत में १,००,००० या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की 
.. संख्या ७१ है। इनमें से ३१ नगर ऐसे हैं जो एक-दूसरे से झ्रापस में मिले हुए बसे हैं और 
. ४० नगर श्रलग-प्रलग बसे हैं। 


भारतभूसि और उसके निवासी [ १३ 


विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति 


भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के उत्प्रवास की व्यवस्था “भारतीय उत्प्रवास अधि- 
तवियम, १६२२! तथा इसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों और इस सम्बन्ध में समय-समय 
पर जारी की गई विशेष सुूचताश्रों के श्रवुसार होती है । 

१६४७ मैं श्रफ्रीका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा श्रन्य देशों से ऋमशः ३२६; ४; 
2 ५१८; १०४ तथा १,२३४ व्यक्ति भारत वापस आए और भारत से गझ्रफ्रीका, वर्मा, सलय, 
शीलंका तथा अब्य देशों को ऋमदा ; र८७) ४१; ८३३ १४८ तथा २,६१४ व्यक्ति गए । 

विदेशों में रहने बाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख 
है। इनमें से केनिया, द्रिनिडाड, दक्षिण भ्रफ़ोका, फिजी द्वीपसमूह, बर्मा, ब्रिटिश गयाना, 
भमलय, मारीशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक श्रोर 
इण्डोनी शिया, जमेका, टेंगनिका, डच गयाना और यूगाण्डा में से प्रत्येक देश सें २१,००० से 
अधिक हैं । द 
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दूसरा अध्याय 
राष्ट्रीय चिन्ह, भण्डा, गीत तथा पंचांग 


राष्ट्रीय चिन्ह 

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ-स्थित श्रशोक के सिह-स्तम्भ के उस रूप का 
प्रतिरूप है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मूल रूप से यह स्तम्भ 
सम्राट श्र्ञोक द्वारा उस स्थान पर॒ स्थापित किया गया था जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 
शिष्यों को श्रष्टांग-सार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी । इसमें चार सिंह हैं जो स्तम्भ के 
शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए स्थित हैं। स्तम्भ 
के चारों श्र की इस चोरस पदुटी में एक हाथी, दौड़ते हुए एक घोड़े, एक साँड तथा एक 
सिह की उभरी हुई मूतियाँ हैं जिनके बोच-बोच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्त 
है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ एक 'धर्मंचऋ था। 

२६ जनवरी, १६५४० को भारत सरकार हारा अपनाए गए इस राष्ट्रीय चिन्ह 
में केवल तीन ही सिह दिखाई पड़ते हैं। चोरस पट्टी के सध्य में उभरी हुई नवकाशी में 
एक चक्र है जिसके दाईं ओर बाई ओर ऋमदाः: एक साँड और एक घोड़ा है। चिन्ह के 
नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद का वाक्य--सत्यमेव जयते अंकित है । इसका भ्रर्थ 
है--सत्य की ही विजय होती है । 


राष्ट्रीय भण्डा 


हमारा राष्ट्रीय भण्डा जो २२ जुलाई, १६४७ को भारत की संविधान सभा द्वारा 
स्वीकृत हुआ और १४ अगस्त, १६४७ को संविधान सभा के अ्रद्धंराजिकालीन अधिवेशन 
में भारत की महिलाओं की ओर से.*शाष्ट्र को समपित किया गया, तीन बराबर को 
आायताकार पदिंठयों से बना है। ऊपर को पट्टी केसरिया रंग को है, मध्य की इवेत रंग को 
तथा नीचे को गहरे हरे रंग की । भूण्डे की लस्बाई:चोड़ाई का अनुपात ३ और २ है। बवेत 
पट॒टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो चर्खे का प्रतिनिधित्व करता है। यह 
चक्र सारनाथ के सिह-स्तम्भ वाले धर्मंचक्र की बनावट का हैं। इसका व्यास लगभग श्वेत 
. पट्टी की चौड़ाई जितना है। इसमें २४ भरे हैं। 
. रूण्ड के फहराए जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए भारत सरकार 
ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसको किसी के लिए भुकाया नहीं जा सकता तथा कोई 
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और भण्डा या चिन्ह इसके ऊपर श्रथवा दाई ओर स्थान नहीं पा सकता । यदि एक ही 
पंक्ति में अ्रनेक ऋण्डे फहराने हों तो वे सब, राष्ट्रीय भूष्डे के बाई और ही रहेंगे। 
जब श्रन्य भण्डों को ऊंचा फहराना हो तो राष्ट्रीय भण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए । 

यदि एक ही ध्वज-दण्ड पर कई भण्ड फहराने हों तो तब भी राष्ट्रीय भऋण्डा सबसे 
ऊपर रखा जाना चाहिए। भण्डे को लिटा कर श्रथवा भूुकी हुई दशा में कभी न ले जाया 
जाए। जुलूस में यह भण्डा ध्वजवाहक के दाएँ कन्धे पर श्रोर सबसे आ्रागे रहना चाहिए। 
यदि किसी डण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अ्रथवा भकान के सुख-भाग से इसे 
भुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए। 

सामान्यतः यह भण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल श्ादि जेंसे सरकारी 
भवनों पर ही फहराया जाता चाहिए। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्य- 
पालों के अपने-अपने निजी रण्डे हैं । 

स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म विचस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे श्रन्य 
राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय ऋण्डा, हर कोई व्यक्ति फहरा सकता है । 


राष्ट्रीय गीत 


५५ 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'जन-गण-मन, .,.... भारत के राष्ट्रीय गीत 
के रूप में २४ जनवरी, १६५० को स्वीकृत हुआ । यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १६११ 
- को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था । 
इसका प्रथम पद इस प्रकार है-- 


जन-गण-सन- श्रधिनायक जय हे 
भारत-भाग्य-विधाता । 
पंजाब-सिन्धु-गुजरण्त मराठा- 
. द्राविड़-उत्कल-बंग 
विन्ध्य-हिमाचल-यमसुना-गंगा 
उच्छुल-जलधि तरंग 
तब शुभ नामे जागे 
. _ तव शुभ आशिष माँगे 
गाहे तव जय-गांथा। 
जन-गर-मंंग लदायक, जय हे 
भारत-भाग्य-विधाता 


जय है, जय हे, जय हे; 
जय जय जय जय है। 
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राष्ट्रीय गौत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि 
श्री दंकिमचन्द्र चद्जों लिखित बन्दे मातरम को भी जो सर्वत्रथम भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के १८६६ के श्रधिवेशन के अवसर पर गाया गया था, जन-गण-मन' के समान ही' 
दर्जा दिया जाए । इसका प्रथम पद इस प्रकार है-- 


बन्दे मातरम्‌, 

सुजलाम्‌ सुफलाम सलयज शीतलाम्‌ 
दशस्यश्यामलाम्‌ मातरभ न्‍ 
शज्ञज्योत्स्ताम पुलकितयामिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमित द्रमदल दोभिनीम्‌, 
सुहासिनीम सुमधुर-भाषिणीम, 
सुखदां, बरदां, मातरम्‌। 


राष्ट्रीय पंचांग 


देश में प्रचलित विभिन्‍न पंचांगों की जाँच करने और सम्पूर्ण भारत के लिए सही 
तथा एकसार पंचांग सुझाने के लिए नवम्बर, १६५४२ में एक समिति नियुक्त की गई। 
समिति ने १६५७ में अपना प्रतिवेदन दिया । राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार 
ग्रेगोरियन पंचांग के साथ-साथ सरकारी कार्यों के लिए २२ माच, १६४७ से एकसार 
राष्ट्रीय पंचांग भी अ्रपनाने का निशय किया । 
राज्य सरकारों से भी राष्ट्रीय पंचांग अपनाने का झतुरोध किया गया है । विभिन्‍न 
धामिक त्योहारों पर होने वाली छुदिठयाँ पहले की भाँति ही दी जाती रहेंगी । 'पंचांग 
सुधार समिति द्वारा सुफाई गई तिथियों का यथासम्भव पालन किया जाता रहेगा। 


तीसरा अध्याय 


संविधान 


संविधान सभा का सर्वप्रथम अ्रधिवेशन ६ दिसम्बर, १६४६ को हुझ्ला। २२ जनवरी, . 
१६४७ को इस सभा ने अपना उहेदय सम्बन्धी प्रस्ताव पाप्त किया और प्रत्ताबित 
संविधान के विभिन्‍न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ 
नियुक्त कीं । इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर संविधान सभा की प्रारूप समिति 
ने संविधान का प्रारूप तेबार किया जो फरवरी, १६४८ में प्रकाशित हुआ । यह सामान्य 
विचारविभदों के लिए ४ नवम्बर, १६४८ को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । इसी 
बीच भारतीय स्वाधीनता भ्रधितियर्मा स्वीकृत होने तथा १५७ श्रगस्त, १६४७ को सत्ता 
के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधान सभा उस पर लगे पहले के बन्धनों से मुक्त हो गई 
और उस पर एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्त निकाय के रूप में भारत का संविधान तेयार करने 
का उत्तरदायित्व आया । संविधान सभा ने ३६४ अनुच्छेदों तथा ८ अनुसूचियों से युक्त 
भारत के संविधान को २६ तवम्बर, १६४६ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया। 
यह संविधान २६ जनवरी, १६४० से लागू हुआ्ना । द 

संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसस्पन्त लोकऋतस्त्रात्मक गरराज्य 
घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए निम्नलिखित बातें 
सुरक्षित करना है: 

वस्याय--सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीतिक, 

स्वतन्त्रता--विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की, 

समानता---सामाजिक और श्रवसर की, और 


श्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का आइवासन । 


संघ और उसका राज्य-क्षेत्र 


भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य-क्षेत्र में असम, श्रास्क्र प्रदेश, उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू तथा ऋश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, 
मध्य प्रदेश, मंसुर तथा राजस्थान के राज्य और अन्दसान तथा निकोबार द्वीपसमृह; दिहली; 
मरिएुर; लक्कादीव, सिनि्कॉय तथा अ्मीनदीवी हीपससूह। हिमाचल प्रदेश तथा ज़िपरा 
के संघीय क्षेत्र तथा अन्य अजित क्षेत्र हैं । 
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नागरिकता तथा मताधिकार 


संविधान में सम्पूर्ण भारत देश के लिए एकल तथा एकसझ नागरिकता की व्यवस्था 
की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिताओ्नों की सन्तान 
होने ग्रथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्षों तक भारत का निवासी होने की 
शर्त पुरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ 
के अ्रमुसार पाकिस्तान से आने वाले वे विस्थापित व्यक्ति जो अ्रघ्ुक द्वर्तों को पुरा करते हों, 
भारत के मागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी 
भारत के नागरिक बन सकते हैं, बढतें कि वे अपने निवास वाले देश में स्थित भारतीय 
कूटनीतिक अथवा वारिए्यीय प्रतिनिधियों हारा अपने-आपको पंजीकृत करा लें। ऐसा कोई 
भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ले, भौरत का नागरिक 
नहीं बन सकता । 

संविधान के अनुच्छेद २२६ में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो तथा 
निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो और जो संविधान अथवा यथोचित 
विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवास, पागलपन, अपराध अथबा भ्रष्टाचार अ्रथवा 
गैरकानूनी कार्य के श्राधार पर अनहूँ न ठहराया गया हो, सत देने का अधिकार दिया गया है। 


मौलिक अ्रधिकार 


संविधान के तीसरे भाग में सात प्रकार के व्यापक मौलिक अधिकार गिनाए 
गए हैं: समता का अधिकार (अनुच्छेद १४से १८) ; अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
ग्रधिकार (अनुच्छेद ६६); एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड न पा सकते, 
अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाए जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रथवा जीवन से वंचित 
न किए जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० से २२); शोषण से रक्षा का अधिकार 
(ग्रमुच्छेद २३े तथा २४); धर्मस्वातन्ज्पय का अधिकार (गनुच्छेद २४ से २८); सांस्कृतिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार (गअचन्ुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (गअनुच्छेद 
३१) तथा सांवधानिक उपवारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२२)। अ्रन्तिम श्रधिकार के 
प्रन्तगंत सभी श्रधिकार निर्णय हैं तथा उनके परिवालन के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च 
न्यायालय में श्रपील कर सकता है। 

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार 
प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिग-भेद श्रथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसो भी प्रकार का 
भेदभाव नहीं बरता जाएगा । 


राज्य-तीति के निदेशक सिद्धान्त 


राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए 
जा सकते, किन्तु देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता 
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है। इनमें कहा गया है “सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षुण करके 
लोक-कल्यारा को प्रोत्साहुन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवद के सभी क्षेत्रों में 
सामाजिक, आर्थिक और राजनोतिक न्याय का पालन हो ।” इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार 
सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक वागरिक (नर अथवा नारी) को 
जीवनयापन के लिए यथेष्ठ और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रसिक 
की व्यवस्था करे, अपनो आशिक क्षमता तथा विकास की सोमा के अनुसार सभी को 
काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारो की श्रवस्था में 
सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे । [ 

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों में आधुतिक तथा वेज्ञानिक ढंग से कृषि 
तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, 
मादक पेयों तथा औषधियों का निषेध करना, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-पंचायतें बनाना तथा रहन-सहन के 
स्तर को ऊचा उठाना आदि कार्य सम्मिलित हैं । 


केन्द्र 
संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के श्रनुसार भारत गणराज्य की कार्यपालिका 
में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद्‌ सम्मिलित हैं । 


राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाश्रों के 
निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचकरमण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
के श्राधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करता है । राष्ट्रपति को कम से कम ३५७ वर्ष की 
आयु का भारत का नागरिक तथा लोक सभा का सदस्य बनने की अहेता वाला होना चाहिए । 
उसका कार्यकाल ४ वर्षो का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी 
खड़ा हो सकता है । संविधान-भंग के दोष पर विशेष रूप से अभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति 
को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को 
नियुक्तियाँ करने, संसद्‌ का अधिवेशन बुलाने, संसद्‌ स्थग्रित करने, संसद सें अ्भि- 
भाषण देने, संसद्‌ को सन्देश देने तथा लोक सभा भंग करने जेसे अनेक कार्यों का भी 
श्रधिकार प्राप्त है । 


उपराष्ट्रपति 

। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद्‌ के दोनों सदनों के सदस्य अपने एक संयुक्त श्रधिवेशन 
में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के श्राधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं । 

उपराष्ट्रपति भी ३५ वर्ष की आयु से कम्न का न होना चाहिए तथा उसे राज्य सभा के चुनाव 

में खड़े होने की अहेता वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५ वर्ष 


पे 
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का होता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है । राष्ट्र 
पत्ति के बीमारी, ऋख्परश्थिति श्रथवा अन्य किसी कारण से कार्य न कृर सकने की अवस्था में 
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किन्तु इस भ्रविधि में वह राज्य सभा का 
सभापति नहीं रह जाता । 


मन्त्रिपरिषिद 

संविधान के अनुच्छेद ७४ में प्रधानसन्त्री के नेतृत्व में एक मस्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था 
की गई है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देती है। प्रधान- 
सन्‍त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। श्रन्य सन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री 
राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद्‌ फा कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर 
ही निर्भर करता है, तथापि वह लोक सभा के प्रति साप्ृृहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 
संविधान की एक व्यवस्था के श्रनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद्‌ के केन्द्रीय 
प्रशासन-कार्य सम्बन्धी निर्णायों से अवगत कराता है । 


महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) 

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सामलों पर 
प्रामर्श देता तथा अ्रन्य ऐसे काननी कार्य करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सोंपे गए 
हों । वह संविधान द्वारा सौंपे गए श्रथवा संविधान के अच्तर्गत मिले अ्रन्य कार्य भी 
करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश के 
सभी न्यायालयों में पेरवी कर सकता है । 


संसद्‌ 
केन्द्रीय विधानमण्डल जो संसद कहलाता है, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर 
बनता है। ये सदन राज्य सभा तथा लोक सभा कहलाते हैं । 


राज्य सभा 

राज्य सभा की भ्रधिकतम सदस्य-संख्या २४० है जिसमें से १९ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा. 
कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के कारण 
तामनिदिष्ट किए जाते हैं ओर शेष सदस्यों का चुनाव होता है । राज्य सभा भंग नहीं होती 
और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे बर्थ की समाप्ति पर अ्रवकाश प्राप्त करते हैं । 
राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी 
अथुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उसी राज्य की विधानसभा 
के लिर्वाचित सदस्यों द्वारा सातुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक- 
मणीय मत द्वारा होता है । राज्य सभा की सदस्यता के लिए प्रत्येक प्रत्याशी का भारत 
का नागरिक होना तथा ३० वर्ष से कम श्रायु का न होना आवश्यक है । 
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लोक सभा 

लोक सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है जो वयस्क मताधिकार के आ्राधार 
पर राज्यों के निर्वाचनक्षेत्रों (जम्म तथा कदमीर राज्य के विधानमण्डल की सिफारिश पर 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के प्रतिनिधि सहित) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 
संसद्‌ द्वारा बताए गए नियम के अतुसार लोक सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के 
लिए अधिक से श्रधिक्र २० सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति को ऑग्ल-भारतीयों को पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ ग्रतीत हो, तो वह उनके प्रतिनिधित्व के लिए लोक सभा में 


दो ऑग्ल-भारतीय सदस्य नामनिदिष्ट कर सकता है । डी 
लोक सभा का कार्यकाल, बशतें कि वह समय से पूर्व ही भंग नहीं की जाती, उसके 
प्रयम अ्धिवेशन की तिथि से श्रधिक से श्रधिक ५ वर्ष का होता है। संक्नृटकालील स्थिति 


में संतदीय कानून द्वारा इसका कार्यकाल अधिक से श्रधिक एक वर्ष के लिए और बढ़ाया 
जा सकता है। 


न्यायपालिका 


भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक सुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक से अधिक 
१० * न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । न्यायाधीश 
६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च स्यायालय का न्यायाधीश 
नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा किसी उच्च न्यायालय 
में श्रथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कमर ५ वर्ष तक 
स्यायाधीद्ञ रह चुकने वाला, अ्रथवा उच्च न्यायालय अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक 
न्यायालयों में कम से कम १० वर्षों तक वकील रह चुकने वाला श्रथवा राष्ट्रपति की 
सम्मति में कानून का श्रच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीदा 
की सर्वोच्च स्थायालय के तदथे न्यायाधीश के रूप सें नियुक्ति ओर सर्वोच्च न्यायालय के 
ग्रवकागप्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किए जा 
सकने की भी व्यवस्था रखी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का 
' ग्रवकादप्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय शअ्रथवा किसी भी प्राधिकारी के 
समक्ष वकालत नहीं कर सकता । 

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ऐसे. 
ग्रादेश द्वारा ही जो संसद्‌ के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम् से कम दो-तिहाई 
सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से पास किया जा चुका हो, अपने पद से पदच्युत किया 
जा सकता है । 





* यह संख्या अ्रभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) श्रधिनियम, 
१९५६ द्वारा बढ़ाकर १० की जा चुकी है। 
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भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक 


अनुच्छेद १४८-१४१ सें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के हिसाब-किताब पर 
निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियस्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। उसके श्रधिकारों तथा कत्तंव्यों का निवचय 
संसद्‌ द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अ्रथवा कानून के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रपति तथा राज्य 
के राज्यपालों को दिए गए उसके प्रतिवेदन संसद्‌ के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान- 
मण्डलों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं । 


राज्य 
संविधान के छुठे भाग के अनुसार राज्य सरकारों की रचना भी केन्द्रीय सरकार 
की भाँति ही होगी । 


कायपालिका 


राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल तथा सुख्यमन्त्री के नेतृत्व में स्थापित एक 
मन्त्रिपरिषद्‌ से मिलकर बनती है। 


रसज्यपाल 

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ५ वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता 
है, किन्तु वह उसकी इच्छापयन्त ही इस पद पर रहता है। २४ वर्ष से अधिक आयु वाले 
भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल संसद्‌ के किसी भी 


सदन अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता अ्रथवा अन्य कोई सरकारी 
पद स्वीकार नहों कर सकता । 


मन्त्रिपरिषद्‌ 

संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामश देने की 
हृष्टि से सुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक सन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है जो श्रन्य सन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल 
को परामश देता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल की इच्छापयनत ही अपने पद पर बना 


रहता है। मन्त्रिपरिषद्‌ सामुहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है । 


महाधिवक्‍ता (एडवोकेट जनरल) 
महाधिवक्ता राज्यपाल ग्रथवा संविधान ग्रथवा अन्य किसी विधान द्वारा सोंपे गए 
कानूनी कत्तंव्यों का पालन करने के लिए तथा कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को परा- 


मर देने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहु राज्यपाल की इच्छापयंनन्‍्त 
अपने पद पर बना रहता है । ह 
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विधानमण्डल 


प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के झतिरिक्त 
एक सदन अथवा दो सदन होते हैं। आस्भ्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, 
पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मंसुर में दो सदनों तथा अन्य 
राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है । उच्च सदन विधान परिषद्‌” कहलाता है तथा निचला 
सदत विधान सभा । 


विधान परिषद 

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य को दियान 
सभा के कुल सदस्यों की संख्या को एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से 
कम नहीं होगी । इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, और एक- 
तिहाई सदस्य नपरपालिकाओं, जिला मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों 
के निर्वाचकमण्डल द्वारा, द्वारशांश सदस्प शिक्षा संस्थाओं (साध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं ) 
के पंजीकृत अध्यापकों द्वारा, दादशांश सदस्य ३२ वर्षों से अ्रधिक पुराने पंजीकृत स्नातकों 
द्वारा तथा शेष सदस्य. राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तितयों में से चुने जाते हैं जिन्होंने साहित्य, 
विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अ्रसाधारण कार्य किया हो । केन्द्र की भाँति 
विधान परिषदे स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 
निव॒त होते रहते हैं । 


विधान सभा 

अनुच्छेद १७० के अनसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा में उस राज्य के 
तिर्वाचनक्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अधिक से अधिक ५०० तथा कम से कम ६० 
सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी सामान्यतः ४ वर्षो का होता है। 


न्यायपालिका 


प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य 
न्‍्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधोश होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानु- 
सार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के घुख्य न्यायाधिपति को नियुक्ति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामश से राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधोशों 
की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्दों किया जाता 
है। ये सब ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं तथा इनको भी 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किए जाने की भाँति ही पदच्युत 


किया जा सकता है। संविधान में श्रधीनस्थ न्यायालयों को स्थापना के लिए भी व्यवस्था 
की गई है। 
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केन्द्र तथा राज्य 
क्रेख तथा राज्य सरकारों के बीच के वेधानिक तथा प्रद्यासनिक सम्बन्धों का विवरण 
संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है । नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल, 
सीमाएँ अथवा वर्तमान राज्य का नाम बदलने का अ्रधिकार संसद्‌ को ही है। ऐसा कोई 
भी कानन अनुच्छेद ३६८ के सम्बन्ध में संविधान के संशोधन के रूप सें साना जाएगा। 


वंधानिक सम्बन्ध 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच वेधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था 
सातवां अनुसू दी के उपजन्‍्धों द्वारा होती है जिसमें केन्द्रीय सुची, राज्य सुची तथा समवर्तों 
सूची सम्मिलित हैं । 

केन्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद 
को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विथयों के बारे में कानून बनाने का पुर्ण अधिकार राज्यों 
के विधानमण्डलों को है। समवर्तों सुची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानन बनाने का 
ग्रधिकार संसद तथा राज्यों के विधानमण्डलों, दोनों को है । 

क्षेत्रीय हृष्टि से संसद के वेधानिक अ्रधिकारक्षेत्र के श्रन्तगंत समस्त देह श्रथवा 
उसका कोई भी भाग थ्रा सकता है, जब कि राज्य के विधानमण्डल का वेधानिक शअ्धिकार- 
क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित होता है। ससंद्‌ भारत के किसी ऐसे 
क्षेत्र के लिए भी जो किसी राज्य में नहीं है, उन मासलों के सम्बन्ध में भी कानून बना 
सकती है जो राज्यों के विधानमण्डलों के ही श्रधिकारक्षेत्र में आते हैं । 


प्रशासनिक सम्बन्ध 

केन्द्र तथा. राज्यों की कार्यपालिका-शक्ति यद्यपि उनके अपने-अपने वेधानिक 
अधिकारों के साथ सम्बद्ध है, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केस्द्रीय सरकार 
अपने कुछ कार्य राज्य सरकारों अथवा उनके श्रधिकारियों को सोॉंप सकती है तथा उन्हें 
आदेश दे सकती है । 


क्‍ वित्त क्‍ हि 
संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति तथा ठेकों आ्रादि सम्बन्धी व्यवस्थाओं - 
का वर्णन आता है। द 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सुचियों में कुछ उन विशेष करों के सम्मिलित किए 
जाने के श्रतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में वे ग्र॒लग-अलग ही कानून बना सकती हैं, संविधान में 
केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी व्यवस्था 
की गई है। 
संविधान द्वारा केस्रीय सरकार को यह भ्रधिकार दे दिया गया है कि वह भारत 
की समेकित निधि के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित को गई सीमा तक ऋणरा ले सकती 
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है। केद्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋणों के 
सम्बन्ध में प्रत्याभूति दे सकतो है। राज्यों को भी उनकी अपनी-अपनी समेक्षित निधियों 

के आधार पर अपने-अपने ऋण जारी करने का अधिकार है। 

द संविधान में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त आयोग की स्थापना किए 
जाने की व्यवस्था की गई है जो करों से होने वाली शुद्ध झ्राथ के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य 

सरकारों के बीच वितरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है । 


व्यापार तथा वाणिज्य 
संविधान के तेरह॒वें भाग में सम्पुर्ण भारत में व्यापार, वारिज्य तथा आदान-प्रदान 
की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विषय में बताया गया है । 


सार्वजनिक सेवाएँ 

चोदहवें भाग का सम्बन्ध केस्द्रीय तथा राज्य सरकारों में काम करने वाले 

कर्मचारियों की भर्तोीं, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा 

पदावनति से है। इसो भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोक सेवा श्रायोगों की नियुक्ति की भी 
व्यवस्था की गई है, 


निर्वाचन क्‍ 
निर्वाचन आयोग को संसद, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का श्रधिकार प्राप्त है। इस 
आधोग में सुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतातुस्तार नियुक्त ऐसे 
ही कुछ अन्य श्रयुक्त होते हैं। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्तों का निर्णय 
राष्ट्रपति करता है और सुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी प्रकार से पदच्युत किया 
जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को किया जाता है। 


राजभाषा 

संविधान के अनुच्छेद ३४३ की व्यवस्था के अश्रतुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि 
में हिन्दी होगी तथा सरकारी उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अस्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग 
होगा । किन्तु, राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग संविधान लाग होने के बाद अधिक से 
अधिक १४ वर्षों तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३२४४ की व्यवस्था के अ्रतुसार राष्ट्रपति को 
संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति पर और इसके बाद संविधान लाग 
होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के 
सम्बन्ध में जाँच करने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अंग्रेज़ी के स्थान पर पूर्ण 
रूप से हिन्दी का उपयोग श्रारमभ्भ करने के विचार से केन्द्र के सभी श्रथवा किसी सरकारी 
कार्य के लिए हिन्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष 
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श्रायोग नियुक्त करने का अ्रधिकार प्राप्त है।* संविधान की एक श्रन्य व्यवस्था के अनुसार 
२० संसद-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच किए जाने 
की भी व्यवस्था की गई हैं। 

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधानमण्डल कानून बनाकर उसी राज्य में 
प्रचलित एक श्रथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को श्रथवा हिन्दी को सभी उद्देश्यों भ्रथवा किसी 
एक सरकारी उद्देश्य के लिए राजभाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य 
तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा जो उस समय संघ को 


भाषा होडझ्ी । 


संकटकालीन तथा भ्न्य विशेष व्यवस्था 

अनुच्छेद २५२ के अनु पार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान 
हो जाए कि युद्ध श्रथवा झ्रान्तरिक उपद्रव के फलस्वरूप भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र 
की सुरक्षा संकट में है श्रथवा इस कारण संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह 
राज्यों को एक घोषणा द्वारा विशेष आदेश दे सकता है। किन्तु, आवश्यक यह है कि 
राष्ट्रपति की घोषणा संसद्‌ के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए दो महीने के अ्रन्दर ही 
ग्रन्दर उतके सम्मुख उपस्थित कर दी जानी चाहिए । 

राज्य के सांवधानिक तनत्र के विफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषरणा 
द्वारा राज्य सरकार के सभी अथवा किसी कत्तंव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा 
वह राज्यपाल से समाचार प्राप्त होने के श्राधार पर भ्रथवा निद्चिचत रूप से यह मालूम कर 
लेने पर कर सकता है कि उस स्थिति में राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाश्रों के अनुसार 
कार्य-संचालन नहीं कर पा रही है । 


अनतचित जातिया तथा आदिमजातियां 

सभी नागरिकों के लिए समान अ्रसेनिक तथा राजनीतिक अ्रधिकार निश्चित करने 
की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में आंग्ल-भारतीयों जेसे श्रल्पसंख्यकों और 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित ग्रादिमजातियों जंसे पिछड़े तथा अविकसित वर्गों के हितों 
की सुरक्षा, ओर उनकी सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ हैं जिससे ये लोग उन्नति की 
दिशा में आ्रागे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित श्रादिम- 
जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व है । 


असम के आदिमजातीय क्षेत्र... 
संविधान में श्रसम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी एक विशेष 
व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २४४ (२) में इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशसी जिलों तथा 


* राजभाषा आयोग की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट में दिया गया है । 


संविधान । [ २७ 


प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन-कार्य करने वाले 
ग्रसम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का भी अधिकार दे 
दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का 
श्रधिकार प्राप्त होगा । असम के राज्यपाल को स्वायत्तश्ञासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन 
की जाँच-पड़ताल करने तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए भी एक श्रायोग नियुक्त 
करने का अधिकार दे दिया गया है । 


विशेष अधिकारी 

अनुच्छेद २१८ में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अ्रनुसुचित आ्रादिमजातियों 
के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है जो संविधान के 
श्रन्तर्गत इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जाँच करेगा । 


संविधान में संशोधन 

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान, में संशोधन संप्तद्‌ के किसी भी सदन 
में इस उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में उसके 
उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा स्वीकृत 
किए जाने पर यह विधेषक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाना 
चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात्‌ ही विधेयक की शर्तों के अ्रनुसार 
संविधान संशोधित माना जाएगा। 

२६ जनवरी, १६५० को संविधान लाग होने के बाद से श्रब तक संविधान में ७ 
संशोधन किए जा चके हैं। संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, १६५६ द्वारा जो 
राज्यों के पुनस्संगठन के कारण अनिवाय हो गया था, न केवल नये राज्यों की स्थापना 
हुई अथवा राज्यों की सीमाओ्रों में ही फेर-बदल हुआ बल्कि राज्यों के वर्गोकररण की प्रथा 
का भी श्रन्त कर दिया गया ओर कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया । 


चौथा गध्याय: 


विधानमण्डल 


भारत सार्वभौभिद् वयस्क मताधिकार पर आधारित एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसस्पन्त 
लोकतस्त्रात्मक गणराज्य है जिसका प्रशासन-कार्य संसदीय पद्धति पर आधारित एक सरकार 
करती है। सम्पूर्ण प्रभत्व भारतवासियों में ही निहित है। कार्यपालिका विधानसण्डल के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रपने सभी निर्णायों तथा कार्यकलापों के लिए जनता 
के प्रति पृर्ण रूप से उत्तरदायी है । 


ससद 

वर्तमान राज्य सभा के कुल सदस्थ २३२ हैं जिनमें से २२० राज्यों तथा संघीय 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं श्रौर १२ राष्ट्रपति द्वारा नामनिरदिष्ठ किए हुए हैं। लोक सभा के 
वर्तमान कुल सदस्यों की संख्या ५०६ है जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों (जम्पु तथा 
कश्मीर विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति हारा नियुक्त राज्य के ६ सदस्य सहित ) 
श्रौर दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित फिए 
हुए; और ६ सदस्य आग्ल-भारतोयथों, छठी अ्रनुसुचो के भाग ख' वाले क्षेत्रों और अन्दमान 
तथा निकोबार द्वीपसमृह और लक्कादीव, सिनिकॉय तथा अम्तीनदीबो द्वीपससृह के संघीय 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ठ किए हुए हैं । 

१ भई, १६५६ की स्थिति के अतुसार दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार ब्यौरा 
निम्न लिखित तालिका में दिया गया है। 








तालिका ६* 
] 
राज्य तथा संघीय क्षेत्र राज्य सभा लोक सभा 
असम । ७ १२ 
ध्रास्श्र प्रदेश । श्द्द ४३ 
उड़ीसा १० (१) २० 
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* कोष्ठों में दी हुईं संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं । 


विघानमण्डल | रह 


तालिका ६ क्रमशः 
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राज्य तथा संघीय क्षेत्र |... राज्य सभा लोक सभा 
उत्तर प्रदेश ३४ ८६ 
केरल & । श्ब्य ७ 
अम्मु तथा कश्मीर है ६ (१) 
पंजाब ११ २२ 
पश्चिम बंगाल श्ध्ध ३६ (१) 
बम्बई | २७ ६ 
बिहार २२ ५३ 
मद्रास १७ ४१ 
मध्य प्रदेश १६ २६ 
मंसूर क्‍ १२ २६ 
राजस्थान १७ श्र 
दिल्ली ३ हर 
मरिणपपुर | १ ० 
हिमाचल प्रदेश २ ४ (१) 
त्रिपुरा १ ;ः २ 

कुल योग | शरण ५००7 


१ मई, १६५४६ की स्थिति के अमुसार दोनों सदतों के सदस्य निम्नलिखित हैं : 


राज्य सभा 


असम (७) ... ३. जयभद्र हागजेर 
१, एम० तय्यबुल्ला .. ४. पुष्पलता दास, श्रीमती 
२. एस० सी० देव ५. पुणंचन्द्र शर्मा 
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| नामनिदिप्ट १२ सदस्यों को छोड़ कर । 
| नामनिदिप्ट ६ सदस्यों को छोड़ कर । 


३० | 


६. 
« 


आल; श् 


हम 
€. 


१०. अहलुरि सत्यनारायण राजू 


१ 
१२, 


२६. 
२७, 
र्ध 


२६. 


३०. 
३१. 
३२. 


३३. 
३४५ 
, रिक्त . 


लीलाधर बर्चथा 
वेदवती बरागोहेन,“भीमती 


आन्श्र प्रदेश (१८) 
अ्रकबरश्नली खाँ 
प्रददुर बलरामी रेड्डी 


ए० चकथर 
एन० वेकदेश्वर राव 


, एम. एच० सम्युअल 


एस० चना रेड्डी 


, के० एल० नरसिहम 

, जें० बी० के० बल्‍लभराव 
, नरोत्तम रेड्डी 

, बी० गोपाल रेड्डी 

, सक्किनेती बासवपुन्नथ्य 
. यशोदा रेड्डी, श्रीमती 

. राजबहादुर गोड़ 

. बिल्‍लुरी वेंकटरमरण 

. वीरमचिनेती प्रसाद राव 
. बी० सी० केशवराब 

. सीता युधवीर, श्रीमती 


उड़ीसा ( १० ) 
अभिमन्यु रथ 
गोविन्दचन्द्र मिश्र 
दिवाकर पटनायक 
बिबुधेद्ध मिश्र 
भागीरथो महापात्र 
महेश्वर नायक 
विश्वनाथ दास 
स्वप्नाननन्‍्द पारिग्रही 
हरिहर पटेल 


भारत २१६४६ 


३६. 
३७, 
र्८ः 
३६. 
४०. 
6 
४२. 
४३. 
४४, 
४४, 
४६, 
४७, 
ध्प्, 
४६, 
०. 
९, 
५२, 
५३, 
५४, 
हक 
पक 
प७, 


पष्, 
४६. 
६०. 
६१. 
दल 
६३, 


६४. 
६५. 
६६. 
६७, 
८ अ्थ 
६६. 
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न्ंः वि. बह 5 253 2 होने 
४ माच, १६५६ को प्रफुल्लचन्द्र भंज देव की मृत्यु होने के फलस्बरूप । 


उत्तर प्रदेश (३४) 
अख्तर हुसन 
श्रजीत प्रताप सिह 
ग्रमीस किदवई, श्रीमती 
अ्रमरनाथ श्रग्रवाल 
ग्मोलक चन्द 
अहमद सईद खाँ 
आर० सी० गुप्त 
ए० धरमदास 
गोपीनाथ सिंह 
गोविन्द बललभ पन्त 
चरद्रावती लखनपाल, श्रीमती 
जगन्नाथ प्रसाद श्रग्नवाल 
जशोर्दासह्‌ विष्ट 
जसपत राय कपुर 
जेंड० ए० श्रहमद 
तारकेइ्वर पाण्डे 
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हैदराबाद विनायक राव के० कोरटकर हे 
उड़ीसा (२०): 
अंगुल बी० पी० जी० देव वर्मा क्‍ ग० प्‌० 
कटक नित्यानन्द कानूनगों कांग्रेस 
कालाहुण्डी प्रताप केशरी देव ग० प० 
विजयचन्द्र प्रधान (सु०)  ः 
केन्द्रपारा सुरेच्दरनाथ द्विवेदी प्र० स० दल 
वेष्णव चरण मल्लिक (सु०) क्‍ 7) 
कोरापुट जगसनाथ राव ' कांग्रेस 
टी० संगन्न (सु०) हि 
क्योंकर लक्ष्मीनारायण भंज देव स्वतस्त्र 
गंजम उसमाचरण पटनायक ५ 
मोहन नायक (सु०) , कांग्रेस 
ढेंकानल सुरेन्द्र महन्ती ग० प० 
पुरो चिन्तामणि पारिग्रही सा० दल 
बालासोर _ भगवत साहू कांग्रेस 
कान्हु चरण जेना (सु०) 2? 
भुवनेश्वर नरासह चररप सामन्तसहार ः 
सयूरभंज रामचन्द्र माफी (सु०) स्व्तन्त्र 
सम्यलपुर श्रद्धाकर सुपाकर ग० प०. 
क्‍ .. बनसमाली कुस्बार (सु०) ः 
सुन्दरगढ़ कालो चन्द्रमणि (सु०) १ 


उत्तर प्रदेश (८६) 
अ्मरोहा क्‍ हिफजुरइसान...... कांग्रेस 
अल्मोड़ा जंग बहादुर सिह विष्ट 7 





निर्वाचनक्षेत्र 
झलोगढ़ 


आगरा 
शाजमगढ़ 


इंटातबा 


इलाहाबाद 
उन्नाव 


एटा 

, कानपुर 
कंसरगंज 
खीरी 
गढ़वाल 
गाजीपुर 
गोण्डा 
गोरखपुर 


घोसी 

चन्दोली 
जलेसर 
जोनपुर 


भाँसी 

टेहरी गढ़वाल 
डुमरियागंज 
देवरिया 
देहरादून 
ननीताल 
प्रतापगढ़ 
 पीलीभोत 
फतेहपुर 


विधानमण्डल 
सदस्य 


जमाल ख्वाजा 
नरदेव स्तातक (सु० ) 


अचल सिह 

कालिका सिह 
विश्वनाथ प्रसाद (सु०) 
अर्जनसिह भदोरिया 
तुला राम (सु०) 
लालबहाइुर शास्त्री 
विव्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
गंगादेवी, श्रीमती (सु०) 
रोहन लाल चतुर्वेदी 
एस० एम० बनर्जा 
भगवान दीन सिश्र 
खदशबवकक्‍त राय 

भकक्‍त दहान 

हरप्रसाद सिह 

दिनेश प्रताप सिह 
सिहासन सिंह 

महादेव प्रसाव (सु०) 
उमराव सिंह 

प्रभु नारायण सिह 
कृष्ण चन्द्र 

बीरबल सिंह 

गरापत रास (सु०) 


सुशीला नय्यर, श्रीमती 
मानवेनद्र शाह 
रामशंकर लाल 


रामजी वर्भा 


सहावीर त्यागी 

सी० डी० पाण्ड 
मुनीश्वरदत्त उपाध्याय 
मोहन स्वरूप 

श्रन्सार हरवानी 


| २७ 





दल 


कांग्रेस 


8 
स्वतन्त्र 
कांग्रेस 

अ० सं० दल 
कांग्रेस 

/ 

7 

77 

7 

समाजवादी दल 
कांग्रेस 


77 


५ 


...+ रे 


' अ० स॒० दल 


कांग्रेस 


श्य् | 





निर्वाचनक्षेत्र 


फरु खाबाद 
फिरोज्ञाबाद 
फूलपुर 


फेज्ाबाद 


बदायूँ 
बरेली 
बलरामपुर 
बलिया 
बस्ती 


बहराइच 
बान्दा 
बाराबंकी 


बिजनौर 
बिल्हौर 
बिसोली 
बुलन्दशहर 


मथुरा 
महाराजगंज 
मिर्जापुर 


मेरठ 

मंनपुरी 

सुज़्पफरनगर 

मुरादाबाद 

मुसाफिरखाना 
रसरा 

रामपुर 
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भारत १६५४६ 


मुलचन्द दुबे 

ब॒जराज सिह 
जवाहरलाल नेहरु 
मसुरिया दीन (सु० ) 
राजाराम सिश्र 

पन्‍ना लाल (सु०) 
रघुवीर सहाय 

सतीश चन्द्र 

अटल बिहारी वाजपेयी 
राधा मोहन सिंह 

के० डी० मालवीय 
राम गरीब (सु०) 
जोगेन्द्र सिह 

दिनेश सिंह 

रामसेवक यादव 
रामानन्द शास्त्री (सु०) 


श्रब्दुल लतीफ 

जगदीदय अवस्थी 

बदन सिंह 

रघुबर दयाल मिश्र 
कन्हेयालाल वाल्मीकि (सु०) 
महेन्द्र प्रताप 

शिव्बन लाल सक्सेना 

जे० एन० विल्सन 


रूप नारायण (सु०) 


शाहनवाज़् खाँ 
बंसीदास ढांगर 
सुमत प्रसाद 

राम शरण 

बो० वी० केसकर 
सरज्‌ पाण्डे 

संयद अ्रहमद मेहदी 


,ककना-न-“-+५५+न नमन +- पक अननाननननननानानाननकनन-न 3५ मन 3ननननननननीय नम कनन+ नम ना जनक "लक तन्‍कन कम « 4 नन+-+ न नन-+-<. 


कांग्रेस 

स्वतन्त्र 

कांग्रेस 
औ 


2 


प्र» स० दल 
कांग्रेस 
१ 
हक 
सा० दल 
कांग्रेस 


निर्वाचनक्षेत्र 


रायबरेली 


लखनऊ 
वारारसी 
शाहजहाँपुर 


सरधना 
सलेमपुर 
सहारनपुर 


सीतापुर 


सुल्तानपुर 
हमीरपुर 


हरदोई 


हाता 
हापुड़ 


अम्बलपुजा 
एरणाकुलम 
कासरगोड 
क्विलोन 


कोज़ीकोड 
कोट्टय्यम 
चिरयिकिल 
तिरुवल्‍ल 
तेल्लिचेरी 
पालघाद 


विधानमण्डल 


सदस्य 


फिरोज्ञ गान्धी 
बेजनाथ कुरील (सु०) 
पुलिन बिहारी बनर्जों 
रघुनाथ सिंह 
बिशनचन्द्व सेठ 
नारायण दीन (सु०) 
विष्णु शरण दुब्लिश 
विश्वनाथ राय 
अजित प्रसाद जेन 
सुन्दरलाल (सु०) 
उमा नेहरु, श्रीमती 
प्रागी लाल (सु०) 
गोविन्द मालवीय 
मनन्‍न्‌ लाल द्विवेदी 
लच्छीराम (सु० ) 
छेदा लाल गुप्त 
शिवदीन द्रोहर (सु०) 
काशीनाथ पाण्डे 
कृष्ण चन्द्र शर्मा 


केरल ( श्८ ) 
पी० टी० पुन्नूस 
ए० एम० तोमस 
ए० के० गोपालन 
वी० पी० नायर 
पी० के० कोडियन (सु०) 
के० पी० कुट्टिकृष्णन नायर 
मात्यु मणियनगाडन 
एम० के० कुमारन 


पी० के० वासुदेवन नायर 


एस० के० जिनचन्द्रन 
वी० ईचरण 


बह 
जन संघ 
कांग्रेस 


सा० दल 
कांग्रेस 


सा० दल 
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निर्वाचनक्षेत्र 


बडगरा 
मंजरी 
मुकुन्दर रस 
सुवट्ठपुजञा 
त्रिच्र 
त्रिवेन्द्रस 


श्रस्वाला 


ग्मृतसर 
कांगड़ा 


कंथयल 
गुड़गाँव 
गुरदासपुर 
जालन्धर 


भाज्जर 
तरनतारन 
पटियाला 
फिरोज्ञपुर 








भारत १६४६ 

सदस्य दल 
के० बी० मेनन प्र० स० दल 
बी० पोकर स्वतन्त्र 
टी० सी० एन० सेनन सा० दल 
जी० टी० कोटु्कापल्लि कांग्रेस 
के० कृष्णन वारियर सा० दल 
एस ० ईइ्वर ग्रय्यर स्वतन्त्र 

जम्मू तथा कश्मीर (६) * 

अन्दुरहमान ने० का० 
अब्दुल रशीद न 
ए० एम० तरीक कर 
कृष्णा मेहता, श्रीमती हि 
मुहम्मद श्रकबर हि 
रिक्ति न 

पंजाब (२२) 
सुभदव्रा जोशी, श्रीमती कांग्रेस 
चुन्नीलाल ( सु० ) 3) 
गुरुसुर्खासह सुसाफिर मर 
हेम राज ग 
दलजीत सिंह (सु०) # 
सूलचन्द जन का 
प्रकाश वीर शास्त्री स्वतन्त्र 
वीवान चन्द शर्मा कांग्रेस 
स्वर्ण सिह के 
साधू राम (सु० ) हु 
प्रतापसिह दोलता सा० दल 
सुरजीतर्सिह सजीठिया कांग्रेस 
ग्रधिन्त राम द के 
इकबाल सिंह के 





* राष्ट्रपति द्वारा नामनिदिष्द 


2७एए७एएएरनक्षयाााणा आमजन 
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कलकत्ता (3० प०) 
कलकत्ता' (द० प०) 
कलकत्ता (म०) 
कलकत्ता (पु०) 
कच बिहार 


कोण्टई 
घाटल 
डायमण्ड हार 


तामलुक 
दाजिलिंग 

नवद्वीप 

पश्चिम दीनाजप्र 


प्रुलिया 
बर्दे मान 
बरहामपर 








विधानसण्डल 

निर्वाचनक्षेत्र सदस्य- 
भटिण्डा हुकम सिंह 

भप्रजीत सिंह (सु०) 
महेन्द्रगढ़ रामकृष्ण 
रोहतक रणवीर्ासह 
लुधियाना ग्रजीतसिह सरहदी 

बहाढुरसिह (सु०) 
हिसार ठाकुरदास भागेव 
होशियारपुर बल्वेवसिह 

परिचिम बंगाल (३६) 

आ्रासनसोल श्रतुल्य घोष 

मनमोहन दास (सु०) 
उलुबेरिया अ्ररविन्द घोषाल 


झ्रशोक कुमार सेन 
रिक्त * 

हीरेन्द्रनाथ मुखर्जो 
साधनचन्द्र गुप्त 
नलिनीर॑जन घोष 
उपेन्द्रनाथ बसेन (सु०) 
प्रसथनाथ बनर्जों 
निकुंज बिहारी मेंती 
पुरणन्दु झोखर नस्कर * 
कन्सारी हल्वर (सु०) 
सतीश चन्द्र सामनन्‍्त 
टो० सनायन 

इला पाल चौधरी, श्रीमती 


 चपलकान्त भट॒ठाचार्ये 


समारदी सेलक (सु०) 
विभूति भूषण दास गुप्त 
सुबीमन घोष 

त्रिदिब कुमार चौधरो 
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* चुनाव याचिका के आधार पर बीरेन राय का निर्वाचन अवेध । 


[४१ 
वल 


कांग्रेस 


8 


 # ॥ 
है 8 
स्व्तन्त्र 
फा० बला ० 
स्वतन्त्र 





४२ | 


मम पिकिक लक अल लक कल कल 3 अतुल कुल _8 नल मा ३३३०४ ०० ााा४४७७७७७७७७/"एश"श७४७७७ए"छएएएी 


निर्वाचनक्षेत्र 





बशीरहाट 


बारासत 
बाँकुरा 


बीरभूम 


बेरकपुर 
सालदा 
मेदिनीपर 


मुशिदाबाद 
शओरामपुर 
हाबड़ा 
हुगली 


भ्रकोला 


ग्रमरावती 
अहमदनगर 


ग्रहमदाबाद 


ग्रातन्द 
उस्मानाबाद 
औरंगाबाद 
कच्छ 

करड 
कोपरगाँव 
कोल्हापुर 


कोलाबा 


भारत १६४६ 


सदस्य 

रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती 
परेश नाथ कयाल (सु० ) 
अ्रुणचन्द्र गृह 

रामगति बनर्जी 

पशुपति मण्डल (सु०) 
गअनिलकुमार चन्द 

कमल कृष्ण दास (सु०) 
विमल कुमार घोष 
रेणुका रे, श्रीमती 
नरासह मलल्‍ल देव 

सुबोध हंसदा (सु० ) 
मुहम्मद खुदा बख्शा 
जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी 
मुहम्मद इलियास 

प्रभात कार 


बम्बई (६६) 
जी० बी० खेडकर 
एल० एस० भाटकर (सु०) 
पी० एस० देशमुख 
आ्रार० के० खाडिलकर 
इन्दुलाल के० याज्ञिक 
करसनदास परमार (सु०) 
मण्िबेन वल्‍लभभाई पटल, श्रीमती 
वी० एस नाल्दूरकर 
रामानन्द तीर्थ 
भवनजी ए० खीमजी 


दाजीसाहब रामराव चव्हाण 


बी० सी० काम्बले क्‍ 
भाउसाहेब श्रार० मह॒गाँवकर 
एस० के० डीगे (सु०) 
झार बी० राउत 





कु० म० दल 
स्वतन्नत्र 
कू० स० दल 
ग्र० जा० सें० 
कृ० म० दल 





निर्वाचनक्षेत्र 


खेड 

खेड़ा 
गिरतार 
गोहिलवाड 
चान्दा 
जलना 
भालावाड़ 
थाना 


- दोहद 

धूलिया 
नागपुर 
नान्‍्देड़ 


नासिक 

पंचमहल 

परभनी 

परद्चिम खानदेश 
पाठन 

पुना 

पुर्व॑ खानदेश 
बड़ौदा 

बनसकण्ठा 

: बम्बई नगर (उ०) 
बम्बई नगर (द० ) 
बम्बई नगर (स०) 


बलसाड़ 
बारामती 
बुलढाना 
भड़ोंच 
भण्डारा 


वधानसण्डल 
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सदस्य दल 
बी० डी० सोलंके ग्र० जा० सं० 
फतेहसिहजी घोडसर स्वतन्त्र 
जयाबेन वाजूभाई शाह, श्रीमती कांग्रेस 
बलवन्तराय जी० मेहला श 
वोी० एन० स्वामी १ 
ए० वी० घड़े स्वतन्त्र 
जी० एस० झोफा कांग्रेस 
एस० वी० पारूलकर सा० दल 
एल० एम० मथेरा (सु०) 3! 
जलजी भाई कोयाभाई बिन्दोड (सु०) कांग्रेस 
यू०-एल० पाटील जन संघ 
एम० एस ० श्ररणे कांग्रेस 
हरिहर राव सोणुले 2 
डी० एन० पी० कास्बले (सु०) भ्र० जा० सं० 
भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ ४? 
मारिकलाल सगनलाल गान्धी कांग्रेस 
एन० के० पंगारकर १) 
लक्ष्मण वीडू वालवी (सु०) प्र० स० दल 
मोती सिह बहादुरासह ठाकुर स्वतन्त्र 
एन० जी० गोरे प्र>स० दल 
नवशेर भरूचा 7३ 
फरतेहासिह राव पी० गायकवाड़ कांग्रेस 
ग्रकबरभाई चावडा ५ 
वी० के० कृष्ण मेनन ह 
एस ० के० पाठील ३9 
एस० ए० डांगे सा० दल 
जी ० के० साने (सु० ) ह्र० ज्ञा० सं ० 
नानूभाई नोछाभाई पटेल (सु०) कांग्रेस 


के० एम० जेढे 

एस० आर० राजे 

चन्द्र शंकर 

आर ० एस० हाजरनवोीस 
बी० आर० वासनीक (सु०) 


८ 
7 
/ह 
५ 


है 


४४ |] 
निर्वाचनक्षेत्र 


भीर 
मध्य सोराष्टू 
साण्डवी 


मालेगाँव 
मिराज 
मेहसाना 
यवतमाल 
रत्नगिरी 
राजपुर 
रामटेक 
वर्धा 
शोलापुर 


सतारा 

' साबरकण्ठा 
सूरत 
सोरठ 
हालार 


ग्ौरंगाबाद 
कटिहार 
किशनगंज 
केसरिया 
खगरिया 
गया 
गिरिडीह 
गोपालगंज 
चम्पारन 


भारत १६५४६ 
सदस्य 


आर० डी० पाटील 

सतुभाई शाह 

छुगनलाल मदारीभाई 
केदारिया (सु०) 

यादव नारायण जाधव 

बालासाहेब पाटील 

पुरुषोत्तमदास आर० पटेल 

डी० बाई० गोहोकर 

पी० आ्रार० श्रस्सर 

नाथ बापु पाई 

के० जी० देशमुख 

कमलनयन जे० बजाज 

जें० जी० मोरे 

टी० एच० सोनवरणों (सु०) 

नाना पाटील 

गुलज्ञारीलाल नन्‍दा 

मोरारजी देसाई 


' नरेन््रभाई नथवानी 


जयसुख लाल हाथी 


बिहार (५३) 
सत्येनद्र नारायण सिन्हा 
भोलानाथ बिस्वास 
मुहम्मर ताहिर 
हदारकानाथ तिवारो 
जियालाल मण्डल 
बुजेश्वर प्रसाद. 
एस० ए० मातिन 


सेयद महमुद 


विपिन बिहारी वर्मा _ 
भोला राउत (सु०) 





प्र० स० दल 
हु० स० दल 
स्वतन्त्र 
कांग्रेस 
जन संघ 
भं० स० दल 
कांग्रेस 
५ । 
स्यलत्फ 
कांग्रेस 
सा० दल 
कांग्रेस 
३ 
22 


2 


गैर 


जनता दस 
कांग्रेस 
7 


१8 


निर्वाचनक्षेत्र 


छुतरा 
छपरा 
जमशेदपुर 
जयनगर 
ड्मका 


दरभंगा 


घनबाद 
नवादा 


नालन्दा 
पटना 
पालामऊ 
पुपरो 
पणिया 
बंका 
बक्सर 
बगहा 
बाढ़ 
बेगुसराय 
भागलप्र. 
मधुबनी 
महाराजगंज 
सुंगेर 


सुज्ञफ्फरपुर 
राँची (प०) 
रांची (पृ०) 
राजमहल 
लोहारडगा 
शाहाबाद 


विधानभण्डल 





सदस्य 


बविजया राजे, श्रीमती 
राजेन्द्र सिंह 

मणीन्ध कुमार घोष 
इयामनन्दन सिश्र 
सुरेश चन्द्र चोधरी 
देबी सोरेन (सु०) 

श्री नारायण दास 
रामेदवर साहू (सु०) 
प्रभातचन्द्र बोस 
सत्यभामा देवी, श्रीमती 
रामधनी दास (सु०) 
कलाशपति सिन्हा 
सारंगधर सिन्हा 

गजेर्द्र प्रसाद सिन्हा 
दिग्विजय नारायण सिह 
फरिगोपाल सेन 
शकुन्तला देवी, श्रीमती 
कमल सिह 

बिभूति मिश्र 
तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती 
मथरा प्रसाद सिश्र 


बनारसी प्रसाद कुनरुनवाला 


अ्निरुद्ध सिन्हा 
महेन्रनाथ सिंह 
बनारसी प्रसाद सिन्हा 


नयनतारा दास (सु०) 


ग्रशोक मेहता 
जयपाल सिह (सु०) 
एस० आर० मसानी 
पेका घुरुतु (सु०) 
इगनेंस बेक (सु०) 
बो० आर० भगत 


[ ४५ 


दल 


5 


जनता दल 
अ० स० दल 
कांग्रेस 
की 


फफरारखण्ड 


१) 
कांग्रेस 


7 
प्र० स० दल 
भारखण्ड 
हद 
कांग्रेस 
भारखण्ड 
कांग्रेस 


४६ ] 
निर्वाचनक्षेत्र 


समस्तीपुर 
सहर्सा 


सहसराम 


सिंवान 
सिहभूम 
सीतामढ़ी 
हशारोबाग 
हाजीपुर 


कडल्र 

करूर 

कुस्भकोणशम्‌ 

कृष्ण गिरि 
कोयसुत्त्र 
गोबिचेट्टिपालयम्‌ 
चिगलपट 


चिदम्बरम्‌ 
डिण्डीगल 


तंजावर 
तिण्डिवनम्‌ 
तिरुच्चिरापल्लि 
तिरुचेन्गोड 
तिरुचेन्द्र 
तिरुनेल्वेलि 
तिरुपत्तर _ 


भारत १६५६ 





सदर्य 


सत्यनारायर सिन्हा 
ललितनारायण मिश्र 

भोली सरदार (सु०) 

राम सुभाग सिंह 

जगजीवन राम (सु०) 

भूलन सिन्हा 

शम्भू चरण गोडसोरा (सु०) 
जे० बी० कृपालानी 

ललिता राज्यलक्ष्मी, श्रीमती 
राजेश्वर पटेल 
चन्द्रभणिलाल चोधरी (सु०) 


हे 


मद्रास (४१) 


टी० डी० मुत्तुकुमारस्वासी नायडू 
के० पेरियस्वामी गौण्डर 

सी० आर० पट्टाभिरमरण 
सी० आर० नरसिहन 

पाती एस० कृष्णन, श्रीमती 
के० एस० रामस्वामी 

ए० कृष्णस्वामी 

एन० शिवराज (सु०) 

झआर० कनकसबाई पिल्‍ले 
एल० इलियापेरूमसल (सु०) 
एस० गुलाम सुहिदोन 

एस० सी ० बालकृष्णन (सु०) 
ए० वरावन 

एन० पी० दाण्पुख गौण्डर 
एस० के० एम० ब्रब्दुल सलाम 
पो० सुब्बरायन 

टी ० गणपति 

पी० टो० थानु पिल्‍ले 

ए० दुराइस्वामी गौण्डर 


द्ल 


कांग्रेस 


/) 


भारखण्ड 
प्र» स० दल 
जनता दल 
कांग्रेस 





निर्वाचनक्षेत्र 


तिरुवण्ण मलइ 
विरुवल्ल्र 
'तैन्काशी 
नागपदि्टनमस्‌ 


नागरकोइल 
नामक्कल 


नीलगिरी 
पेरास्ब॒लूर 
पेरियकुलम 
पुदुकोटई... 
पोल्लाची 
सद्रास (3०) 
मद्रास (द०) 
मदुरइ 
रामनाथप्रम 
वेलोर 


श्रीविल्लपृत्तुर 


.. सलेम 


इन्दौर 
उज्जन 
खज्राहो 


गुणा 
ग्वालियर 


विधानमण्डल 





सदस्य 





ख्रार० धर्मालगम 

आर० गोविन्दराजुलु नायडू 
एस० दॉकरपाण्डयन 

के० आर० सम्बन्दम 

एम० श्रव्यकष्णु (सु०) 

पी० थानुलिगस नाडर 

ई० वी० के० सम्पत 

एस० आर० श्ररुमुखभ (सु०) 
सी० नंजप्पन 

एस० पालनियन्दी 

आर ० नारायण स्वामी 

झार० रामनाथन चेटिटयार 
पी० आार० रामकृष्णन 

एस० सी० सी० एन्यनी पिल्‍ले 
टी० टी० कृष्ण माचारी 

के० टी० के० तंगभरिण 

पी० सुबय्य अम्बालस 

एन० आर० एम० स्वामी 
एम० सुत्तुकृष्णत (सु०) 

यू० सुत्तुरामलिग थेवर 
झ्रार० एस० अरुसुखम (सु०) 
एस० बवी० रामस्वामी 


मध्य अदेश (३६) 


के० एल० खादीवाला 
राधेलाल व्यास. 

राम सहाय तिवारी 

मोतीलाल मालवीय (सु०) 
विजया राजे सिन्षिया, श्रीमती 
राधाचरणा इर्मा 


सूर्य प्रसाद (सु०) 


[ ४७ 


द्ले 





स्वतन्त्र 
कांग्रेस 


५ 


स्वतन्त्र 
कांग्रेस 





है (न ] 


निर्वाचनक्षेत्र 





छिन्दवाड़ा 


जंजगोर 
जबलपुर 


भवुआा 
दुग 

नीसाड़ 

नीसाड़ (खण्डवा) 
बस्तर. 
बालोड बाज्ञार 


बालाघाट 
बिलासपुर 
भोपाल 
मण्डला 
मन्दसोर 
रायपुर 


रीवा 
गहडोल 


शाजापुर 


शिवपुरों 
सरगुजा 


सागर 


होशंगाबाद 


 उडपि 


्क 


कनारा 


भारत १६५६ 
सदस्य 


बी० एल० चाण्डक 
एन० एस० वाडिवा (सु०) 


अमरसिह सहगल 
गोविन्द दास 

अमरसिह डामर (सु०) 
मोहनलाल बाकलीवाल 
रामसिह भाई वर्मा 
बाबूलाल तिवारो 
सुरती किस्तेया (सु०) 
विद्याचरण शुक्ल 


मिनोसाता श्रागमदास गुरू, श्रीमतो (सु०) 


सी० डी० गौतम 

रेशम लाल जांगडे 
मेमुना सुल्ताना, श्रीमती 
एस० जी० उड्के (सु०) 
माशिकभाई श्रग्रवाल 


बीरेच्रबहादुर सिह. 
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (सु०) 


. शिव दत्त उपाध्याय 


आतनन्दचर्द्र जोशी 


- कसलनारायण सिंह (सु०) 


लीलाधर जोशी 
के० बी० सालवीय (सु०) 
बजनारायर 


चण्डिकेश्वर शरण सिंह 
बाबनाथ सिंह (सु०) 


ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी 
सहोदराबाई राय, श्रीमती (सु०) 


रघुताथ सिंह कालीधर 


मेसूर (२६) 


यू० एस० सललख्य 
जोदहिम अल्वा 





दल 


कांग्रेस 


है 4 


हि्‌ ० सृ० 
कांग्रेत 
2१ 


49 
। 


जे 


डरे 





निर्वाचनक्षेत्र 
कोप्पल 
कोलार : 


गुलबर्गा 


चिकोडी 
चित्तलदुर्गे 
तिप्तुर 

तुमकुर 
धारवाड़ (3०) 
धारवाड़ (द०) 
बंगलोर (ग्रामीरण ) 
_ बंगलोर (नगर) 
बेल्लारी 
बीजापुर (3०) 
बीजापुर (द०) 
बेलगाँव | 
मंगलोर 
सण्डया 
मंसुर 


रायचूर 
शिवमसोग्ग 
हासन 


अजमेर 
अलवर 
उदयपुर 


कोदा 


विधानमण्डल 


सदस्य 


एस ० ए० श्रगाडी 

के० सी० रेड्डी 
डोड्डा तिम्मय्य (सु०) 
सहादेवपष्प रामपुरे 
शंकर देव (सु०) 

डी० ए० कदिद 

जे० एम० मुहम्मद इमाम 
सी० श्ार० बासप्प 
एम० वी० ऋृष्णप्प 
डी० पी० करमरकर 
टी० आर० नेश्वी 
एच० सी० दासप्प 
एन० केशव 

टी० सुब्ह्मण्यम्‌ 

एम्म० एस० सुगन्धि 
खझ्रार० बी० बिदारी 
बी० एन० दातार 

के० आर० आचार 
एस० के० शिवनंजप्प 
एप्त० द्वंकरथ्य 

एस० एम० सिद्दय्य (सु०) 
जी० एस० मलकोठे 
के० जी० वोडयार 

एच ० सिद्धनंजप्प 


राजस्थान (२२) 
मुकुट बिहारी लाल भाग 
शोभाराम 
सारिएक्यलाल वर्मा 
दोनबन्धु परमार (सु०) 
नेमीचन्द्र कासलीवाल 
श्रोंकारलाल (सु०) 


पू० ] भारत १६४६ 











निर्वाचनक्षेत्र सदस्य ____ दल जी 
जयपुर हरिव्चन्द्र शर्मा स्वतन्त्र 
जालौर सूरज रतन दामारपी कांग्रेस 
जोधपुर जसवन्तराज मेहता |) 
भुंभुनु राधेदयाम आर० मोरारका हा 
दोसा जी० डी० सोमाणी )! 
नागोर सथुरादास माथुर 7? 
पाली हरिइ्चद्ध माथुर... रे 
बाड़मेर रघुनाथ सिंह स्वतन्त्र 
बाँसवाड़ा पी० बी० भोगजो भाई (सु०) कांग्रेस 
बीकानेर कररणाी सिंह स्वतन्त्र 
पन्‍नालाल बारूपाल (सु०) कांग्रेस 
भरतपुर राज बहादुर *न्‍ 
भीलवाड़ा रमेशचन्द्र व्यास है 
सवाई माधोपुर हीरालाल शास्त्रो हि 
जगन्‍्ताथ प्रसाद यहाड़िया (सु० ) |) 
सीकर रामेशवर टॉटिया कि 


अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (१) * 


न लछमन सिंह क्‍ न 
ल्‍्ली (५) 
चान्दती चौक राधा रमण कांग्रेस 
दिल्‍ली सदर ब्रह्म परकाश 3 
तयी दिल्‍ली सुचेता कृपालानी, श्रीमती है 
बाह्य दिल्‍ली सी० कृष्णन नायर । 


नवल प्रभाकर' (सु०) गा 


५0000, 
 आन्‍्तरिक मणिपुर लेसराम श्राछव सिंह द स्व्तन्त्र 
बाह्य मरिएपुर रुंगसुंग सुइसा कांग्रेस 
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लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह (१) * 
किमी के० मल्‍लकोय | 


हिमाचल प्रदेश (४) 


चम्बा पद्मदेव कांग्रेस 
सण्डी जोगेन्द्र सेन 4; 
महास्‌ रिक्त न-- 
नेकराम नेगी (सु०) कांग्रेस 
द त्रिपुरा (२) 
त्रिपुरा  दद्व रथ देव सा० दल 
बंगशी ठाकुर (सु०) कांग्रेस 


आंग्ल-भारतीय (२) 


शा ए० ई० टी० बेरो द द न 
लत . फ्रक एन्थनी क्‍ ध्ध 


तागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र (१) * 


नल रिक्त ड् 


संसद के पदाधिकारी... 

संसद्‌ के घुख्य पदाधिकारी राज्य सभा के सभापति तथा उपसभाषति और लोक सभा 
के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं। राज्य सभा के;सभापति तथा लोक सभा के श्रध्यक्ष, दोनों के 
पदों की अपनी-अपनी प्रतिष्ठा है। अपने-अपने सदन की -कार्यवाहियों की श्रध्यक्षत्रा करने 
के अतिरिक्त ये उनके प्रतिनिधि तथा उनकी स्वतन्त्रता के श्रभिभावक भी हें । 


न डिलनानानता निनन नल पक मानी पाचन भणान 


* राष्ट्रपति द्वारा नामनिदिष्ट 
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इन पदों के पदाधिकारी ये हैं : 


राज्य सभा 
सभापति 335 एस ० राधाकृष्णन 
उपसभापति ही एस ० वी कृष्णपूरति राव 
क्‍ लोक सभा 
अध्यक्ष * एम० अनन्तशयनम श्रयंगार 
उपाध्यक्ष ..«.... हुकम सिह 


संसद के काये तथा अधिकार 

देश की शासन-व्यवस्था के लिए कानून बनाना, सरकार की आवश्यकताश्रों तथा 
राष्ट्र की सेवाञ्रों के लिए आवश्यक वित्त की व्यदस्था करना संसद्‌ के मुख्य काय॑ हैं। 
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद्‌ के दोनों सदन एक तिर्वाचकमण्डल के श्रंग माने जाते हैं तथा 
उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचकमण्डल करता है । 
सन्त्रिपरिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामृहिक रूप से उत्तरदायी होती है जो मन्त्रियों के वेतन 
तथा भत्तों पर भी स्वीकृति देती है। लोक सभा बजट पास करने से इन्कार करके अथवा 
किसी अन्य बड़ी वेधानिक कार्यवाही हारा अश्रथवा श्रविद्वास का प्रस्ताव पास करके सन्त्रि- 
परिषद्‌ को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है । 

सभी कानतों के लिए संसद्‌ के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त 
सम्बन्धी सभी प्रकार के विधानों की सिफारिश यद्यपि राष्ट्रपति हारा की जानी चाहिए, 
तथापि अनुदानों, कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक सभा 
ही दे सकती है। संकटकालीन परिस्थिति में संसद्‌ को राज्य सूची में गिनाए गए विषयों 
पर भी कानत बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन 
करने, राष्ट्रपति पर अ्भियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आपुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत 
करने के अ्रधिकार केवल संसद को ही प्राप्त हैं। 


का्यविधि । 

दोनों सदनों की कार्यवाही की व्यवस्था संविधान के अ्रनुच्छेद ११८ के अ्रधीन बने 
उनके श्रपने-अपने कार्यविधि तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, होती है। 

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था के अ्रतुसार विधेयक संसद्‌ के 
किसी भो सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सदन प्रत्येक प्रघन का निर्णय उपस्थित 
सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं । द 
दोनों सदनों में विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया एक ही सी है। प्रत्येक विधेयक को 
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निम्त चरणों में से कमानुसार गुजरना पड़ता है: (१) प्रस्तुत किया जाना तथा प्रकाशन, 

(२) सामान्य वादविवाद, (३) एक-एक धारा पर विचार तथा (४) सदन द्वारा विधेयकका 

पारित होना। दोनों सदलों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति 

के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे कानून का रूप प्राप्त होता 

है। दोनों सदनों के बीच श्रसहमति होने की श्रवस्था में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त 
"बंठक बुलाने तथा इस पर मतदान लेने का अधिकार है । 


धन-विधेयकों के सम्बन्ध में, जो केवल लोक सभा में ही उपस्थित किए जाते हैं, 
एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। लोक सभा द्वारा पास किए जाने पर प्रत्येक धन- 
विधेयक राज्य सभा के समक्ष रखा जाता है जिससे वह विधेयक प्राप्त करने के १४ दिवों 
के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशों दे सके । राज्य सभा इसे पुनः लोक सभा के पास वापस 
भेज देती है। सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक सभा पर निर्भर होता है। 


संसदीय मामला विभाग 

संसद का कार्यक्रम निर्धारित करने तथा इसके कार्य-संचालन का कार्य संसदीय 
मामला विभाग करता है। यह विभाग इस कार्य को सरकार की श्रोर से मन्त्रिमण्डल की 
संसदीय तथा कानूनी मासला सम्तिति' और संसद्‌ की ओर से प्रत्येक सदन की “कार्यवाही 
परामर्श समिति' के परामर्श से करता है । 

यह विभाग सरकार की झ्ोर से सदन सें दिए गए श्राशवासनों तथा झ्रारम्भ किए 
गए कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर संसद्‌ में विवरण भी प्रस्तुत करता 
रहता है। सरकारी श्राइवासन लोक सभा समिति! इन विवरणों की जाँच करती है। 


सदनों की समितियाँ 

संसदीय समितियाँ, लोक सभा अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के श्राधार 
पर नियुक्त की जाती हैं।- इनकी बेठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति 
श्रावश्यक होती है। इनकी बेठक निजी तौर पर होती है। प्रत्येक सदन की महत्वपूरां 
समितियों में से 'कार्यव।ही परामर्श समिति तथा विशेषाधिकार समिति' उल्लेखनीय हैं । 


: कायपालिका पर नियन्त्रण 

सामान्य वित्त-नियन्त्रण रखने के अलावा लोक सभा अपनी “सार्वजनिक लेखा तथा 
प्रावकलन समितियों द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन पर नियन्त्रण रखती तथा देखभाल 
करती है। लोक सभा इन समितियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने सदस्यों 
में से करती है। कोई भी मन्‍्त्री इन सम्तितियों का सदस्य नहीं बन सकता। "सार्वजनिक 
लेखा समिति' यह भी देखती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद के निर्णंयों के. श्रनुरूप 
ही किया जाता है। 'प्रावकलत समिति” मितव्यय्रिता तथा प्रशासन आदि में सुधार करने 
की सिफारिश करती रहती है। 
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सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में पुरी-पुरी जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर बहस 
करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं । इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत सदस्यों द्वारा प्रइत किया जाना, 
उन प्रहतों के फलस्वकूप स्वष्ट होने वाले मामलों पर झ्ााधां घण्ठा बहस होना, राष्ट्रपति 
के प्रभिभाषण पर बहुस, संकटकालीन स्थगन प्रस्ताव तथा विभिन्‍न प्रकार के श्रन्य प्रस्ताव 
आते हैं । 

दोनों सदनों के संयुक्त भ्रधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति के श्रभिभाषण के बाद जिसमें * 
जनता के हित के श्रावदयक मामलों के सस्बन्ध में सरकारी नीति पर प्रकाश डाला जाता है, 
राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर होने वाली बहस के द्वारा सरकारों नीतियों पर 
विचार करने का एक बड़ा अवसर मिलता है। 


सार्वजनिक हित का कोई भी महत्वपूर्ण प्रइन श्रथवा समस्या उत्पन्त होने पर कोई 
भी सदस्य, सदन में उस पर विचार किए जाने के लिए स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सफता 
है। १५ दिन की पूर्व-सूचना के बाद कोई भी सदस्य, संसद में सार्वजनिक हित सम्बन्धी 
प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रस्ताव पास होने पर ॒ लोक सभा के अध्यक्ष श्रावहयक 
कार्यवाही के लिए तत्सम्बन्धी मन्‍्त्री को इसको सूचना दे देते हैं । 


राज्यीय विधानमण्डल 


भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदन वाले विधानभण्डलों तथा 
४ राज्यों में एक सदन वाले विधानमण्डलों की व्यवस्था है । राज्यों की विधान परिषदों तथा 
विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या श्रगले एृष्ठ की तालिका में दी गई है । 


विधानमण्डल के पदाधिकारी 

राज्यों में भी विधान परिषद्‌ के सभापति तथर उपसभापति और विधान सभा के 
भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद्‌ के सभापति तथा सभा के श्रध्यक्ष को भी वे 
सभी अ्रधिकार प्राप्त हैं जो संसद्‌ में उनके समानाधिक्वारियों को प्राप्त हैं । 


कार्य 

सातवीं श्रनुसुच्ची की सुची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्यीय विधान- 
मण्डलों को एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र के 
साथ मिलेजुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्सत्रिपरिषद्‌ राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 


होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए श्रध्यादेशों के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति 
श्रावदयक है। 


कार्यविधि 


भारत के संविधान में श्रनुच्छेद १८ैद--२१३ में कार्य-संचालन, सदस्यों की 
अनहुता और राज्योय विधानमण्डलों के श्रधिकारों तथा विश्वेषाधिकारों के सम्बन्ध में 


तालिका ७ 
विधानभण्डलों के सदस्य 








अल विधान परिषद के विधान सभा के 
सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या | 

मा क्‍ मल व यश मय 
ग्रसम -- १०५ | 
शास्त्र प्रदेश ६० ३०१ (२) 
उड़ीसा... - १४० (२) 
उत्तर प्रदेश श्ण्ध् ४३० (२) 
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महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके भ्रतिरिक्त राज्यीय विधानमण्डलों को 
संविधान के द्वारा कार्यविधि के लिए झपने निज के नियम बनाने के भी श्रधिकार दिए गए हैं। 

सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने के लिए राज्यों में भी वेसी ही व्य- 
वस्था है जंसी केन्द्र में है। दोनों सदनों के बीच श्रसहमति होने की स्थिति में संसद्‌ की भाँति 





+ “विधान परिषद अधिनियम, १६५७ के पग्रनुसार 
 कोष्ठों में दी गई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं 
$ नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र श्रधिनियम, १६५७” के अनुसार 
*# पाकिस्तान-अधिक्षत क्षेत्रों के २५ स्थानों को छोड़कर जो इस क्षेत्रों के भारतीय संघ 
में पृन: मिल जाने तक के लिए रिक्त रखे गये हैं 
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राज्यों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । विधान सभा यदि 
किसी विधेयक को, उसके विधान परिषद्‌ में भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय 
वाचन में पास कर देती है तो पास किए जाने के एक भहीने बाद वह विधेयक स्वतः 
कानून का रूप ले लेता है चाहे विधान परिषद्‌ का निर्णय उसके पक्ष में हो श्रथवा 
विपक्ष में । 
धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने का अधिकार केवल * 

विधान सभा को ही है। विधान परिषद्‌ परिवतंन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है। 
विधान सभा उसे स्वीकार झ्रथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है । 

विधानमण्डल की कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्यीय विधानमण्डलों में 
भी उनकी अपनी समितियाँ होती हैं । 


विधेयक को रोके रखना 

राज्योय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानन 
का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति 
देने अथवा स्वीकृति रोके रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को, उन पर भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए भी, रोके रख सकता है । 


-कारयपालकि पर नियन्त्रण 

कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा 
राज्योय विधानमण्डलों में कार्य-संचालत की सभो सामान्य संसदीय पद्धतियाँ ही उपयोग में 
श्राती हैं । इस प्रकार राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर 
निगरानी रखता है। इसको अ्रपनी 'प्राककलन तथा लेखा समितियाँ” भी होती हैं । 


बच. अच्छे 
डा की छा 0 86 छ एज ुत 


पाँचवाँ अध्याय 


कार्यपालिका 


केन्द्र 


विवयामसककनननलतनननलना प्लस. 


भारत गराराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-दक्ति 
जिसमें प्रतिरक्षा सेवाओ्रों का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है । 
सरकार के सभो कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं । प्रधानमन्त्री को श्रध्यक्षता में 
एक मन्त्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा सहायता देती है । 
सन्त्रिपरिषद्‌ में तीन प्रकार के मन्‍्त्री होते हैं: (१) मन्‍त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री जो सन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते किन्तु मन्त्रिमण्डल के 
मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (२) उपमनन्‍्त्री । 


१ मई, १६५६ को केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस प्रकार थी : 


राष्ट्रपति : 
उपराष्ट्रपति : 
मन्त्रिमरडल के सदस्य 


जवाहरलाल नेहरू 


गोविन्द बललभ पन्‍्त 
मोरारजी रणछोडजी देसाई 
जगजी वन राम 
गुलज्ञारीलाल ननन्‍दा 
लालबहादुर शास्त्री 

स्वरन सिह 

के० सी० रेड्डी 
ग्रजितप्रसाद जन 

वी० के० कृष्ण मेनन 

एस० के० पाढ़ील 


राजे न्र प्रसाद 
एस ० राधाकृष्णन 


विभाग 
प्रधान मन्‍त्री, वेदेशिक मासले तथा ग्राणविक 
शक्ति विभाग 
ग्रान्तरिक मामले 


. वित्त 
. रेल 


श्रम, नियोजन तथा योजना 

वारिज्य तथा उद्योग 

इस्पात, खान तथा ई धन 
निर्माणणकार्य, आवास तथा सम्भरण 


खाद्य तथा कृषि 


प्रतिरक्षा. ््ि 


. परिवहन तथा संचार-साधन 


पट | 


१२. 
१३. 


१४, 
१५, 
१६. 
१७. 
शैष्ट, 
१६. 


२१. 
२२. 
२३, 
२४. 
२५७६ 
२६. 
२७. 


श्ष, 
२६. 
३०. 
३२१, 
३२. 
३३० 
३४७४. 
३५४. 
३६. 
३७. 
इे८. 
३६, 


४१. 
४२. 
४३. 


हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम 
अ्रद्योक कुमार सेन 


र्ज्य-मन्त्री 
सत्यनारायण सिन्हा 
बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर 
डी० पी० करमरकर 
पंजाबराव एस० देशमुख 
केशवदेव मालवीय 
समेहरचन्द खन्‍्ना 
नित्यानन्द कानूनगों 
राज बहादुर 
बलवन्त नागेश दातार 
मनहरलाल मनसुखलाल शाह 
सुरेन्द्र कुमार दे 
कालूलाल श्रीमाली 
हुमायूं कबीर 
बी० गोपाल रेड्डी 


उप-मन्त्री 
सुरजीतसिह मजीठिया 
झ्राबिद श्रली 
झनिल कुमार चन्द 
एस० बोी० क्ृष्णप्प 
जय सुख लाल हाथी 
सतीश चन्द्र 
इयामनन्दन सिश्र 
बलीराम भगत 
मनमोहन दास 
शाहनवाज़् खाँ 
लक्ष्मी एन० सेनन, श्रीमती 
वायलेट अल्वा, श्रीमती 
के० रघुरामय्य 
ए० एम० तोमस 
ग्रार० एम० हाजरनवीस 
एस० वी० रामस्वाभी 
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सिचाई तथा विद्युत्‌ 
विधि 


संसदीय मामले 

सूचना तथा प्रसारण 

स्वास्थ्य 

कृषि 

खान तथा तेल 

पुनर्वास तथा अ्रल्पसंख्यक मामले 
वारिएज्य 

परिवहन तथा संचार-साधन 
आन्तंरिक मामले 

उद्योग 


. सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 


शिक्षा 
बेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले 
राजस्व तथा श्रेसनिक व्यय - 


. प्रतिरक्षा 


श्रस 

निर्माणकार्य, श्रावास तथा सम्भरखण 
कृषि | 
सिचाई तथा विद्युत 

वाणिज्य तथा उद्योग 

योजना 

वित्त 

वेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामहे 
वेदेशिक मामले 

प्रान्तरिक मामले 

प्रतिरक्षा | 

खाद्य तथा कृषि 

विधि 


रेल 
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४४... श्रहमद सुहिउद्दीन झसेनिक उड्डयन 

४५. तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती वित्त 

४६,  पी० एस० नस्कर पुनर्वास 

४७, बी० एस० मूर्ति सामुवायिक विकास तथा सहकारिता 
संसदीय सचिव 


सन्त्रियों को संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए कई मन्‍्त्रालयों में संसदीय सचिव 
भी हैं । १ मई, १६५६ को इनकी स्थिति इस प्रक्तार थी -- 


१. सादत अली खां वेदेशिक मामले 
२. जोगेद्रनाथ हज़ारिका वेदेशिक मासले 
३. जी० राजगोपालन सूचना तथा प्रसारण 
४. ललितनारायरण मिश्र श्रम, नियोजन तथा योजना 
५. फतेहसिह राव प्रतार्पासिह राव | 
गायकवाड़ प्रतिरक्षा 
६. श्रानन्द चन्द्र जोशी सूचना तथा प्रसारण 
७. गजेरद्र प्रसाद सिन्हा इस्पात, खान तथा इंधन 
द्याम धर मिश्र े सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 


प्रशासनिक संगठन 
. सरकारी कार्यवाही के बंटवारे का नियमन करने के लिए तत्सम्बन्धी नियम, संविधान 
के अनुच्छेद ७७ (३) के अन्तर्गत बनाए गए हैं। यह बेंटवारा प्रधानमन्त्री की सलाह से 
राष्ट्रपति करता है श्रोर इसके श्रनुसार प्रत्येक मन्‍्त्री का काम निर्धारित किया जाता है। 
मन्त्रियों की सहायता के लिए कभी-कभी उपमन्त्री भी नियुक्त किए जाते हैं । 
सनन्‍्त्रालय का प्रशासनिक प्रधान, सरकार का सचिव होता है। वह अपने मन्त्रालय 
के प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध सें सन्‍्त्री का सुख्य सलाहकार होता 
है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अ्रकेला सचिव नहीं 
निपटा सकता, तब सुगमता की हृष्टि से संयुक्त सचिव के नियन््रण में एक अथवा 
झ्रधिक विभाग स्थापित किए जा सकते हैं । प्रत्येक सन्‍्त्रालय विभागों, शाखाओं तथा श्रनु- 
भागों में विभाजित होता है जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उपसचिवों, अ्रवर सचिवों तथा 
अनुभागाधिकारियों के श्रधीन होता है । 

... डा० पाल एच० एपिलबी की सिफारिश पर साचे, १६४४ में स्थापित 'संगठन तथा 
प्रक्रिय विभाग (झागनाइज़ेशन एण्ड सेथड्स डिवीज्ञन) का सुख्य कार्य, संगठन सम्बन्धी 
जानकारी तथा अनुभव प्राप्त करना और उनके सम्बन्ध में सुचना देना है। इस विभाग ने 
पिछले दिनों सुधार करने के जो प्रयास किए, उनमें से कुछ ये हें--सभी प्रकार के श्रधिका- 
. रियों में कार्यकुशललता की भावना पैदा करना, किसी भी मामले के निर्णय में बहुत श्रधिक 


६० ] भारत ९६५४६ 


विलम्ब न होने देना, कार्य करने की उचित प्रणाली का प्रशिक्षण देना तथा श्रनुभागाधि- 
कारियों द्वारा निर्णायक व्यक्तियों के पास मासलों का तुरन्त तथा सीधे भेजा जाता । 


वेतव आयोग क्‍ 
भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा को शर्तों आदि के बारे में 


जाँच-पड़ताल करने के लिए २१ अगस्त, १६५४७ को एक जाँच आयोग नियुक्त किया । इस 
भ्रायोग के सदस्य ये हैं : 
 भ्रध्यक्ष : बी० जगन्नाथ दास 
सदस्य :.. बी० बी० गान्धी, एन० के० सिद्धान्त, एम० एल० दाँतवाला, 
श्रीमती एम० चद्धशेखर, एल० पी० सिह (सदस्थ-सचिव ) 
तथा एच० एफ० बी० पैस (सहायक सचिव ) 

१४ दिसम्बर, १६५७ के श्रपने श्रन्तरिम प्रतिवेदन में आयोग ने केन्द्रीय सरकार 
के उन सभी कर्मचारियों (कुछ अपवादों को छोड़कर ) के मंहगाई भत्तों में १ जुलाई,१६५४७ 
से.५ रुपये प्रति मास की वृद्धि करने की सिफारिश की जितका वेतन २५४० २० प्रति सास से 
अ्रधिक' नहीं है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार भी कर ली है। 


राज्य । 
क्‍ केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की उत्तरदायी सरकार हैं । प्रत्येक राज्य 
का सांवैधानिक प्रधान 'राज्यपाल' होता है। राज्य के सभी कार्यपालक कार्य राज्यपाल के 
नास से ही किए जाते हैं। पद की शपथ-प्रहण के बाद राज्यपाल का यह कतेंव्य हो जाता है 
कि वह संविधान तथा कानून का यथाशक्षित संरक्षण करे, सचाई के साथ उनका पालन 
करे और लोगों के कल्याण तथा सेवा में अपना जीवन लगा दे । 
राज्यपाल को जो अ्रधिक महत्वपूर्ण श्रधिकार प्राप्त हैं, उनमें से कुछ ये हैं : राज्य के 
सन्त्रियों को नियुक्ति करना, उनके बीच सरकारी कामकाज का बॉँठवारा करना, 
राज्योय विधानमण्डल की बेठक बुलाना तथा स्थगित करना और विधान सभा को भंग करना 
श्रादि । कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किए गए विधेयकों को छोड़ कर राज्यीय विधान- 
मण्डल द्वारा पास किए जाने वाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उन 
पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। री 


संगठनात्मक रूप. 
राज्य के सभो कार्यपालक कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, तथापि 
राज्य को वास्तविक कार्यपालिका 'सन्त्रिपरिषद होती है जिसकी श्रध्यक्षता सुख्यमन्त्री 
करता है। सुख्यसन्त्री का यह कतंव्य हो जाता है कि वह राज्यपाल को राज्यीय 
मामलों के प्रद्यासन सम्बन्धी सब्त्रिपरिषद्‌ के सभी निर्णायों से श्रवगत कराता रहे और जो 
जानकारों वह चाहे, वह जानकारी भी उसे दे । क्‍ 
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सरकारी का्य-संचालन दे 

केन्द्र की भाँति राज्यों के मन्त्रियों के बीच भी विभागों के आधार पर कार्य-विभाजन 
किया जाता है प्रत्येक मन्त्री संविधान के अनुच्छेद १६६ (३) के अ्रधीन राज्यपाल द्वारा 
उसके मनन्‍्त्रालय को सौंपे गए नित्य-प्रति के कार्य के लिए अन्तिम रूप से उत्तर- 
दायी होता है । केवल नीति विषयक सासले तथा वे मामले जिनका सम्बन्ध एक से अ्रधिक 
मनन्‍्त्रालयों से है श्रथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल 
श्रथवा सन्त्रिपरिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्‍्त्रालयों की 
भाँति राज्यीय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में सुख्य सचिवों की भी व्यवस्था है। 
राज्यों के सचिवालयों का कामकाज भी बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय जसा ही होता है । 

सचिवों के श्रतिरिक्त राज्यीय मन्त्रालयों के अधीन विभाग-प्रध्यक्ष भी होते हैं जिनकी 
संख्या राज्य द्वारा प्रशासित महत्वपुर्ण विषयों पर आधारित होती है । 


प्रशासनिक एकक 

प्रशासन के घुख्य एकक “जिला होते हैं जिनके श्रधिकारों कलक्टर तथा जिलाधीश 
होते हैं। कलक्टर, डिवीज्ञन के प्रधान 'कमिदनर' अथवा राजस्व मण्डल (बोर्ड ऑफ 
रेवन्यू) के प्रति ओर इसके द्वारा राजस्व का संग्रह करने तथा प्रशासन के लिए 
सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाए रखने और उसके दण्ड-प्रद्यासव के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के 
लिए जिले में कलक्टर के श्रधीन एक पुलिस विभाग होता है जिसका प्रधान अधिकारी 
पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट” होता है। एसिस्टेण्ट भ्रथतवा डिप्टी कलक्टरों और मछिस्टरेटों के 
अ्रतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एक्ज़ोक्यूटिव इंजीनियर तथा वबन-ग्रधिकारी जेसे अन्य कई 
जिला अ्रधिकारी और होते हैं । क्‍ 

कुछ राज्यों में जिला कई सब-डिदीज्ञनों सें बेटा हुआ होता है जो उप- 
जिलाधीक्ञों के श्रधीन होते हैं । अन्य राज्यों में जिला ताल्‍लुकों श्रथवा तहसीलों में बंटा 
हुआ होता है जो तहसीलदारों अथर्वीं मासलातदारों के अधीन होती हैं । 

विभिन्‍न विकास विभागों के कार्यालय-मन्त्रियों की एक ,श्रन्तविभागीय समिति के 
साध्यम से राज्य के सुख्यालयों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। 
मुख्य सचिव श्रथवा श्रायोजन विभाग का सचिव इत समिति का अध्यक्ष होता है। श्रधिकांश 
राज्यों में 'राज्यीय योजना मण्डल” स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे प्रमुख ग्‌र-सरकारी 
व्यक्ति भी सम्बन्धित रहते हैं । 


स्वायत्त शासन 


..- स्थानीय निकाय मोदे तौर पर दो प्रकार के हैं : शहरी तथा ग्रामीण । बड़े नगरों में 
. न निकायों को निगस और सध्यसम तथा छोटे नगरों में इसकों नगरपालिका ससितियाँ 
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श्रथवा नगरपालिका मण्डल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की असेनिक आवश्यकताओं की 
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देखभाल जिला मण्डल अ्रथवा ताहलुक सण्डल तथा ग्राम पंचायतें करती हैं । 


निगम क्‍ 

नगर निगमों के अध्यक्ष 'महापौर' कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों हारा निर्वाचित 
किए जाते हैं। निगम के प्रशासन का कार्य उसकी तीन समितियाँ करती हैं। निगम 
की कार्यपालिका-दक्ति कमिश्नर में निहित होती है जो विभिन्‍न संस्थाश्रों के कतंव्य का 
निएचय करता तथा उनके काम की देखभाल करता है । 


नगरपालिका समितियाँ तथा मरडल 
. _निवरचित श्रध्यक्षों से युक्त तगरपालिकाओों का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा 

होता है । इनके नित्य-प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक श्रधिकारी करता है । 

सामान्यतः ये नगरपालिकाएँ सड़कों की सफाई तथा बस्ती को साफ-सुथरी रखने 
का कार्य करती हैं। इसके अब्रतिरिक्त ये इमशानघाद की व्यवस्था, सार्वजनिक सड़कों, 
टट्टियों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा श्रादि की भी व्यवस्था करतो हैं । 

हाल के कुछ वर्षों में कई बड़े नगरों की देखभाल तथा उनके विस्तार के नियमन के 
लिए 'सुधार न्यास तथा नगर योजना निकार्य' (इस्प्रूवमेण्ट टूस्ट एण्ड टाउन प्लानिंग बाडीज्ञ ) 
स्थापित किए जा चुके हैं। १६५६ में संसद्‌ ने “गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) श्रधिनियम' 
पास किया । द द 


जिला मण्डल 

जिला मसण्डलों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को 
व्यवस्था करना, सड़कें बनाना तथा उन्हें ठोक-ठाक रखना श्रौर सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी 
उपाय करना है । इनके श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मण्डलों के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं । 
इनका कार्य भी समितियों के माध्यम से होता है । 

सभी गाँवों में ग्राम पंचायतें स्थापित करने की स्वीकृत नीति तथा सब-डिवीज्ञन श्रथवा 
खण्ड सत्र पर प्रस्तावित पंचायत समितियाँ स्थापित करने की . हृष्टि से आजकल जिला 
भण्डल उस रूप में स्थापित न करने का विचार किया जा रहा है जिस रूप में वे श्राज 
हैं। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में नया कानुन बनाए जाने तक के लिए इनके स्थान पर 
अ्न्तरिस जिला परिषद स्थापित की जा चुकी हैं ।बिहार तथा मद्गास में सभी जिला 
सण्डल, राज्य सरकारों के भ्रधीन विशेष अधिकारियों के नियन्त्रण में कर दिए गए हैं । 


पराम पंचायत द क्‍ 

संविधान की राज्य-नीति के एक निदेशक तत्व के भ्रमुसार राज्य का यह कतंव्य है कि , 
वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त शासन के एककों के रूप में 
कार्य करने के लिए समुचित अ्रधिकार दे । इसके अनुसार अधिकांश राज्यों में श्रावश्यक 
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कानून पास किए जा चुके हैं तथा अ्रब देश के आ्राधे से अ्रधिक गाँवों में ग्राम पंचायतें 
स्थापित कीं जा चुकी हैं । 

पंचायतें, गाँव सभाओ्रों द्वारा चुनी जाती हैं । गाँव सभाश्रों में गाँव के सभी वयस्क 
व्यक्ति होते हैं। ये पंचायतें ग्रामीणों के लिए नागरिक तथा अन्‍य सुविधाओं को व्यवस्था 
करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं । 

मई, १६४८ में माउण्ट आव में हुए राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन' में 
पंचायत प्रशासन को राज्य के सुख्यालयों से लेकर गाँवों के स्तर तक के विकास आयुक्‍तों के 
संगठन के साथ सम्बद्ध कर देने की सिफारिश की गई । 

इनके शअ्रतिरिक्त गाँवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जो छोटे-मोटे भ्रपराधों का 
निणंय करती हैं। इन पंचायतों में वकीलों को पेरवी करने की श्रनुमति नहीं दी गई है । 


वित्त 


आजकल स्थानीय वित्त के साधन ये हैं : (१) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने 
वाले कर, (२) स्थानीय निकायों हारा लगाए जाने वाले तथा उनकी ओर से राज्य सरकारों 
द्वारा बसूल किए जाने वाले कर, (३) राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाने 
वाले करों में हिस्सा, (४) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहायता-श्रनुदान तथा 
(५४५) कर-भिन्‍न स्रोतों से होने वाली आय । 

१६४६ में नियुक्त 'स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय 
निकायों के वित्त की व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार के कर उनके लिए सुरक्षित रखे जाने 
चाहिएं। । क्‍ 
१६५२३ में नियुक्त कर जाँच आयोग का विचार यह था कि स्थानीय वित्त 
के संप्रहु के लिए स्थानीय तथा सीधे कर ही सबसे श्रच्छे साधन हैं। श्रायोग ने ऋणों 


तथा सहायता के रूप में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की भी 
सिफारिश की । 


सावजनिक सेवाएं 
केन्द्रीय लोक सेवा आयोग 


र्द्रीय लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२१५४ (१) के श्रन्तर्गत 
नियुक्त एक स्वतन्त्र अनुविहित संस्था है । इसके श्रध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करता है। इसके आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो नियुक्ति के समय तक भारत 
सरकार प्रथवा राज्य सरकारों के पदों पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों । श्रायोग के 
सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की श्रवधि तक रह सकते हैं । 
राष्ट्रपति, आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्‍्यायालय द्वारा जाँच किए 
जाने के बाद दुराचरण के श्राधार पर हो पदच्युत कर सकता है । 
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केन्द्रीय लोक सेवा आ्रायोग की स्वतस्त्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 
संविधान की एक व्यवस्था के अ्रनुसार इसका श्रध्यक्ष, भारत सरकार अ्रथवा किसी राज्य 
सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। श्रध्यक्ष के श्रतिरिक्त 
केन्द्रीय श्रायोग का अन्य कोई भी सदस्य इस श्रायोग भ्रथवा किसी भी राज्यीय लोक सेवा 
श्रायोग के श्रध्यक्ष-पद पर नियुक्त होने का श्रधिकारी होता है, परन्तु वहु किसी श्रन्प 
सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । 

१ सई, १६४६ को केन्द्रीय लोक सेवा ग्रायोग के अध्यक्ष तथा सदस्य निरन थे 


ग्रध्यक्ष : वी० एस० हेजमदी 
सदस्य : जे० शिवशण्मुखम पिल्‍ले 
सी० बी० महाजन 
पी० एल० वर्मा 


एस० एच० ज़हीर 
जी० एस० महाजनी 
ए० टो० सेन 


काये | 

संविधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्था के अनुसार आयोग (क) लिखित एवं 
मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असनिक सेवाओं तथा 
श्रन्य पदों पर नियुक्तियाँ करता है तथा (ख) इन नियुकवितयों के सम्बन्ध से. सरकार को 
परामर्श देता है। सरकारी कमचारियों में अनुशासन विषयक कार्यवाही करना, सरकारी 
कर्म चारियों द्वारा की गई हर्जाने की माँग पर सम्सति प्रकट करना आदि कार्य भी इसके 
ग्रधिकार के श्रन्तर्गत झ्राते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए श्रायोग से परामर्श लेना 
ग्रावश्यक है । राष्ट्रपति विनियमों की रचना करके ऐसे मामले (विषय) भी निर्धारित कर 
सकता है जिनके सम्बन्ध में साधारणतः अथवा किसी विशेष परिस्थिति में भी सरकार के 
लिए आयोग से परामर्श लेता श्रावश्यक नहीं होगा | ये विनियम संसद्‌ के समक्ष रखे जाने 
श्रावश्यक हैं । संविधान के श्रनुच्छेद ३२१ में बताया गया है कि संसद्‌ द्वारा निर्मित कानून 
में केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग के लिए भ्रतिरिकत कार्यो की भी व्यवस्था की जा सकती है। 

केन्द्रीय लोक सेवा आ्रायोग राष्ट्रपति को श्रपत्ती कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन देता 
है और राष्ट्रपति उसे संसद्‌ के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

अखिल भारतोय तथा केन्द्रीय सेवाश्रों में भर्तों के लिए श्रायोग ने प्रतियोगिता- 
परीक्षात्रों के स्तर तथा पाठ्यक्रम, भारत सरकार के भन्त्रालयों तथा प्रतिष्ठित शिक्षा- 
शास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए हैं। इन सेवाश्रों की प्रतियोगिता-परीक्षाओं 
में बेठने वाले प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ सौखिक परीक्षा 
भी देनी होती है । द 


कार्यपालिका [ ६५. 
आयोग को उन कई विशेष पदों पर सीधी नियुक्तियाँ करती पड़ती हैं जिनकी पूर्ति 
पहले से नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्‍नति-सात्र से ही वहीं की जा सकती । 
केन्द्रोय लोक सेवा झायोग के परामर्श से सरकार हारा किए गए इस निर्णय के फल- 
स्वरूप कि प्रतिरक्षा सेबाओ्ों के उन अधिकारियों को जो हाल ही में श्रवकाह प्राप्त कर चुके 


हैं श्रथवा अ्रवकाश प्राप्त करने वाले हैं, श्रसेनिक पदों पर नियुक्त किया जाए, झसेनिक 
सेवाश्रों में भर्ती का एक नया मार्ग खुल गया है । 


अखिल भारतीय सेवाएं 

केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा 
श्रोर भ्रन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्तियाँ करने का कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार को 
सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का नियसन संसद्‌ के अधि- 
नियमों द्वारा होता है। अखिल भारतीय सेवाएँ श्रधिनियर्म' अ्रद्तूबर, १६५४१ में संसद द्वारा 
पास हुझ्ला था । क्‍ 

अ्रनच्छेद ३११ के अस्त्गंत केन्द्रीय श्रथवा राज्य सरकार के भ्रधीव किसी श्रखिल 
भारतीय सेवा श्रथवा असैनिक सेवा के पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे प्राधि- 


कारी द्वारा बर्खास्त श्रथवा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसे बियुक्त करने वाले 
प्राधिकारी के अधीन हो । 


प्रशिक्षण 

दोनों श्रखिल भारतीय सेवाश्रों के अपने-श्रपन प्रशिक्षण केन्द्र हैं: दिल्‍ली का 
भारतोय प्रशासतिक सेवा स्कूल तथा आब का केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज । 

६-१० वर्षों तक कार्य कर चुकने वाले भारतीय प्रशासनिक सेबा'के भ्रधिकारियों को 
शिमला-स्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्मचारी कालेज' में प्रत्यास्मरणीय प्रशिक्षण दिया 
जाता है। आज के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज' में पुलिस अ्रधिकारियों को कत्तेब्य तथा 
दायित्व सम्बन्धी शिक्षण के भ्रतिरिकत सेनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 


न्द्रीय सचिवालय सेवा 

केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्‍त कर्मचारियों 
की ध्यवस्था करने के उद्देश्य से १६५० में केन्द्रीय सचिवालय सेवा झ्रारम्भ की गई। 
' आरम्भ में यह सेवा चार श्रेरिणयों में बंटी हुई थी : प्रथम श्रेणी---अवर सचिव श्रथवा उसके 
समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी--श्रधीक्षक (सुपरिण्टेण्डेण्ट ); तृतीय श्रेणी--सहायक श्रधीक्षक 
तथा चतुर्थ श्रेणी-- एसिस्टेण्ट । इसके बाद इसमें चुनाव श्रेणी! के नाम से एक नयी श्रेणी 
और सम्मिलित कर दी गई जिसमें भारत सरकार के उपसचिव तथा उसके ससान पद पर 
नियुक्त किए जाने वाले श्रधिकारी श्रात्ते हैं । 


६६ | भारत १६५४६ 


केन्द्रीय प्रशासनिक संघ 
भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र के उच्च पदों पर नियुक्तियाँ 
करने के लिए अक्तुबर, १६५७ में भ्रधिकारियों का एक प्रशासनिक संघ बनाया। 
इसका उद्देश्य श्राथिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के लिए प्रशिक्षित और श्रनुभवी 
ग्रधिकारियों का एक दल, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है । 


ओऔद्योगिक प्रबन्ध संघ 
केखीय मन्त्रालयों के श्रधीन सावंजनिक उद्यमों के प्रबन्ध तथा व्यवस्था सम्बन्धी 
उच्च पदों पर नियुक्षितयाँ करने में सुगमता की दृष्टि से भारत सरकार ने नवम्बर, १६५७ 
में एक औद्योगिक प्रबन्ध संघ की भी स्थापना की । 


राज्यीय सेवाएँ 
राज्यों के श्राधार पर ही संगठित की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा” तथा 
भारतीय पुलिस सेवा' के अभ्रतिरिक्त राज्यों की अ्रपनो-अ्पनी अलग श्रसेनिक सेवाएँ भी 
हैं जो उनके शासन-क्षेत्र सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक सेवा 
आयोग की भाँति राज्यों में भी राज्यीय लोक सेवा श्रायोग हैं जो अपनी-अपनी अ्रसेनिक 


सेवाओं के लिए कमंचारी नियुक्त करते हैं । 
'राज्यीय प्रसेनिक सेवा' की कार्यकारिणी शाखा, राज्य की सार्वजनिक सेवाश्रों में 


सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण है। श्रन्य दो महत्वपुर शाखाएँ हैं--“राज्यीयः पुलिस सेवा' तथा 
राज्यीय न्यायपालिका सेवा । 


छठा अ्रध्याय 


न्यायपालिका 


१६५० में भारत द्वारा संघात्मक संविधान स्वीकार कर लिए जाने से देश के न्यायालयों 
के ढाँचे में, जो अंग्रेज़ी शासन के एक शताब्दी से श्रधिक समय के श्रत्यन्त केन्द्रित प्रशासन 
के फलस्वरूप तेयार हुआ था, कोई परिवततंत नहीं झ्राया । श्रनुच्छेद २७२ की व्यवस्था के 
अनुसार भारत सरकार अधिनियम, १६३५“, तथा भारतीय स्वाधीनता अ्रधिनियम, १६४७ 
को छोड़कर अ्रन्य वे सभी कानून जो संविधान लाग होने के तुरन्त पूर्व जारी थे, उस समय 
तक जारी रहेंगे ज़्ब तक वे किसी सक्षम विधानसण्डल श्रथवा प्राधिकारी द्वारा रह, परि- 
बरतित श्रथवा संशोधित नहीं किए जाते । भ्रनुच्छेद २७४ में इस बात की व्यवस्था की गई 
है कि देश भर के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी न्‍्यायाधिकारक्षेत्र के सभी 
न्यायालय, सभी प्राधिकारी और न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा समन्त्रिमण्डल सम्बन्धी 
सभी अ्रधिकारी अपना-अ्रपना कास संविधान की व्यवस्थाश्रों के श्रनुसार करते रहेंगे । 


सर्वोच्च न्यायालय 

भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय सम्पुर्ण देश की न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा 
न्यायालय हैं। जहाँ तक अ्रपील सुनने के श्रधिकार का प्रइन है, संविधान के द्वारा इसको 
प्रन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों से अ्रधिक प्रधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों 
के संगठन को, जिसमें उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति सम्मिलित है, केर्र का 
विषय बनाकर इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ कर दी गई है। यह संविधान के अभिभावक 
के रूप में कार्य करता है श्रौर उसको व्याख्या करता है। इसको नागरिकों की स्वतन्त्रता 
के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना होता है । 


१ मई, १६५६ को इस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे, उनकी स्थिति इस प्रकार थी : 


मुख्य न्यायाधिपति : द सुधिरंजन दास 
न्यायाधीश : एन० एच० भगवतो 
के भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 
सेयद जफर इमास 
एस० के० दास 
जें० एल० कपूर 


ख्छ 
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प्राप्त करने पर ग्रथवा उसी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमारित ठहराए जाने 
पर कि अपुक मासले की अ्रपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च 
न्यायालय अपील सुन सकता है । फौजदारी वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों 
में ग्रपील करने के भ्रधिकार की व्यवस्था की गई है बश्तें कि उच्च न्यायालय 
(क) अभियुक्त को युक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दे, (ख) किसी 
मामले को किसी अ्रधीनस्थ न्यायालय से अ्रपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड 
दे दे, अथवा (ग) यह प्रमाशित कर दे कि इस मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
में श्रपील की जा सकती है। क्‍ 
इसके अतिरिक्त भारत के सभी च्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय 
के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकारक्षेत्र के श्रन्तगंत श्रा जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 
भारत के किसी भी न्यायालय श्रथवा नन्‍्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले सें दिए गए 
निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा श्ादेश पर अपील करने की विशेष श्रनुमति दे सकता है । 
इसको संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तगगंत राष्ट्रपति हारा विशेष रूप से सौंपे गए 
मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है । 


न्यायालय का कार्य-संचालन 

सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए अपने निज के नियम बनाने का 
प्रधिकार है । संविधान के अनुच्छेद १४५ के अ्रन्त्गंत सर्वोच्च व्यायालय किसी मामले को 
निपटाने के लिए श्रावश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है और एक 
न्यायाधीश वाली तथा डिवीज्ञन न्यायालयों के लिए अ्रधिकारों कौ व्यवस्था कर सकता 
है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सदा खुली अदालत में ही दिए जाने चाहिएँ, उपस्थित 
न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से किए जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होने वाला 
न्यायाधीश अ्रपना विसहमति-निर्णय दे सकता है । 

सर्वोच्च न्यायालय में मासले, व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष द्वारा अथवा उनके 
वकीलों द्वारा उपस्थित किए जा सकते हैं । क्‍ 

१६५८ के श्रन्त में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग २,४५५ वकील पंजीकृत ये । 


_ विधि आयोग द 
समय-समय पर संसद्‌ में तथा बाहर दिए गए सुझावों के अनुसार भारत सरकार 
ने ५ झ्रगस्त, १६५५ को लोकसभा में भारत के महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद की 
अ्रध्यक्षता में एक विधि श्रायोग की नियुक्ति की घोषणा की । . 
इस आायोग के समक्ष दो कत्तंव्य थे : न्‍्याय-प्रखाली की समीक्षा करना तथा इसे 
सुधारने के उपाय सुझाना; और सामान्य केन्द्रीय अधिनियमों की जाँच करके उनके संशोधन 
भ्रादि के लिए उपाय सुकाना । द 
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१६ सितस्बर, १६५४ की अपनी प्रारस्भिक बैठक के पश्चात्‌ श्रायोग ने अपना कार्य 
दो विभागों द्वारा करना झारम्भ किया। पहले विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार करने कौ 
समस्या को हाथ में लिया | इस विभाग ने ३० सितम्बर, १६५४८ को सरकार को शअ्रपना 
प्रतिवेदन दे दिया । 

विधि आ्रायोग के दूसरे विभाग का सम्बन्ध छुखुयतः श्रनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण 
से है। इसी अवधि में आयोग ने निम्व॑ तेरह प्रतिवेदन सरकार को दिए (१) राज्य 
का उत्तरदायित्व, (२) बिक्री कर सम्बन्धी संसदीय विधान, (३) परिसीमन अधिनियम, 
१६०८, (४) राज्य के विभिन्‍न स्थानों में उच्च न्यायालय की बेंचों के बठने से सम्बन्धित 
प्रस्ताव, (५) भारत में लागू हो सकने वाले ब्रिटिश कानून, (६) पंजीयन श्रधिनियस, 
१६०८, (७) साझेदारी अधिनियम, १६३२, (८) सामान बिक्री अधिनियम, १६३०, (६) 
विशेष सहायता अधिनियम, १८७७, (१०) भूमि श्रर्जज अधिनियम, १८६४, (११) 
_हस्तान्तरणीय विलेख भ्रधिनियम, १८८१, (१२) झ्रायकर अधिनियम, १६२२ तथा (१३) 
ठेका अधिनियम श्य७२॥ 


उच्च न्यायालय 


प्रत्येक राज्य में न्‍्याय-प्रशासत की सबसे बड़ी संस्था “उच्च न्यायालय है । इस समय 
देश में १४ उच्च न्यायालय हैं--असम (गोहाटी-१६४८), आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद-१६४४) 
इलाहाबाद (१६१६), उड़ीसा (कटक-१६४८), कलकत्ता (१८६१), केरल (एरणाकुलम- 
१६५६), जम्मू तथा कद्सोर (श्रीनगर-१६२८), पंजाब (चण्डीगढ़-१६४७), पटना 
(१६१६) . बम्बई (१८६१), मद्रास (१८६१), सध्य प्रदेश (जबलपुर-१६५६), मेसुर 
(बंगलोर-१८८४) तथा राजस्थान (जोधपुर-१६४६ ) क्‍ 

१६३७ में भारत के संघात्मक न्यायालय (फेंडरल कोर्ट ) की स्थापना होनें तक इनमें 
कुछ न्यायालय देश के सबसे ऊँचे न्यायालय माने जाते थे । अनुच्छेद २१७ के अनुसार उच्च 
त्यायालयों के लिए न्यायाधीशों को नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति से परामर्श करना होता है । 

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रसाह्न का एक श्रंग माना जाता 
है जिस राज्य में वह स्थित हो, किन्तु राज्यीय विधानभण्डल को उच्च न्यायालय के संविधान 
अथवा संगठन में परिवर्तेत करने का श्रधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद्‌ को ही 
प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीज्ञों को संसद्‌ ही पदच्युत कर सकती है । 

अनुच्छेद २२५ के अनुसार उच्च न्यायालयों को उनके न्यायाधिकारक्षेत्र के श्रन्तर्गंत 
आने वाले सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर श्रधीक्षण का श्रधिकार है। 

अनुच्छेद २२६ के श्रन्तगंत प्रत्येक उच्च न्यायालय को संविधान के भाग ३ में दिए 
गए अधिकारों का प्रयोग करने भ्रथवा किसो श्रन्य उहेश्य के लिए उसके न्यायाधिकारक्षेत्र 
में झ्ाने वाले किसी भो व्यक्ति, प्राधिकारी श्रथवा सरकार के नाम निर्देश, श्रादेश अथवा 
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लेख (बन्दी प्रत्यक्षीकरण-लेख, फ्रमादेश-लेख, प्रतिषेघ-लेख, अ्रधिकारपच्छा-लेख तथा 
उत्प्रषरण-लेख, सभी भ्रथवा इनमें से कोई एक) जारी करने का श्रधिकार है । 


अधीनस्थ न्यायालय 

जिला न्यायाधीज्, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्‍्याय-प्रशांसन का कार्य करते हैं, 
शज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं । 

कुछ स्थानीय भिन्‍नता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कत्तंव्य 
देश भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बंटा होता है जो जिला- 
न्यायाधीश की श्रध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
श्ाते हैं । 

दण्ड-न्याय के प्रशासन तथा दण्ड-न्यायालयों की रचना झ्रादि का नियमन समय-समय 
पर संशोधित तथा परिरबातत की जाने वाली “दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार 
होता है। द 


कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना 
कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बन्धित निदेशक तत्व (श्रनुच्छेद 


५०) के अनुसार भ्रसम, बम्बई, सद्रास तथा सध्य प्रदेश के राज्यों में पुर्ण रूप से सुधार 
किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बिहार तथा राजस्थान में 
झांशिक रूप से सुधार किए गए हैं । 


सातवाँ अध्याय 


प्रतिरक्षा 


सदास्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भारत के राष्ट्रपति में निहित है। उनके 
प्रशासनिक तथा संकाय (आपरेशनल) नियन्त्रण का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा 
सेना की तीनों शाखाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय का सुख्य कार्य इस बात 
का निदचय करना है कि सेना की तीनों शाखाओशों को गतिविधियाँ तथा उनका विकास उचित 
' और समन्वित ढंग से होता है; नीति विषयक जिन मामलों का निर्णाय सरकार करती है, 
उनकी सूचना तीनों मुख्यालयों को दे दी जाती है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है तथा 
संसद से प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए श्रावदयक वित्तीय स्वीकृति ले ली जाती है। 


संगठन 
सेना की तीनों शाखाश्रों के नियन्त्रण का सम्पूर्ण दायित्व यद्यपि प्रतिरक्षा मन्त्रालय 
पर है, तथापि उनका कार्य-संचालन सामान्यतः उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के 
नियन्त्रण में होता है। १ मई, १६४६ को इनके प्रधान सेताध्यक्ष ये थे : 


चीफ आफ द ग्रार्मी स्टाफ : जनरल के० एस० तिमय्य 
चीफ आफ द नेवल स्टाफ : वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी 
चीफ औफ द एयर स्टाफ : .. एयर मार्शल एस० मुखर्जी 


स्थल-सेना 

स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है--दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी । प्रत्येक कमान 
का सुख्य भ्रधिकारी लेफ्टनेण्ट जनरल के पद का एक जनरल आफिसर कमाण्डिग-इन-चीफ' 
होता है । प्रत्येक कमान विभिन्‍न शाखाश्रों में बंटी हुई होती है और उनके अधिकारी मेजर 
जनरल के पद के 'जनरल श्राफिस्तर कमाण्डिग' होते हैं। ये शाखाएँ भी उपशाखाओं में बँट 
जाती हैं और उनके श्रधिकारी “ब्विगेडियर' होते हैं । 

स्थल-सेना का मुख्यालय, जो दिल्‍ली में है, “चीफ आफ द श्रार्मी स्टाफ के अ्रधीन कार्ये 
करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएं हैं जिनमें से प्रत्येक, लेफ्टनेण्ट जनरल के. पद के 
मुख्य स्टाफ अधिकारों के अ्रधीत काम करती है। थे शाखाएँ हैं--'जनरल स्टाफ 
शाखा, 'एड्जूटेण्ट जनरल शाखा, क्वार्टरसास्टर जनरल शाखा, ओआउड्डनेन्स मास्टर जनरल 
शाखा । इंजीनियर इन-ज.क शाखा तथा 'सेनिक सचिव दाखा' एक-एक मेजर जनरल के 
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श्रधीन हैं । इन सभी शाखाओ्रों का कार्य श्रलग-श्रलग है जैसे सेनिक गुप्तथर विभाग, सेमिक 
प्रशिक्षण, परिवहन, सेनिकों का चुनाव तथा इंजीनियरिंग श्रादि । 


जल-सेना 

जल-सेना के दिल्‍ली-स्थित मुख्यालय में “चीफ श्रॉफ द नेवल स्टाफ चार सुख्य स्टाफ 
"ग्रधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। इसके अधीन चार संकाय तथा प्रशासनिक 
कमान हैं--एक समुद्र पर तथा तीन तट पर । ये कमान इस प्रकार हैं : (१) फूलेंग आफि- 
सर कर्माण्डिग, भारतीय जहाज़ी बेड़ा ; (२) फ्लंग आफिसर, बम्बई ; (३) कम्ोडोर-इन- 
चार्ज, कोचीन ; तथा (४) कमोडोर, पुर्वी तट, विशाखापटनम । 

भारतीय जहाज़ी बेड़े में इस समय 'अआ्राई० एन० एस० मैसूर (८,७०० ढन) जो 
पहले 'एच० एम० एस० नाइजीरिया' कहलाता था, 'आई० एन० एस० दिल्‍ली (७,०३० 
टन) और कई विध्वंसक तथा अन्य जहाज हैं। 


वायु-सेना 

“वीफ श्रॉफ द एयर स्टाफ के कार्य-संचालन में उनकी सहायता तीन स्टाफ अधिकारी 
करते हैं जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के सुख्यालय की तीन सुख्य शाखाए हैं । 

वायु-सेना के मुख्यालय के श्रधीन तीन बड़ी कमान हैं जो संकाय कमान, “प्रशिक्षण 
कमाना तथा 'धारण कमान! के रूप में ऋमशः पालम, बंगलोर तथा कानपुर में स्थित हैं। 

संसद द्वारा १६५२ में स्वीकृत सुरक्षित तथा सहायक वायु-सेना अ्रधिनियम' के 
प्रनुसार सं० ५१ (दिल्ली), सं ५२ (बम्बई,) सं० ५४३ (मद्रास) सं० ५४ (उत्तर प्रदेश) तथा 
सं ५५ (बंगाल) नामक ४ सहायक वायु-सेना दुकड़ियाँ स्थापित की जा चुकी हें ] 


प्रशिक्षण संस्थान 
ष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेगी 

खडकवासला-स्थित “राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रकादेमी' में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक 
सेवा ग्रायोग हारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी होती हैं। ये परी- 
क्षाएँ साल में दो बार तथा १५ से १७३ बर्ब की आय के मेद्रिक पास प्रार्थी लड़कों को होती 
. हैं। शिक्षार्थी श्रविवाहित होने चाहिएँ और वे श्रकादेमी के निवासकाल में भी विवाह नहीं 
' कर सकते। 

झ्रकादेमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा्थियों के लिए ३० रुपये मासिक जेब 
खर्च को छोड़कर श्रन्य सभी व्यय की व्यवस्था स्वयं सरकार करती है। जिन शिक्षार्थियों के 
अभिभावकों को मासिक शझ्राय. ३०० रुपये से कम है, उनके जेब खर्च की भी व्यवस्था 
सरकार ही करती है । 

खडकवासला का पाठ्यक्रम -३ वर्ष का है जिसके बाद सन्यशिक्षार्थों अपने-अपने संन्‍्य 
सेवा स्कलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 
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ग्रतिरता सेवाएँ कमचारी कालेज 

दक्षिग भारत के विलिगटन-स्थित प्रतिरक्षा सेवाएँ कर्मचारी कालेज' में सेवारत 
झधिकारियों को अन्तसेना के झ्राधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कालेज में प्रति वर्ष 
सेना की तीनों शाखाश्रों के लगभग १०० श्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 


सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज . 

. पृना-स्थित सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज' में नये राजादिष्ट चिकित्सा श्रधिकारियों 
को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्या- 
स्म्रणीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिससे उनको उनके व्यवसाय के सम्बन्ध सें नवीनतम 
जानकारी प्राप्त होती रहे । 


स्थल्न-सेना के कालेज तथा स्कूल 

देहरादुन-स्थित सेनिक कालेज, स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का सुख्य केन्द्रों 
है। प्रकादेमी से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त किए जाने के 
पूर्व देहरादून में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। कालेज में प्रवेश पाने वाले 
प्रन्य शिक्षार्थी वे होते हैं जो केस्द्रीय लोक सेवा ग्रायोग। तथा सेना चुनाव सण्डल' की 
प्रतियोगिता-प्रवेश-परीक्षा पास कर चके होते हैं। सनिक कालेज में शिक्षाथियों को कठोर 
शरीरश्रमयुकत प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें सेना अ्रधिकारियों के लिए श्रावश्यक 
आधारभत ज्ञान प्राप्त हो जाए । 
क्‍ किर्को-स्थित 'सेनिक इंजीनियरिंग कालेज में श्रेधिकारियों तथा श्रन्य सेनिकों को 
सम्पूर्ण सनिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

इनके श्रतिरिकत स्थल-सेना के श्रन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं--मऊ का स्कूल श्रॉफ सिग्नत्स, 
देवलाली का स्कूल ऑफ झाटिलरी, सऊ का इन्फेण्ट्री स्कूल, जबलपुर का श्रार्डनेन्स स्कूल 
तथा अ्रहमदनगर का आमंड कोर सेण्टर तथा सकल । 


जल-सेना के प्रशिक्षण के 

विशेष प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जल-सेना के सभी श्रधिकारियों 
तथा कमंचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापटनम-स्थित 'जल-सेना 
प्रशिक्षण केन्द्रों में होता है । 

कोचोन-स्थित 'झआई० एन० एस० वेन्दुरूथि' तथा जल-सेना का विमान केन्द्र 'गरुड़ 
जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं । 

लोनावला (बम्बई) स्थित आई० एन० एस० शिवाजी' पर समेंकेनिकल इंजीनियरों 
तथा आर्टिफिशियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल आई० एन० एस० बलसुरा पर 
बिजली सम्बन्धों कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
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जल-सेना में भर्तों होने वाले नये रंगरूटों को विज्ञाखापटनम-स्थित आाई० एन० 
एस० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 


वायु-सेना के कालेज तथः स्कूल 

नोसिखिए विभानचालकों को जोधपुर के “वायु-सेना फूलाइंग कालेज' में एक वर्ष का 
प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आग का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है। 

उड्डयन निर्देशकों को ताम्बरम-स्थित एक सकल में अ्रलग से प्रशिक्षण दिया जाता 
है। कोयमुत्त र-स्थित 'वायु-सेता प्रशासनिक कालेज' में वायु-सेना के प्रशासव-अधिकारियों को 
तथा बंगलोर में हाल ही में स्थापित 'उड्डयन चिकित्सा स्कूल' में चिकित्सा-अधिकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 

जलाहाली-स्थित वायु-सेना प्राविधिक कालेज' में इंजीनियरिंग श्रधिकारियों को 
प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग श्रादि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 


प्रतिरक्षा उत्पादन 

सेन्य सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरीक्षण, शोध तथा सेना की तीनों 
शाखाओं की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति तेयार करने-के 
उदहेश्य से भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व एक 'प्रतिरक्षा उत्पादन मण्डल' स्थापित किया। 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री इसके अध्यक्ष हैं। यहु मण्डल सभी शस्त्रनिर्माणशालाओ्ों (भझ्रार्डनेन्स फैक्ट- 
रीज्ष) के संचालन के लिए उत्तरदायी है। 

सेना की तीनों शाखाश्रों के 'प्राविधिक विकास संगठनों और “प्रतिरक्षा विज्ञान 
संगठन को मिला कर उत्पादन में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी, 
१६५४८ सें एक 'शोध तथा विकास संगठन स्थापित किया गया। इसका “उत्पादन तथा 
निरीक्षण संगठन के साथ सीधा सम्बन्ध है जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाश्रों के 
लिए श्रावदयक संन्‍्य सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वाबलस्वन प्राप्त करना है । 


ग़स्त्रनिमाणशाला 
.. दास्त्रनिर्माणशालाओं में जिनमें कुछ समय पूर्व तक सुख्य रूप से स्थल-सेना की 


आ्रावश्यकताश्रों की ही पूति की जाती थी, श्रब जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री 
तेयार की जाती है। 


मशीन -ओजार आप कारखाना 
भ्रम्बरनाथ (बम्बई) स्थित 'मशीन-प्रौज्ञार प्रागूप कारखाने में मशीनी ओऔज्ञार 


सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण कार्य पुरे किए गए। इस कारखाने में कई श्रन्य श्रौज्ञार भी तेयार 
किए गए। 


हिन्दुस्तान विमान कारखाना 
बंगलोर-स्थित हिन्दुस्तान विभान कारखाने (लिसिटेड)' में भारतीय वायु-सेना के 
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विमानों की मरम्मत, उनको तया रूप देने तथा विमानों के निर्मार/ का कार्य किया जाता 
हैं। इस कारखाने में वेम्पाथर जेद लड़ाक विमानों का भी निर्माण किया जाता है । 


भारत विंधदण (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखाना 

बंगलोर के निकट जलाहली-स्थित 'भारत विद्युदणु (प्राइवेट) लिसिटेड' में प्रारम्भिक 
उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १६५५ में आरम्भ हुआ । जनवरी, १६५४६ से मा, शध्प८ तक 
३३.६५ लाख रुपये के मूल्य के विद्युत्‌ उपकररणों का निर्माण हुआ । 


_... विषेश काय॑े 

देश कौ रक्षा करने के अपने सामान्‍य कार्य के अतिरिक्त भारतीय सदास्त्र सेनाएँ 
समय-समय पर कई अन्य श्रापातकार्य भी करती हैं। इनमें मुख्य हैं: (१) बाढ़, श्रकाल तथा 
भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (२) जलविद्युत्‌ तथा भ्रन्य योजनाओं के विकास 
तथा श्रायोजन के काम में श्राने वाले फोटो सर्वेक्षण तथा (३) बेकार भूमि का 
पुनरुद्धार । द 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय प्रतिरक्षा सेनाश्रों ने 'कोरिया-विराम-सन्धि 
करार! तथा २० जुलाई, १६५४ को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के श्रन्तगंत स्थापित 
वियतनाम, लाभझ्रोस और कम्बोडिया नियन्त्रण तथा अ्रधीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोगों' की 
सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। भारतीय सेना ने संसार में शास्ति- 
स्थापन के एक श्रन्य कार्य में उस समय सहायता दी, जब १६ नवम्बर, १६४६ को एक 
भारतीय सेन्य टुकड़ी “संयुक्त राष्ट्र संघीय श्रापातकालीन सेना” में सम्सिलित होने के लिए 
मिस्र भेजी गई। श्रीलंका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुँचाने के सम्बन्ध में भारतीय 
वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख पौण्ड से श्रधिक की खाद्य वस्तुएं तथा श्रौषधियाँ 
गिराई | लगभग ७० सैन्य श्रधिकारियों ने लेबनॉन के 'संयुक्‍त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल 
को कार्यवाही में भाग लिया । 


प्रतिरक्षा व्यय 
१६५६-६० (बजट ग्राक्कलन) में प्रतिरक्षा पर २ श्र्बे ४२ करोड़ ६८ लाख रुपये 


तथा ३२.७४ करोड़ रुपये का क्रमदझः राजस्वगत तथा पजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा 
गया है । 


ः क्षेत्रीय सेना 
क्षेत्रीय सेना का उद्देश्य, जो श्रक्तुबर, १६४६ में सर्वप्रथम संगठित की गई थी, देश के 
नवयुवकों को उनके श्रवकाश के समय सें सेनिक-प्रशिक्षण के लिए भ्रवसर प्रदान करना है। 
संकटकाल में इस सेना को सदस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है। 
आवश्यक योग्यता रखने वाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भो स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय 
सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार को है--प्रादेशिक तथा शहरी । रंगरूटों 
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का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा शहरी सेना में ३२दिन का होता है । 
शहरी सेना में प्रशिक्षण का कार्य 'शाम को, सप्ताहान्त में श्रथवा छुट्टियों के दिन किया 
जाता है। क्षेत्रीय सेना के कर्मेंचारी पदक तथा पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं । 


लोक सहायक सेना 

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १६५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनस्संगठित 
हुई थी, अरब लोक सहायक सेना” कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ४ लाख 
व्यक्तियों को प्रारश्भिक सेनिक शिक्षा देना है। । 

भूतपुव सेनिकों तथा भूतपूर्व सेन्यदिक्षाथियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के 
सभी स्वस्थ पुरुष 'लोक सहायक सेना में भर्तो हो सकते हैं । 

नये रंगरूटों को ३० दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण-काल में प्रत्येक 
शिक्षार्थी के लिए भोजन तथा बस्त्र श्रादि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है तथा शिविर की 
समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको १५४ रुपये दिए जाते हैं । 


. राष्ट्रीय सेन्यरिक्षार्थी दल 
इस दल में स्कूलों तथा कालेजों के छात्र और छात्राएं भर्ती हो सकती हैं। इससें 
तोन टुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न श्लोर बालिका प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल 
तथा वायु शाखाए होती हैं । | 
सामान्य प्रशिक्षण के अ्रतिरिक्‍त कुछ संन्यशिक्षाथियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया 
जाता है। १६४६ के आरम्भ में इस दल में कुल १,६२,२५३ सेन्यशिक्षार्थों थे । 


सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल 
स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओ्नों के सेनिक प्रशिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय सेन्य- 
शिक्षार्थी दल में प्रवेश वहीं पातों, सहायक सन्यशिक्षार्थों दल की व्यवस्था की गई है। 
१६४८ के अ्रन्त में सहायक सेन्यशिक्षार्थो दल के शिक्षा्थियों की संख्या ८,३७,६४७ थी । 


भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण 
भारत सरकार, भूतपूर्व सनिकों के पुनर्वात्र के लिए उनको सरकारी तथा निजी 
नौकरियों, व्यावसायिक तथा प्रोद्योगिक व्यापारों, कृषि-भूमसि तथा परिवहन सेवाओं में लगाने 
की समस्या पर विद्येष रूप से विचार कर रही है। उन्हें कृषि श्रादि की भी शिक्षा दीजा 
रही है जिससे वे सामुदायिक योजनाओं के क्षेत्रों में प्रमसेवकों के रूप में नियुक्त किए जा... 
सकें । पुलिस, चौकीदार तथा आबकारी विभागों श्रादि में नियुक्तियाँ करते समय जहाँ 
सैनिक प्रशिक्षण भी एक योग्यता मानी जाती है, सरकार भूतपूर्व सेनिकों को वरीयता देती 
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है। विगत ८ वर्षो में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास 
के फलस्वरूप १,१२,६२८ भूतपूर्व सेनिकों को जिनमें ६५७ अ्रधिकारी भी सम्मिलित हैं, 
काम दिलाया गया। 

सिनिक, नाविक तथा वायु-प्ेनिक मण्डल भूतपुर्व सेनिकों तथा उनके परि- 
वारों को स्थानीय प्रशासन के निकट सम्पर्क से लाभप्रद सहायता दिलाने वाला एक ओर 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण गेर-सरकारी संगठन है। 


ग्राठवाँ अध्याय 


शिक्षा 


देश में शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार का काम 
“विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग' के साध्यम से विभिन्‍न संकायों के बीच समन्वय स्थापित 
करना शोर उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना 
है। प्रारम्भिक तथा साध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का काम झ्खिल भारतीय परिषदें 
करती हैं । केन्द्रीय सरकार अ्रलीगढ़, दिल्‍ली, बनारस (वाराणसी ) तथा विद्वभारती विदव- 
विद्यालयों के साथ-साथ संसद्‌ द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के श्रन्‍्य संस्थानों के संचालन के 
लिए भी उत्तरदायी है। यह श्रन्‍्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 'संयुकत राष्ट्र .संघीय 
शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन” (यूनेस्को) जेसे अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने की नीति के सम्बन्ध में छात्रवृत्तियाँ श्रादि भी देतो है। 

क्‍ १६५४१ की जनगणना के अनुसार भारत में ५,६२,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे जिनसें 

से ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४६,८१७ महिलाएँ थीं। क्‍ 

१६४६-५७ में देवा में कुल ३,७७,७१८ शिक्षा संस्थान थे जिनमें ३,३६७,७५४,००० 
. विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे तथा इन पर कुल २ श्रबं-२ करोड़ २४ लाख रुपये 
व्यय हुए । 

१६४६-४७ में देश में ७७३ पूर्व-प्राथमिक स्कूल; २,८७,३१८ प्राथमिक सकल; 
.. ३४,८र८थ माध्यसिक स्कूल; ३,२८३ विभिन्‍न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले स्कूल; ४६,१२७ 
: विशेष शिक्षा वाले स्कूल; ७७१ कला तथा विज्ञान कालेज; ४०४ विभिन्‍न व्यवसायों की 
शिक्षा देने वाले कालेज; १२७ विज्ञेष शिक्षा वाले कालेज; ४१ शोध संस्थान; १२ शिक्षा 
सण्डल तथा ३४ विद्वविद्यालय थे। 

इन २३,७७,७ १८ मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों में से ८६,३०४ शिक्षा संस्थानों की 
व्यवस्था सरकार के अ्रधीन; १,४२,६५३ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था जिला मण्डलों के 
भ्रधीन; ११,४४८ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के भ्रधीन; १,११,०६४ शिक्षा 
संस्थानों की व्यवस्था सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों के श्रधीन तथा 
११,६४६ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार से सहायता प्राप्त न करने वाले निजी संगठनों 
के अधीन थी। इन शिक्षा संस्थानों में क्रमशः ७४,० २,६८४; १,२४,२४, १६४; २६,७६,६३२; 
१०१,४२,५५३ तथा १३,३०,८६० विद्यार्थो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
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१६५६-४७ में शिक्षा पर हुए २ श्र्ब २ करोड़ २४ लाख रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय 
में से सरकार ने ६२.२ प्रतिशत व्यय वहन किया और शेष की व्यवस्था जिला मण्डलों तथा 
नगरपालिकाओ्ं की श्लोर से हुई । 


प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा द 

स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा स्वीकार किए जाने को दृष्टि से 
प्रारम्भिक शिक्षा को धीरे-धीरे इसके अ्रनुरूष बनाया जा रहा हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठय- 
क्रम में मौखिक शिक्षा के साथ-साथ बालक-बालिकाओ्रों के शारीरिक और सामाजिक वाता- 
वरण पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्याथियों को कताई तथा बुनाई, बागवानी, बढ़ईगी री, 
चमड़े का काम, जिल्दसाज्ञी तथा खाना बनाना, कपड़े सोना श्रौर घर की व्यवस्था सम्बन्धी 
घरेलू कामों की भी शिक्षा दी जाती है। वर्तेमान प्रारस्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में 
बदलने, नये बनियादी सकल खोलने, गेर-बनियादी स्कलों में उद्योगों की शिक्षा देने, बुनियादी 
शिक्षा सम्बन्धी साहित्य तयार करने तथा बनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के कार्ये- 
क्रमों पर तेज़ी से असल किया जा रहा है। १६५४ में नियकत अनसान-निर्धारणण समिति 
को सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं श्रौर उनको कार्य-रूप दिया जा रहा है । 

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के 
उद्देश्य से एक अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्‌ स्थापित को जा चुकी है। ु 

१६४६-५७ में प्राथमिक (पुर्व-प्राथमिक सहित ) तथा बुनियादी स्कूलों की संख्या ऋमश: 
२,८८,०६१ तथा ४६,८२५ थी जिनमें ऋमद्ः २ करोड़ १६ लाख ६७ ह॒ज्ञार तथा ४१.०३ 
लाख विद्यार्थों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे श्रोर जिन पर क्रमशः ५७,६१ करोड़ रुपये तथा 
६,०६ करोड़ रुपये व्यय हुए । द 


माध्यमिक शिक्षा 
. माध्यमिक शिक्षा आयोग' हारा अगस्त, १६५४३ में दिए गए प्रतिवेदन में की गई 
. सिफारिशों के आधार पर जो सुधार किए गए, उनमें से सहत्वपुर्ण सुधार निस्त हैं: 
(१) वर्तमान स्कूलों को बहुहेदयीय स्कूलों में बदल कर नया रूप दिया जाना । 
(२) विज्ञान आदि विषयों के अ्रध्यापन में सुधार, मिडिल स्कूलों में दस्तकारी की 
शिक्षा देने तथा श्रध्यापकों के प्रशिक्षण श्रादि की व्यवस्था करने की सुविधाओं का 
ज्रायोजन । 


(३) माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के 
लिए अखिल भारतीय परिषद की स्थापना । 

(४) माध्यमिक स्तर पर श्रनिवारयय रूप से तीन भाषाओ्रों का अ्रध्यापन । 

१६५६-५७ में देश में ३५,८२८ माध्यसिक स्कूल थे जिनमें ६३.३० लाख विद्यार्थो 
शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा जिन पर १७.४७ करोड़ रुपये व्यय हुए । 


शिक्षा [ ८१ 


है 


उच्चतर तथा विश्वविद्यालयिक शिक्षा 
भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा (१) कला तथा विज्ञान कालेजों, (२) व्यावसायिक 
शिक्षा वाले कालेजों, (३) विशेष शिक्षा वाले कालेजों, (४) शोध संस्थानों तथा (५) विदृव- 
विद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में 'उच्चतर माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा 
मण्डल हैं वहाँ इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण 
*शझ्रादि की व्यवस्था विद्ववविद्यालयों के हाथ में रहती है। 
विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं । सम्बन्धन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों में 
श्रध्यापन-कार्य नहीं होता, बल्कि ये परीक्षाश्रों के संखालन झ्ादि की व्यवस्था करते हैं। 
सम्बन्धन तथा श्रध्यापन: की व्यवस्था वाले विध्यद्िद्यालय उपर्थुक्‍त्त काम के साथ-साथ 
अ्रध्यापत तथा शोध-कार्य की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। श्राश्षम्त प्रशाली तथा अ्ध्यापन 
वाले विश्वविद्यालय सभी प्रकार के श्रध्यापद-कार्य की व्यवस्था करते हैं तथा उनका उनके 
ग्रधीन कालेजों पर नियन्त्रण रहता है । 
१६२५ में स्थापित 'अन्तविश्वविद्यालय मण्डल विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याश्रों पर 
विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली- उपाधियों को 
परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है। 


विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे कुछ और भी संस्थान हैं जो उच्चतर शिक्षा 
प्रदान करते हैं जेसे दिल्‍ली का जामिया सिलिया, हरिद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर की भार- 
तीय विज्ञान संस्था । इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों जेसी ही है। 'वेज्ञानिक शोध' शीर्षक 
श्रध्याय में उल्लिखित कई शोध प्रयोगशालाओों तथा संस्थानों को “अन्तविध्वविद्यालय 
मण्डल' द्वारा उच्चतर शोध-केन्द्ों के रूप में सान्‍्यता प्रदात की गई है। 


विश्वविद्यालय 
भारत में इस समय निम्न ३७ विश्वविद्यालय हैं : 
अन्तसलइ विश्वविद्यालय (१६२६); अलीगढ़ विव्वविद्यालय (१६२०); आगरा 
विश्वविद्यालय (१६२७); आस विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (१६२६); इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय (१८८७); उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१६४३); उस्सानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद (१६१८); एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१६५४१); 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, (१८५७); कर्नाटक विद्ववविद्यालय, धारवाड़ (१६४६); केरल 
. विश्वविद्यालय, त्रिवेद्धम (१६३७); कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ( १६५६ );गुजरात विश्वविद्यालय, 
अहमदाबाद (१६४६); गोरखपुर विश्वविद्यालय (१६५४७); गोहादी विश्वविद्यालय 
(१६४८); जबलपुर विदवबिद्यालय (१६५७); जम्मू तथा कदमीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
(१६४८); जाधवपुर विव्वविद्यालय' (१६५४ ); दिल्‍ली विश्वविद्यालय (१६२२); नागपुर 
विश्वविद्यालय (१६२३); पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (१६४७); पटना विश्वविद्यालय 
(१६१७) ; पूना विववविद्यालय (१६४६); बड़ौदा विद्वविद्यालय (१६४६); बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी (१६१६); बस्बई विश्वविद्यलय (१८५७); बिहार विश्व- 
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विद्यालय, पटना (१६५४२); मद्रास विश्वविद्यालय (१८५७); मेसूर विश्वविद्यालय 
(१६१६); राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१६४७); रुड़की विश्वविद्यालय (१६४८); 
लखनऊ विश्वविद्यालय (१६२१); विक्रम विश्वविद्यालग्र, उज्जंन (१६५७); विश्वभारती 
विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन (१६४१); श्री बेंकठेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१६४५); 
सरदार वललभभाई विद्यापीठ, बललभनगर-आानन्द (१६४०४) तथा सागर विश्वविद्यालय 


(१६४६) । 


विश्वविद्यालयों में सामान्य गिक्षा 
एक अध्ययन सण्डली ने जिसने अपना प्रतिवेशन जनवरी, १६५७ में सरकार को दिया, 


सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तेयार को हैं। इसकी मुज्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, 
सामाजिक विज्ञान आ्रादि से सम्बन्धित मूल विययों के अ्रध्ययत की सामान्य शिक्षा सभी स्तातक- 
पूर्व गर-ब्यावलायिक संकायों के लिए अनिवार्य रखो जानी है। बेकल्पिक योजवा में डिग्री- 
पाठ्य ऋम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा के लिए सप्ताह में ६ घण्टों (पीरियड ) के 
ग्रध्यापत की व्यवस्था की जानी है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों मे सामान्य 
शिक्षा के पाठयऋ्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है और अधिकांश ने इस सम्बन्ध में 
काय आरम्भ भी कर दिया है । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

सरकार द्वारा १६४८ में नियुक्त विश्वविद्यालयिक शिक्षा आयोग के सुझाव के श्रनु* 
सार १६५३ में 'विदवविद्यालय अनुदान झ्रायोग' की स्थापना की गई । १६५६ में संसद्‌ के एक 
श्रधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था सान लिया गया । इस आयोग को विश्वविद्यालयिक 
शिक्षा सम्बन्धी ्रधिकांश सासलों की देखरेख का भार सोंपा गया है। आयोग को विभिन्‍न . 
विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी 
अधिकार प्राप्त है । 

१ मई, १६०५६ को इस आयोग की स्थिति निम्न थी 


अ्रध्यक्ष : सी० डी० देशसुख 
सदस्य : एच० एन० कूजरू 
द के० एस० कृष्णन 


ए० एल० सुदलियार 
दीबान झावन्द कुमार 
जी० सी० चहदर्जी 
एन० के० सिद्धान्त 
के० जी संयदेत 
828 एनस० एन० वांच 
सचिव : सैमगरन सथाई 
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प्राविधिक शिक्षा 

१६५७ में देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा वाले ७४ डिग्री-संस्थान तथा 
१२६ डिप्लोमा-संस्थान थे जिनमें ऋमदश:ः ६,७७८ तथा १५,६६५ विद्यार्थियों के प्रवेश के 
लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। १६५७ में इनमें से कमशः ४,२६० तथा ४,०३४ विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त करके निकले । 

यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त में प्राविधिक संस्थानों में 
डिग्री-पाठयक्रमों तथा डिप्लोमा-पाठयक्रम्तों के लिए प्रति वर्ष ऋमशः १२,००० तथा २४,००० 
विद्यारथियों को प्रवेश दिया जा सकेगा । ु 

सरकार को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामरदों देने वाली अखिल भारतीय 
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने देश के प्रत्येक प्राविधिक संस्थान की स्थिति का अध्ययन किया 
और उसके सुधार तथा नये संस्थानों की स्थापना के लिए योजनाएँ तेयार कीं। मार्च, १६४८ 
तक स्वीकृत योजनाओं पर कुल २६,१८ करोड़ रुपये के व्यय होने का श्रतुमान है जिसमें से 
१८.४६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । 

परिषद्‌ द्वारा नियुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर परिषद्‌ ने चुने हुए २० 
संस्थानों में ३३ विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया हूँ । 

खड़गपुर-स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था” का कार्य १६४१ में आरम्भ हो गया । 
बम्बई की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था” में विद्याथियों को सबसे पहले १६४८ में प्रवेश दिया 
गया और कानपुर तथा मद्रास में दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाश्रों 
में कुल भिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी । 

खड़गपुर की भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, विल्‍ली के अ्रथंशज्ञास्त्र स्कूल, मद्रास विश्व- 
विद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई के अर्थज्ञास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल, बंगलोर की 
भारतीय विज्ञान संस्था, कलकत्ता की 'सम्राज कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था तथा 
बस्चई की 'विक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था सें प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू 
किए जा चुके हैं । 

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों हारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद, कलकत्ता, 
बम्बई तथा मद्रास में स्थापित ४ प्रादेशिक सुद्रणण स्कूलों" में से प्रत्येक में प्रति वर्ष २०० 
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देनें का उद्देश्य रखा गया है। । 

शोधकर्ताश्रों को व्यक्तिगत सहायता-अनुदान दिए जाने के अतिरिक्त विभिन्‍न विश्व- 
विद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी ६८० छात्वुत्तियों की व्यवस्था की गई है। 

'राष्ट्रीय श्ञोध शिष्यवृत्ति योजना के अधीन ४० ०-४०० रुपये मासिक की ८० शिष्य- 
वृत्तियों तथा प्रति वर्ष १,००० रुपये के श्रतुदान के लिए भी व्यवस्था की गई है । 


क्‍ ग्रामीण उच्चतर शिक्षा 
ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति' के सुकाव पर प्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास 
सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामझों देने के लिए एक "राष्ट्रीय प्रामीण उच्चतर 
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न 


शिक्षा परिषद स्थापित की जा चुकी है। परिषद्‌ ने ग्रामीण संस्थाग्रों के रूप में विकसित 
करने के लिए १० संस्थाएँ चुनीं जिन्होंने अपना का श्रारमभ्भ कर दिया है। ग्राम सेवाओं 
के डिप्लोमा को विश्वविद्यालय की सर्वेप्रथम डिग्री के समान ही मान्यता प्राप्त हो 
चुकी है । 


समाज-शिक्षा 

समाज-शिक्षा के श्रन्तगंत एक पंचसुत्नी कार्यक्रम बनाया गया हैं जिसके उद्देश्य हैं 
(१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार (३) वयस्क 
व्यक्तियों के श्राथिक स्तर की उन्तति, (४) नागरिकता को भावना, अ्रधिकारों तथा 
कतंव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना और (५) समाज तथा व्यक्ति की 
झावश्यकताओों के असुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना । योजनाग्रों को कार्यान्वित 
करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जबकि केन्द्र मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता तथा समन्वय 
की व्यवस्था करता है । 

उच्च कमंचारियों को समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई सम- 
स्थाओं पर उपयुक्त शोधकार्य करने के लिए नयी दिल्‍ली में एक "राष्ट्रीय मुलभूत शिक्षा केन्द्र! ' 
स्थापित किया गया है । द 


किन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय में शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विभिन्‍न विषयों पर 
४,६७४ चलचित्र आदि हैं जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा संस्थाह्रों को निःशुल्क दिए जते 
हैं। १,०४५ शिक्षा संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'अव्य-हब्य 
शिक्षा द्वीषंक एक ज्ेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। द | 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें श्रव्य-हइ्य कायकवर्ताओं की प्रशिक्षण-गोष्ठियों का भी 
आयोजन करती रहती हैं। एक केन्द्रीय श्रव्य-ह्य शिक्षा संस्था' स्थापित की जा चुकी है। 


विकलांगों की शिक्षा 
एक राष्ट्रीय परामर्श परिषद सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा 
तियोजन सम्बन्धी समस्याम्रों पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक अथवा 
व्यावसाथिक प्रशिक्षण के लिए श्रन्थें, बहरे तथा विकलांग-विद्यार्थियों को छात्रव॒त्तियाँ दी 
जाती हैं । । । 
देहरादून के अन्ध (प्रोढ़) प्रशिक्षण केन्द्र' में लगभग १५० अ्न्धे व्यक्तियों को दस्त- 
कारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अस्धे व्यक्तिपों के लिए एक कामदिलाऊ दफ्तर जुलाई, 
१६५४ से मद्रास में चालू है। 
हे ३ के कल में देहरादून में स्थापित केश्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय' द्वारा भारतीय 
भाषाओं में ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। श्रन्थे बालक बालिकाओं के लिए जनवरी 
१६५६ में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। 
भ्रन्ततोगत्वा इसे माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 


शिक्षा [ दा, 


हिन्दी का विकास 

हिंन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए झब तक निम्न उपाय किए जा चके हैं : 

(१) पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना मण्डल' हारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ समितियों 
ने १,३७,५६० पारिभाषिक शब्दों की रचना की तथा भ्रब तक १४ विषयों की पारिभाषिक 
दब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चकी हैं । 

(२) आधुनिक हिन्दी की मूलभूत व्याकरण के अंग्रेज़ी संस्करण पर राज्य सरकारों 
तथा विश्वविद्यालयों से सम्गति माँगी गई है। 

(२) हिन्दी परीक्षा पुनस्संगठन समिति' की सिफारिशों पर पुनरीक्षत समिति ने 
प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर “हिन्दी शिक्षा समिति” विचार करेगी । 

(४) जब तक सरकार देवनागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय करे, 
तब तक के लिए हिन्दी टंकणयन्‍्त्र (टाइपराइटर) तथा दूरसुद्रक समिति' के प्रतिवेदन को 
प्रकाशित किए जाने से रोक रंखा गया है । 

(५) हिन्दी शीघ्रलिपि की एक प्रामारिणक प्रणाली तेयार की जा रही है जिसके 
१६६० तक पूरे होने को आशा है । 

(६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के आ्राधार पर हिन्दी श्रध्यापक प्रशिक्षण 
कालेज' संगठित किए जाने हैं और झागरा का अखिल भारतोय हिन्दी महाविद्यालय! 
हिन्दी में शोध तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा । 

(७) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दे दी जा 
चुकी हैं । 

(८) १६ए८ में इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी में वेज्ञानिक तथा 
प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं । द 

(६) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा १० रुण्डों में हिन्दी विश्वकोष के संग्रह का कार्य 
किए जाने में प्रगति हुई और इसका प्रथम खण्ड शीघ्र ही मुद्ृशालय को भेज दिया जाएगा। 

(१०) वनस्पतिश्ास्त्र तथा रसायनशास्त्र सम्बन्धों प्रामारिणक ग्रन्थ छप रहे हैं तथा 
भ्रन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किए जा रहे हैं । 

(११) हिन्दी की -१४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी 
अनुक्रमणिकाएँ तेयार करने, और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन का कार्य 
आरम्भ किया जा चुका है । द द 


(१२) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से सुतीवस्त्र उद्योग, मछलीपालन, धातु- 
कर्म आदि पर विशेष शब्दावलियाँ तैयार किए जाने के लिए सामग्री संगृहीत को जाएगी । 

(१३) हिन्दी-भाषी तथा अरहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। १६४८ में पटना में अहिन्दी-भाणी राज्यों 
के हिन्दी अ्रध्यापंकों की एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। 

(१४) अहिन्दी-भाषो क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी अध्यापकों के लिए पुस्तकों 
श्रादि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए गए हैं । 
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(१५) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाशओ्रों में समान रूप से प्रचलित शब्दों को ७ 
सृत्ियों के सम्बन्ध सें विश्वविद्यालयों से सुझाव तथा सम्मति माँगी गई है । 


युवक कल्याण 

युवक कल्याण के क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता 
है: १६४४ से श्रन्तविश्वविद्यालय युवक समारोहों का आयोजन तथा श्रन्तकलिज समारोहों 
के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना; युवक नेत॒त्व प्रशिक्षण शिविरों का 
संगठन. किया जाना ; ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक 
यात्राओ्ों के सम्बन्ध में किराए में रियायत तथा वित्तीय सहायता का दिया जाना और 
विद्यार्थियों में शरीरश्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पेदा करने के लिए श्रम तथा समाज- 

. सेवा योजना का लागू किया जाना, झादि । 


शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद 
शारीरिक शिक्षा 


शारीरिक शिक्षा वाले संस्थानों तथा कालेजों के विकास के लिए तेयार की गई 
राष्ट्रीय श्वारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना” कार्यान्वित की जा रही है जिसका 
उद्देश्य व्यायामशालाझों तथा श्रखाड़ों श्रादि को सभी प्रकार की सहायता देना है । 

विभिन्‍न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रदन पर सरकार को परामर्श 


देने के लिए एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल स्थापित किया 
जा चुका है। 


खेलकद जा 
खेलकूद के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं : 
(१) अखिल भारतीय खेलकद परिषद की स्थापना । 
(२) विभिन्‍न राज्यों में राज्य खेलकद परिषदों की स्थापना । 
(३) “राजकुमारी खेलकद शिक्षण योजना के अन्तर्गत देश में १६४३ से भारतीय 
तथा विदेशी खेलकद-विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा 
चुके हैं । 


राष्ट्रीय अनुशासन योजना 

देश के नवयुवकों में अनुद्यासन की भावना पैदा करने तथा उन्हें नागरिकता के झ्ादशों 
का भलीभाँति बोध कराने के उद्देश्य से विस्थापित बालक-बालिकाशों के लिए जुलाई, १६४४ 
में शारोरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षण योजना' झारम्भ की गई। इसका श्रीगणेश क्‍ 
सर्वप्रथम दिल्‍ली के 'कस्तुरबा निकेतन' में हुआ। यह योजना अन्य कई राज्यों में भी लाग की 
जा चुको है। विभिन्‍न राज्यों में एक लाख से अधिक बालक-बालिकाएँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। 


नौवाँ अध्याय 
सांस्कृतिक गतिविधियाँ 


'राष्ट्रीय संस्कृति न्यास की स्थापना कला तथा संस्कृति का विकास करने और जनता 
में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति 
ललित कला ग्रकादेमी, संगीत नाटक अकादेसी तथा साहित्य श्रकादेसी के द्वारा की जाती 
है। लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बताए रखने के लिए 
राष्ट्र की सेवा में जन-सम्पर्क की कई सुविधाएँ उपलब्ध हैँ। इस कार्य में कई महत्वपूर्ण 
संस्थाएँ भी सक्तिय सहयोग देती आ रही हैं । 


कला 


ललित कला अकादेगी 

१६५४४ सें स्थापित 'ललित कला अ्रकादेसी' ललित कलाओों के विकास का कार्य करने 
के अतिरिक्त चित्रकला तथा मृतिकलों आदि के विकास और इनको जीवित बनाए रखने के 
कार्यक्रम तेयार करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रादेशिक अथवा राज्यीय श्रकादेमियों 
की गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करती है। तत्सम्बन्धी साहित्य का' प्रकाशन 
करने के साथ-साथ यह अस्तप्रदिशिक तथा अस्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में भी 
सहयोग देती है । 

अकादेमी, नयी दिल्‍ली में प्रति वर्ष राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है 
जिसकी बारी-बारी से विभिन्‍न राज्यों की राजधानियों में भी व्यवस्था की जाती है। श्रब 
तक ऐसी पाँच राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। भ्रकादेसी ने १६५६ में भगवान बुद्ध के 
परिनिर्वाण की २,३००वीं जयन्ती के एक कार्यक्रम के रूप में नयी दिल्‍ली में एक बौद्धकालीव 
कला प्रदर्शनी का श्रायोजन किया जो बाद में वाराणसो, पटना, कलकत्ता, मद्रास तथा 
बस्बई में भी संगठित की गई । क्‍ 

अरब तक कनाडा की चित्रकला, हंगरी की लोक कलाश्रों, चीनी दस्तकारियों, पोलिश 
कलाड्रों, समसामयिक जमंत कला सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ संगठित की जा चुकी हैं । रम्ब्रेण्ट के 
जीवत तथा उनकी रचनाओं का विभिन्‍न नगरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। समसामयिक 
कला के नमुनों तथा श्रजायबघर की पुरातन वस्तुओों की एक भारतीय प्रदर्शनी का चेको-' 
स्‍लोवाकिया, हंंगरी, बल्गारिया, रूमानिया, रूस तथा पोलेण्ड में श्रायोजन किया गया । 
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 अकादेसी द्वारा देश के विभिन्‍न प्रदेशों की कलागओं तथा दस्तकारियों के किए जाने 
वाले सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा 
चका है ओर अभ्रब गुजरात के सम्बन्ध सें किया जाएगा । 
अकादेमी विख्यात कलाकारों को प्रति वर्ष पुरस्कृत करती है । 


अकाशच 

ग्रकादेमी हारा श्रव तक कला सम्बन्धी जितने प्रकाशन हुए हैं, उनमें से 'मुगलकालोन 
चित्र, सामय्रिक चित्र संग्रह, १२ चित्र-पोस्टकार्ड, 'पहांडी चित्रकला में कृष्ण कथा' और 
शजन्ता तथा मेवाड़ चित्रकला संग्रह के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं। आगामी प्रकाशन 'कृष्णगढ़ 
चित्रकला', बंदी चित्रकला तथा भारतीय काव्य सम्बन्धी चित्रों के संग्रह के सम्बन्ध में होंगे । 
श्रकादेमी 'ललित कला नाम की एक अर्धवाधिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है । 

सूचना और प्रसारण सम्त्रालय के प्रकाशव विभाग की ओर से भी कला सम्बन्धी 
कई महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं । 


राष्ट्रीय कला संपहालय 

१६५४ में स्थापित राष्ट्रीय श्राधुनिक कला संग्रहालय में लगभग १४० कलाकारों 
की १,७४८ क्ृतियों का संग्रह है जिनमें सर्वश्री रवीद्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनोरद्र- 
नाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता दशोरगिल, सुधीर खास्तगीर तथा 
श्रन्य कई. कलाकारों की कृतियाँ सम्मिलित हैं । 
नृत्य तथा नाटक 
संगीत नाटक अकादेगी क्‍ 

१६५३ में स्थापित संगीत नाटक अ्रकादेमी' का सुख्य कार्य देश की विभिन्‍न कलाशों 
का सर्वेक्षण तथा उन पर शोध करना, उनका फिल्म तेयार करना और उनके सम्बन्ध में 
संग्रह आदि का प्रकाशन करना है । 

श्रकादेमी ने १६५५७ में दिल्‍ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा आधुनिक गीत-नुत्यों के 
एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया। १६४८ सें भारत की नृत्य कला के सम्बन्ध में 
एक विचारगोष्ठी का संगठन किया गया। लोक-नृत्य उत्सव वाधषिक गशराज्य दिवस 
समारोह का एक अभिन्‍न अंग हो गया है। मसखिपुरी शैली के नृत्य का प्रसुख प्रशिक्षण 
केन्द्र बताने के लिए अ्रकादेमी ने इम्फाल-स्थित 'मरिपुर नृत्य कालेज को अपने अ्रधिकार में 
ले लिया है। क्‍ द क्‍ 

१६५४ में श्रकादेमी ने एक राष्ट्रीय नाटक समारोह का आयोजन किया जिसमें 
भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत, अंग्रेज़ी तथा मणिपुरी में भी 
नाटक खेले गए। १६५६ में एक नृत्य विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रकादेमी 
संगीत, नृत्य, नाठक तथा चलचित्नों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष पुरस्कार देती है । 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ [ ८६ 


आकाशवाणी नाटक 
ग्राकाशवाणी के विभिन्‍न केम्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम 
एक साथ प्रसारित किए जाते हैं । 


संगीत 

संगीत समारोह 

अकादेमी के तत्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत समारोह १६५४ में दिल्‍ली में 
तथा द्वितीय १६४६ में पटना में हुआ । 

अकादेमी एक भारतीय संगीत संग्रहालय के निर्माण के लिए प्रमुख शास्त्रीय-संगीतत्ञों 
के रिकार्ड तेयार करने और पुराने प्रामोफोन रिकार्डों का संग्रह करते का विचार कर रही 
है। शोधकार्य की सुविधा के लिए एक भारतीय संगीत पुस्तकालय भी स्थापित किया 
जा रहा है। 

१६५७ में हुई भारतीय संगीतगोष्ठी के श्रवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत 
के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया । 


आकाशवाण) संयीत सम्मेलन द 

आकाशवाणी के इस नियमित वाषिक श्रायोजन का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत 
के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों द्वारा 
विभिन्‍न रागों तथा रागनियों में गायन प्रस्तुत करवाना है। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत- 
गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास सम्बन्धी प्रदनों पर 
विचार-विनिमय होता है । द 


विभिन्‍न कार्यक्रम 
१६५२ से आरम्भ आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दुस्तानी . 
तथा कर्नाटक संगीत-कलाकारों के बीच पारस्परिक रूप से कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के 
प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पन्त करता है । इन कार्यक्रमों में विश्यात कलाकार भाग लेते 
रहते हैं। समय-समय पर लोक संगीत भी प्रसारित किया जाता है। 
आ्राकाशवाणी के कई केन्द्र द्ञासत्रीय तथा लोक संगीत पर आधारित सरल संगीत 
तेयार करते तथा उसे प्रस्तुत करते हैं । 
कई केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है कि लोक संगीत के 
रिकार्ड वहीं पर तेयार किए जाएँ जहाँ उनका कार्यक्रम हो रहा हो। लोक संगीत के 
चुने हुए कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं । 
१६५२ में स्थापित आकाशवाणी के राष्ट्रीय वाद्यवन्द द्वारा वाद्य-संगीत का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रव तक 'मेघदुतम्‌, 'कलिगविजयम', 
ज्योतिमृख' तथा शकुन्तलम्‌' जसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं । 
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साहित्य 

साहित्य अकादेगी 

१६५४ में स्थापित साहित्य अ्रकादेशी' एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय 
साहित्य का विकास करना तथा उच्च साहित्यिक मानदण्ड निर्धारित करना, सभी भारतीय 
भाषाओं में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना भर 
उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुहढ़े बनाना है। 

भारतीय, साहित्य को एक राष्ट्रीय प्रन्थसुची तेयार करना इसका एक प्रमुख 
कार्य है जिसमें बीसबीं शताब्दी में भारत में प्रकाशित श्रौर भारतोय लेखकों द्वारा रचित १४ 
भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज्ञी की साहित्य सम्बन्धो पुस्तकों का उल्लेख रहेगा । 

श्री एस० के० दे द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' प्रकाशित हो चुका है । प्रोफेसर वेलंकर 
रचित विक्रमोव॑शीय का आलोचनात्मक संस्करण प्रेस में है । 

श्री पी० के० परमेदवरन नायर द्वारा लिखा गया 'भलयालम साहित्य का इतिहास' 
प्रकाशित हो चुका है और इसका कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में श्रनुवाद किया जा रहा है । 
श्री सुकुमार सेन लिखित बंगला साहित्य का इतिहास” छप रहा है। सर्वश्री बी० के० बरुओआा 
तथा एम० मानसह द्वारा लिखित असमिया तथा उड़िया साहित्य के इतिहास की 

पाण्डुलिपियाँ भी मुद्रण के लिए भेजी जाने वाली हैं । 


सर्वश्री एस०के ० दे तथा आर० सी० हाज्रा हारा सम्पादित 'एन्थॉलॉजी श्रॉफ संस्कृत 
लिटरेचर' का प्रथम खण्ड प्रेस में है, जबकि श्री नलिनाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित संस्कृत में बोद्ध 
. साहित्य प्रकाशित होने वाला है ॥ पंजाबी काव्य संग्रह, बंगला का वष्णव गीतिकाव्य, 
गुजराती के एकॉकी नाटक, तमिल में भारती की कविताश्रों का संग्रह तथा मराठी में 
राजवाड़ का गद्य-संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हें । 
क्‍ भारतीय कविता १६५४३ शीष॑ंक एक काव्यसंग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसमें १४ 
मुख्य भाषाओ्रों में लिखित कविताश्रों तथा उनके हिन्दी पद्चान॒वादों का संग्रह है। दूसरा 
काव्यसंग्रह (१६४४-५५) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१६४६-४७) छप रहे हैं । 


अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में 
अ्रनुवाद किया जा चुका है ओर ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्री रवीचद्धनाथ ठाकुर की 
रचनाएँ (मूल बंगला) देवनागरी लिपि में आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के 
प्रन्तगंत इनका प्रथम खण्ड 'एकोत्तरसती' श्ञीषंक से प्रकाशित किया जा चुका है । 

प्रब॒ तक जो श्रन्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें 'रूसी-हिन्दी शब्दकोषा तथा 
कण्टेम्पोरेरी इण्डियन लिटरेचर' मुख्य हैं। भारतीय लेखकों का इतिवत्त भी तंथार किया 
जा रहा है। 


प्रकादेमो, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकों पर प्रति वर्ष पुरस्कार भी 
देती है । क्‍ 


सांस्कृतिक गतिविधियाँ [ ६१ 


'गान्धी साहित्य क्‍ 

१६५४६ के आरस्भ में सुचना ओर प्रसारण मन्त्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों 
पत्रों तथा लेखों आदि का एक महत्वपुर्ण संग्रह प्रकाशित करने की एक योजना पर कार्य 
आरम्भ किया । श्य्८४ से १६०८ तक के समय को रचनाओं से युक्त प्रथम दो खण्ड 
प्रकाशित किए जा चुके हैं। १६१४ के वर्ष तक की सामग्री के संग्रह का कार्य पुरा कर 
लिया गया है। आगे की सामग्री का संग्रह किया जा रहा है । 


अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ 

१६५६ में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ्आा । ऐसा कवि 
सम्मेलन अ्रब प्रति वर्ष होता है जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं । 

१६५६ में देश के सभी साहित्यिकों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया । इस साहित्य- 
समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य को प्रवृत्तियों पर विचार किया गया। एक दूसरा . 
साहित्य-समारोह १६४७ में हुआ जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन 
पर विचार-विमर्श किया गया। शअ्रप्रेजल, १६५८ में हुए तीसरे साहित्य समारोह में समसामधिक 
नाटय साहित्य की समस्यात्रों पर विचार-विमर्श किया गया । 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 
उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित सुल्य पर 
सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री चिन्तामन द्वारिकानाथ देशमुख की श्रध्यक्षता में १६५७ में एक 
'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास स्थापित किया गया । 
यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञावेतर विषयों की मान्यताप्राप्त रच- 
नाग्रों के प्रकाशन का भी कार्य करेगा । इस न्यास के प्रकाशन-कार्य का श्रथिकांश कार्य सुचना 
और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करेगा । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 
१६४८-६१ में आधनिक भारतीय भाषाशञ्रों के विकास के लिए भारत सरकार नें 
एक योजना तथार की है जिस पर २० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार किया है । 


अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क 
विदेश सम्पक विभाग 
केन्द्रीय वेज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामला भमन्‍्त्रालय में एक विदेश सम्बन्ध 
विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य कलाकारों, विद्यार्थियों तथा अ्रध्यापकों आदि 
के पारस्परिक आरादान-प्रदान की व्यवस्था करना और प्रकादनों, प्रदर्शनियों, श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सस्मेलनों द्वारा संसार के विभिन्‍न देशों के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करना है। 
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प्रतिनिधियएडल क्‍ 

१६४८-५६ में जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अ्रन्य देशों को गए, उनमें थे : सोदियत _ 
रूस को गया महिला शिष्टभण्डल तथा एक भारतीयविद्याजेत्ता प्रतिनिधिमण्डल; टोकियो 
में विभिन्‍तर धर्मों के इतिहास के सम्बन्ध में हुए एक सम्मेलन के लिए गया एक व्यक्तीय 
प्रतिनिधिमण्डल; नेपाल को गया संगीतज्ञों तथा नतकों का एक दल तथा अफगानिस्तान, को 
गया २६ व्यक्तियों का हॉकी-फुटबाल खिलाड़ी तथा संगीतज्ञ सण्डल । द 

नेपाल से १५ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमण्डल और पत्रकारों तथा सरकारी क्मे- 
चारियों के दो दल; कनाडा से एक प्रसिद्ध संगीत झलोचक; हिन्दी तथा संस्कृत के दो 
जापानी विद्यार्थी तथा लन्दन की राष्ट्रमण्डलीय संस्था के निदेशक भारत श्राए । 


सांस्कृतिक समझोता 
१६५८ में काहिरा में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच एक सांस्कृतिक 
समभोते पर हस्ताक्षर हुए । 


अनुदान 
विदेज्ञों के साथ निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने सें लगी विदेश-स्थित २० 
से अधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई। 


भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क १रिषिद्‌ 

भारत तथा प्रग्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुहृद़ 
बनाने के उद्देश्य से नवस्वर, १६४६ में इस परिषद्‌ की स्थापना हुई । यह परिषद्‌ अपने 
आप में एक स्वतन्त्र संस्था है। परिषद्‌ अंग्रेज़ी तथा अरबी भाषा में एक-एक ज्मासिक 
पत्रिका प्रकाशित करती है। परिषद्‌ दुलेभ पाण्डलिपियों तथा भारत सम्बन्धी श्रन्य महत्वपूर्ण 
पुस्तकों के प्रकाशन ओर भारतीय प्रकाद्ननों का विदेशी भाषा में श्रनुवाद कराने का भी काम 
करती है । 


दसवाँ ग्रध्याय 


वज्ञानिक दोध 


विज्ञान तथा वेज्ञानिक शोध के सम्बन्ध में भारत सरक्वार की क्या नीति है, यह 
१३ भा, १६४८ को संसद के दोनों सदलों में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर 
दिया गया । इस नीति का उद्देश्य विज्ञान तथा सभी प्रकार के बेज्ञानिक झ्ोध को उचित ढंग 
से प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना तथा तत्सस्बन्धी कार्य जारी रखना है। 


वैज्ञानिक तथा ञ्रौद्योगिक शोध परिषद्‌ 

भारत में वैज्ञानिक शोध का काम सरकार के तत्त्वावधान में मुख्यतः “वैज्ञानिक तथा 
श्रौद्योगिक शोध परिषद्‌ और उसके नियन्त्रण सें स्थापित विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ 
अथवा संस्थाएँ करती हैं। परिषद्‌, शोध संस्थानों सें लगे वज्ञानिकों को रहायता-अ्रशुदान 
और योग्य व्यक्तियों को छात्रवत्तियाँ देने तथा विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य 
भी करती है। विदेशों से लौटने वाले सुयोग्य भारतोय वैज्ञानिकों तथा शितल्पविज्ञों को 
अस्थायी रूप से काम से लेगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद्‌ पर है। यह परिषद्‌ देश 
के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने को भी व्यवस्था करती है । 

परिषद्‌ के सभी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था सुख्यतः केन्द्रीय सरकार करती 
है। रॉयल्टी तथा प्रकाशनों के विक्रय आदि से होने वाली श्राय के अलावा परिषद्‌, राज्य 
सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन तथा धन ओर उद्योगपतियों से चन्दा भी प्राप्त 
करती है। १६४८-५६ में परिषद्‌ का आवर्तेक व्यय ३.३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित 
पूँजीगत व्यय १.७८ करोड़ रुपये हुआ । द 


राष्ट्रीय ग्रयोगशालाएँ 
स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद्‌, देश के विभिन्‍न केन्द्रों में कई राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाएँ स्थापित कर चुकी है जिनका विवरण तालिका सं० ८ में दिया हुआ है । 


ध ( ७ 
शोधकाये को ग्रोत्साहन 
सहायता-अनुदानों को सहायता से अन्य ज्ञोध प्रयोगशालामों तथा विव्वविद्यालयों 
में वैज्ञानिकों को आधारभूत तथा व्यावहारिक शोधकार्य करने श्र अपने-अपने विशेष ज्ञान 
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तालिका ८ 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ/संस्थाएँ 





नाम स्थान 


केन्द्रीय ईंघन शोध संस्था. .._| जीलगोड़ा (बिहार) 
केन्द्रीय काँच तथा कुम्हारी-काम 
शोध संस्था जाबवपुर 
३२. केन्द्रीय खनन शोध केन्द्र ध्रनबाद 
४. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्था मेसूर 
५. केन्द्रीय चर्म शोध संस्था सद्रास 
६. केन्द्रीय नमक शोध संस्था भावनगर 
७. केन्द्रीय भवन शोध संस्था रुड़की 
८. केन्द्रीय भेषज शोध संस्था | लखनऊ 
६. केच्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध संस्था | दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) 
१०. केन्द्रीय विद्युत्‌ इंजीनियरिंग शोध संस्था | पिलानी (राजस्थान) 
११. केन्द्रीय विद्युत्‌ रसायन शोध संस्था कराइकुडी (मद्रास) 
१२. केन्द्रीय सड़क शोध संस्था नयी दिल्‍ली 
१३. केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध संस्था | नागपुर 
१४. प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला | हैदराबाद 
१५. प्रादेशिक शोध प्रयोगदाला * जस्मू-तावी (जम्मू तथा कश्मीर) 
१६, बिड़ला झोद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी 
क्‍ संग्रहालय कलकत्ता. 
१७, भारतीय जीवरसायन तथा परीक्षणात्मक | .' 
आषधि संस्था... कलकत्ता 
१८. राष्ट्रीय धातुकम प्रयोगशाला जमदादपुर 
१६. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नयी दिल्‍ली 
२०. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुना 
२१. राष्ट्रीय वनस्पति-विज्ञान उद्यान . लखनऊ 





का विकास करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस समय देश के ३८ से अधिक शोध 
केन्द्रों में ११० से भ्रधिक कार्यक्रमों का काम जारी है। 

हाल के कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मार्गदर्शक संयन्त्रों के सम्बन्ध सें 
जाँच-पड़ताल के कार्य पर भ्रधिक बल दिया जा रहा है। १६५८ के प्रथम £ महीनों में 
ऐसे १६ मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किए गए । 


बज्ञानिक शोध | ६५, 


वारिज्य सण्डलों तथा श्रौद्योगिक संस्थाओं की सहायता से उद्योगों तथा 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाशों के बीच अ्रधिक से अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जा 
रहा है । 


विज्ञान मन्द्रि क्‍ 

सामुदायिक विकास योजताकार्य-क्षेत्रों में विज्ञान सन्दिर' नामक २१ ग्रामीण 
वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा 
प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं । ये केन्द्र प्रामोण लोगों में वेज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते 
तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में सप्नभाते हैं । 


परमाणु शोध तथ। आणविक शक्ति 

आणविक दाक्ति आयोग आणविक दाक्ति विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीति 
तेयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। प्लरायोग का वेज्ञानिक तथा 
प्रौद्योगिक कार्य आशविक खनिज विभाग तथा आशविक वरक्ति प्रतिष्ठान करते हैं। 
तत्सम्बन्धी औद्योगिक कार्य भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिसिटेड' तथा 'तिरुवांकुर 
खनिज (प्राइवेट ) लिमिटेड' नासक संस्थाएँ करती हैं । 

आणविक खनिज विभाग' भूगर्भ-सर्वेक्षण, खनन तथा खनिज प्रौद्योगिकी का 
कार्य करता है। 

ट्रॉम्बें-स्थित 'अआ्राणविक शक्ति प्रतिष्ठान में श्राणविक शक्ति सम्बन्धी शोधकार्य तथा 
विकासकार्य किया जाता है। ,प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त एक प्रशिक्षण स्कूल भी 
स्थापित किया जा चुका है । 
.. यह प्रतिष्ठान जीवरसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभागों के श्रतिरिक्त 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी तीन सुख्य शाखाओं में बँटा 
हुआ है । प्रत्येक शाखा के विभिन्‍न विभागों की प्रयोगशालामों के अतिरिक्त इस 
प्रतिष्ठान द्वारा दी जाने वाली अच्य सुविधाओं में भारत की सर्वप्रथम आारणविक 
भट्टी अप्सरा'; एक रेडियोरसायन प्रयोगशाला ( रेडियोसक्रिय तत्वों के सम्बन्ध 
में रसायज्ञों (केमिस्टों) के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त); एक विकास तथा उत्पादन 
एकक; एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेवा (जिसके द्वारा यह निदिचत किया जाता है कि रेडियोसक्रिय 
सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को श्रावश्यकता से श्रधिक श्रोषधि 
नहीं दी जाती) और यूरेनियस तेयार करने वाला एक संयन्त्र सम्मिलित है। 
'ज़्रलीना' नासक एक दूसरी आ्राशविक भट्ठटी का भी निर्माण किया जा रहा है 
जो नयी श्राशविक भट्टियों के अध्ययन तथा आकल्पन को हृष्टि से उपयोगी रहेगी। 
इसके अभ्रतिरिक्त कनाडा-भारत श्राणविक भट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। 
'ज्ञरलीना' में १६५६ में कार्य आरम्भ हो जाएगा और कनाडा-भारत श्राणविक भट्टी में 
१६६० के प्रारम्भ सें । 
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आयोग को श्रोद्योगिक गतिविधियों में केरल तथा मद्रास सरकारों के साथ संयुक्त: 
रूप से अक्तुबर, १६५४६ में स्थापित तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेठ) लिसिदेड' सम्मिलित 
है। इसमें मुख्य रूप से इलेसेनाइट तथा मोनाज्ञाइट तेयार किए जाते हैं। इलेसेनाइट, 
विदेशी विनिमय के श्रर्जत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है श्शौर मोनाज्ाइट श्रलवाए-स्थित 
भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिसिटेड' को भेज दिया जाता है। श्रलवाए की यह 
संस्था भी संयुक्त रूप से आयोग तथा केरल सरकार के श्रधोन है। अ्रलवाए में मोनाज्ञाइट 
रेत से विभिन्‍त्र प्रकार की वस्तुएँ तेयार को जाती हैं । आयोग की और से 
धादशिला-स्थित एक सार्गदर्शक संयन्‍्त्र (बिहार) में तांबे की कतरनों से यूरेनियम 
निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किए जा रहे उर्वेरक संयम्त्र में एक उपोत्पाद के रूप 
में 'हैवी वाटर का उत्पादन किया जाएगा। द 

आ्रायोग की गतिविधियाँ भारत की ग्रावश्यकताश्रों के प्रनुरूप परमाणुशक्ति के विकास 
की दिज्ञा में होती हैं । कर 

परमाणु-विज्ञान के विकास की दिशा में प्रगति करने की हृष्टि से आयोग विभिन्‍न 
विश्ववि द्यालयों, प्रयोगशालाञों तथा ज्योध संस्थानों को सहायता-अ्रदुदान देता है। इस 
सम्बन्ध में भौतिकविज्ञान में शोधकाये को प्रोत्साहन देने के लिए १६४५ में स्थापित 
टाटा मूलभूत शोध संस्था का उल्लेख किया जा सकता है। यह संस्था ब्रह्माण्ड-रश्सि 
सम्बन्धी कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण केश है। परमाणु तथा ब्रह्माण्ड-रश्मि शोध के शअन्य 
मुख्य केन्द्र हैं: अहमदाबाद की भौतिकविज्ञान प्रयोगशाला; कलकत्ता की बोस संस्था; 
बंगलोर की भारतीय विज्ञान संस्था तथा कलकत्ता की साहा परमाणु भौतिक- 
विज्ञान संस्था' । द 


अ्रन्यं शोध विभागीं का कार्य 

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्यत्‌ मण्डल के तत्वावधान में देश में ११ 'जलगति 
(हाइड्रॉलिक ) शोध केन्द्र हैं। पुना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय जल बिद्यत्‌ तथा 
सिचाई शोध केन्द्र! इसका प्रमुख केन्द्र हे । ह 

संचार-साधन सन्त्रालय के असेनिक उड़्डयन महा या के श्रधीन स्थापित 
शोध तथा विकास निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करदा है। 

देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था में भवन-लनिर्माण के लिए इमारती लकड़ी के 
उपयोग से सम्बन्धित झोधकाय होता है। 

नयी दिल्‍ली के आकाशवाणी शोध विभाग सें रेडियो-तरंग सम्बन्धी समस्याशत्रों पर 
शोधकार्य होता है । 

रेल कारखानों की समस्याक्रों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए 'रेल सण्डल' 
ने लखनऊ में एक श्योध केन्द्र तथा लोनावला और चित्तरंजन में शोध उपकेनद्र 
स्थापित किए हूं । 


वेज्ञानिक शोध [ ६७ 


सड़क-विकास सम्बन्धी समस्याओ्रों को हुल करने का कार्य परिवहन सनन्‍्त्रालय के 
प्रधीन सड़क संगठन करता है । 


श्रन्य संस्थान 
देश में कई शोध संस्थान निजी तौर पर वेज्ञानिक शझोधकायय सें लगे हुए हैं। इनसें 
से मुख्य हैं: “बीरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान संस्था', लखनऊ; “बोस संस्था, 
कलकत्ता; भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन संघ, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलोर; 


भोतिकविज्ञान शोध प्रयोगशाला, श्रहमदाबाद तथा श्रीराम औद्योगिक शोध संस्था, 
दिल्ली । द 


चिकित्सा शोधकार्य 
१६१२ में स्थापित भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्‌ ने देंश में होने वाले चिकित्सा 
सम्बन्धी शोधकार्यों में समन्वय स्थायित करने सें महान योग दिया । 
<ु चिकित्सा कालेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावः देश सें कई विशेष अध्ययन 
वाले संस्थात भी हैं। कलकत्ता की अखिल भारतीय स्वास्थ्यविज्ञान तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य संस्था” में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी तथा भिरोधात्मक ग्रौषधियों के 
प्रयोग का परीक्षण किया जाता है जो भारत के लिए नयी है। कलकत्ता की 'ऊष्ण कदि- 
बन्धीय औषधि संस्था सें ऊष्ण कटिबन्धोीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के सम्बन्ध 
में शोधकार्य किया जाता है । डे 
. गिण्डी (मद्रास) स्थित किंग निरोधात्मक औषधि संस्था में बैक्टीरिया सम्बन्धी 

रोगों के टीके तेयार किए जाते हैं । 

दिल्‍ली की 'बल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था" में क्षय-रोग तथा अश्रच्य वक्ष-रोग्रों के 
सम्बन्ध में शोधकार्य होता है। चिगलपट का लेडी विलिंग्डन कोढ़ 'उपचारालय' तथा 
सेदापेट का 'सिलवर जुबली बाल उपचारालय्य. मद्रास सरकार ह्वारा हस्तगत कर लिए 
गए हैं और उनके स्थान पर केन्द्रीय कोढ़ संस्था” स्थापित कर दी गई है । 

बम्बई की हॉफकिन संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए जाते हैं। 

बम्बई के भारतीय कंसर शोध केरद्र' में कंसर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की 
जाती है । 

कसोली की केन्द्रीय शोध संस्था में जीवरसायन आदि की समस्याकओ्रों को जाँच- 
पड़ताल की जाती है । 
कुन्न्र-स्थित पास्तुर संस्था में इन्फ्ल्युएंजा तथा रेबीज़ आदि पर झोधकार्य 
किया जाता है । 


कृषि शोधकार्य 


१६२६ में स्थापित भारतीय कृषि शोध परिषद्‌ कृषि तथा पशुपालन, दोनों से 
सम्बन्धित शोधकार्य को प्रोत्साहन देती है । 


ध्ध् | भारत १६४६ 


दिल्‍ली की भारतीय कृषि श्ोध संस्था कृषि सम्बन्धी शोधकार्य करने वालो सबसे 
पुरानी संस्था है । द 

ग्राइज्ञटमनगर को भारती दकित्या शोध संस्था में पशुओं की बीमारियों तथा 
उनके उपचार का काम होता है। करनाल की 'राष्टीय दुग्धशाला शोध संस्था का 
विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय चावल शोध संस्था' तथा किच्द्रीय आल शोध संस्था 
में कऋमशः चावल तथा श्रालू सम्बन्धी समस्याश्रों पर शोधकार्य होता है । 

सात जिन्‍स समितियाँ--कपास, पटसन, नारियल, तस्वाकू , तिलहन, सुपारों तथा 
लाख के सम्बन्ध में शोधकार्य करती हैं। इनकी श्रपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा शोध 
संस्थान हैं । 

मण्डपन्त-स्थित केन्द्रीय तटवबर्तों मछली शोध केन्द्र सें समुद्र-तठ पर पाई जाने 
बाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है । द 

कलकत्ता का किद्वीय श्रन्तरशीय मछली शोध केच्ड' तालाबों तथा नदियों में पाई 
जाने वाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है । 


ग्यारहवाँ श्रध्याय 
स्वास्थ्य 


१६४१-५० में भारत के पुरुषों तथा महिलाओं का जीवनकाल शअ्रनुमानतः क्रमशः 
३२.४५ वर्ष तथा ३१.६६ वर्ष का रहा। १६४७ से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में काफी 
सुधार देखने में श्राया जो निम्त तालिका से स्पष्ट होता है : 











तालिका ६ 

१६४७ १६४६ |. १६५७ 
प्रति १,००० व्यक्ति सामान्य मृत्यु-दर १६.७ १३.४ १२.१ 
बाल मृत्यु-दर १४८ श्ण्८ न 

प्रति १२,००० व्यक्ति मृत्यु (निम्न कारण से) 
(१) ज्वर १०८ डबल ४. 
(२) चेचक |... ५५१ ०.०६ ०.१६ 
(३) प्लेग ०.३ न जा 
(४) हैजा ०५०४ ०.०६ । ०.९६ 
(५) पेचिस तथा अ्रतिसार ०्श् 3४8: आफ, 
(६) श्वास सम्बन्धी बीसारियाँ १.५ ०.६ १५१ 





स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का उत्तरदाधित्व राज्य सरकारों पर है, किन्तु सलेरिया- 
नियन्त्रण, फाइले रिया-नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छत के रोगों 
की रोकथाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्र पर आ्राता है । 


रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण 
मलेरिया 
१६७३ में श्रारम्भ किया गया “राष्ट्रीय सलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम १ श्रप्रैल, १६५८ 
से 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम श्रमेरिका 


१०० | भारत १६५४६ 


के 'प्राविधिक सहयोग मण्डल तथा 'विह्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ राज्य सरकारों के 
सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। क्‍ 

भारत की 'मलेरिया संस्था' शोधकार्य तथा कर्मचारियों को मलेरिया-नियन्त्रण का 
प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। छः प्रादेशिक समन्‍्वयन संगठन स्थापित किए जा रहे 
हैं जो एक कार्यक्रम निदेशक के श्रधीन होंगे । 

३१ मार्च, १६५८ तक १६.३५ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की 
गई और १६० सलेरिया एकक स्थापित किए गए । 


फाइलेरिया 

१६५४-५५ में झारस्भ किए गए “राष्ट्रीय फाइलेरिया मियस्त्रण कार्यक्रम के अ्रव्तर्गत 
इस रोग के रोगियों को श्ौषधियाँ बाँटी जाती हैं और शहरों तथा गाँवों में मच्छर-विरोधी 
कार्यवाही की जाती है। राज्यों के लिए श्रावण्टित ४६ नियन्त्रण एककों में से २६ का कार्य 
आरम्भ हो चुका है। २,०८ करोड़ व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य अक्तूबर, १६५८ के श्रस्त 
तक पुरा हो गया । इस रोग के २०,०४ लाख रोगी व्यक्तियों को चिकित्सा को गई झौर 
७० लाख व्यक्तियों के निवास स्थानों में डीलड्िन छिड़का गया । एरणाकुलम में इसका एक 
व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केस्द्र स्थापित किया जा चुका है और अरब तक ७० 
चिकित्सा-अधिकारी तथा १०६ निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । 


दाय राग 

देश में क्षय-रोग से प्रति वर्ष लगभग २५७ लाख व्यक्त पीड़ित होते हैं जिनमें से लग- 
भग ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं । 

१६४८ में आरम्भ हुए बी० सी० जी० ठीका आन्दोलन का उद्देश्य २० दर्ज से कम 
की श्रायु के १७ करोड़ क्षय-रोगप्राही व्यक्तियों की रक्षा करना है। इस कास में १६२ 
क्षय-रोग निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें से प्रत्येक में एक डाक्टर तथा छः विशेषज्ञ 
हैं। श्रक्तूबर, १६४८ के अन्त तक ११.६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें 
से लगभग ४.०७ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए । 

नयी दिल्‍ली, नागपुर, पढना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेद्धम में छः केन्द्र स्थापित 
किए जा चुके हैं। दिल्‍ली की 'बल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था जेसी अ्रन्य कई संस्थाश्रों में 
तत्सम्बच्ची प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'संयुक्‍त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बालसंकट कोर्षा तथा 
“विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केख स्थापित किया जाएगा । 

१६५७ में देश में क्षय-रोग की चिकित्सा सम्बन्धी ७१ स्वास्थ्यलाभ-गृहों; ७६ 
श्रस्पतालों; २२५ उपचारालयों; २०६ बाडों तथा १८,१४७ रोगीशणब्याप्रों की व्यवस्था थी । 

१६५६ में क्षय-रोग के चिकित्सा संस्थानों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में 
१,३०१ चिकित्सक ; ८६२ उपचारिकाएँ ; १५५ स्वास्थ्य निरीक्षक ; १५ सामाजिक 


कार्यकर्ता ; १४२ एक्स-रे प्राविधिनज्न ; ६८ प्रयोगज्ञाला प्राविधिज्न तथा २,६६६ सामान्य 
कर्मचारी थे । द द 


स्वास्थ्य [ १०१ 


क्षय-रोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके निवास के लिए देश 
में १४५ देखभाल बस्तियाँ हैं! द्वितीय पोजनाकाल में ऐसी € बस्तियाँ और बसाने का विचार 
किया गया है। 

सितम्बर, १६४७ में भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्‌ के तत्वावधान में आरम्भ 
किया गया देशव्यापी सर्वेक्षण का कार्य मई, १६४८ में पुरा हो गया । 

भारत का क्षय रोग संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो १६३६ में अपनी स्था- 
पना के समय से बेज्ञानिक तथा समस्वित ढंग से क्षय-रोग-विरोधी कार्यवाही करने में लगा 


हुआ है । 


कृष्ठ रोग 

१६५३ में देश में लगभग १४ लाख व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का 
अनुमान लगाया गया था। असम तथा आस्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश 
में और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे श्रधिक प्रकोप रहता है । 

प्रथम योजनाकाल में आरम्भ हुई कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत उत्तर 
प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में ४ उपचार तथा श्रध्ययन केच्र और 
१० राज्यों तथा २ संघीय क्षेत्रों में ६३ सहायक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना 
को कार्यान्वित किए जाने के कार्य को समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए 
फरवरी, १६४८ में एक परामर्श समिति नियुक्त की गई । 

चिगलपढ-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ अ्रध्यापन तथा शोध संस्था के दो अस्पतालों में 
कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है । इस सम्बन्ध में 'हिन्द कुष्ठ निवारण संघ 
तथा गान्धी स्मारक न्यास भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । 


यौन रोय 

यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल, बस्बई तथा सद्रास राज्यों के ५ से ७ 
प्रतिशत निवासी 'सिफलिस' रोग से तथा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्य प्रदेश के 
कुछ जिलों के लोग “याज्ञ' रोग से पीड़ित रहते हैं । इन क्षेत्रों में इनके नियन्त्रण का काम 
चालू है। क्‍ 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कायक्रम में चिकित्सा-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 
राज्यों के मुख्यालयों में ८ यौन रोग उपचारालयों तथा जिलों में ७५ यौन रोग चिकित्सालयों 
की स्थापना की भी एक योजना सम्मिलित है । १६५७ के अन्त तक ६,०७,१५३४ रोगियों 
की जाँच की गई तथा ८,१४४ रोगियों का उपचार किया गया। 


इन्फल्युएंजा 
कुन्त्र को पास्तुर संस्था में १६४० में एक इन्फल्युएंज़ा केद्र खोला गया था। 
इन्फ्ल्युएंज्ञा के टीके तेयार करने के लिए यहाँ एक कारखाना भी खोला गया है। 
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जे 
केसर 

बस्बई-स्थित भारतीय कैंसर शोध केन्द्र तथा कलकत्ता-स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय 
कसर शोध केन्द्र" में जाँच-पड़ताल का कार्य जारी है। बच्बई के 'ठाटा स्मारक भ्रस्पताल' 
में चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त हैं । 


पोषण तथा खाद्य में मिलावट का निवारण. 

भारत में इस सम्बन्ध में १६३५ से होते झा रहे सर्वेक्षण्यों से पता चला है कि भार- 
तीय लोगों का भोजन, मात्रा तथा पदार्थों की हृष्टि से भ्रभावपूर्ण रहता है । प्रति वयस्क व्यक्ति 
को प्रति दिन २,४०० से ३,००० केलोरियों की श्रावश्यकता होती है, किन्तु एक औसत 
भारतीय के भोजन में केवल १,७५० कैलोरियाँ ही होती हैं। भारतीय लोगों के भोजन में - 
प्रोटीन, स्तिग्घ पदार्थ, खनिज तथा विटामिन जैसे श्राववयक खाद्य-तत्वों का भी श्रभाव 
रहता है । । 

भोजन के स्तर में वृद्धि करना एक श्राथिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की 
श्र्थ-व्यवस्था के विकास के साथ है। गर्भवती स्त्रियों, जच्चाश्रों, स्कूली बालकों तथा 
श्रोद्योगिक मजदूरों जेसे कुछ वर्गों के लोगों के भोजन में पौष्टिक पदार्थों के श्रभाव की पति 
के लिए कई उपाय किए गए हैं । 

भारतीय भोजन के पुरक के रूप में तेयार की गई एक खाद्य-वस्तु के सम्बन्ध में 
दिल्‍ली की मज़दूर बस्तियों और उत्तर प्रदेश, पद्िचम बंगाल तथा भद्गास के कुछ शहरी 
तथा ग्रभीण क्षेत्रों में जाँच-पड़ताल की गई । इस जाँच-पड़ताल के फलस्वरूप जो परिणाम 
प्राप्त हुए, उनसे पता चलता है कि यह खाद्य-वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन लगभग क्‍ 
आधी छटाँक के हिसाब से दी जा सकती है तथा इससे .उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है । 


पोषण सम्बन्धी नीति क्‍ 
'पोषण परामर्श समिति! पोषण सम्बन्धी नीतियों के विषय में सुझाव देती 
रहती है ॥ 


पोषण सम्बन्धी शोध द 

राज्यों में प्रादेशिक भोजन तथा पोषश सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाते हैं। भारतीय 
चिकित्सा शोध परिषद्‌! इस सम्बन्ध में शोधकार्य करती है । 

इस सम्बन्ध में स्थापित प्रयोगशालाझों ने दक्षिण भारत के उपयुक्त सस्ते तथा सन्‍्तु- 
लित भोजन के खाद्य पदार्थों की सूची तथा स्कूलों के मध्यान्दुकालीन भोजन के सम्बन्ध 
में एक पुस्तिका तंयार की है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सामान्य मुख्यालय-स्थित चिकित्सा 
निदेशालय तथा खाद्य मनत्रालय के अपने-अपने पोषण विभाग हैं। नवम्बर, १६४७ में 
स्वास्थ्य भन्‍्त्रालय ने एक पोषण सलाहकार नियुक्त किया। अश्रान्श्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
केरल, परिचम बंगाल, बस्बई, बिहार, सद्रास, सध्य प्रदेश तथा मैसूर में भी पोषस केन्द्र हैं। . 
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खाद्य में मिलावट का निवारण 

खाद्य में मिलावट निवारण अधिनियम, 2६५४ तथा इसके अधीन बनाए गए 
निषम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू हैं। इसमें श्रपराधियों को कड़ा 
दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। केल्रीय खाद्य मानक समिति” तथा केस्रीय खाद्य 
प्रधोगशाला' स्थापित की जा चकी हैं । 


जल-व्यवस्था तथा सफाई 
प्रथम योजनाकाल के आरम्भ में ४०,००० तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले 
१एट्ू नगरों; ३०,००० से ४०,००० तक की जनसंख्या वाले ६० कस्बों तथा इससे कम जन - 
संख्या वाले २१० कस्बों में सुरक्षित जल की व्यवस्था थी । कस्बों के लगभग ४.५० करोड़ 
व्यक्तियों के लिए सुरक्षित जल की और ५ करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए सलसृत्र 
झ्रादि बहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी । 


राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफ्राई योजना क्‍ 

मार्च, १६५८ के श्रन्त तक शहरी क्षेत्रों के लिए २७५ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
२०६ जल-व्यवस्था तथा नाली योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी थीं। राज्यों को द्वितीय 
पंचवर्षोष योजनाओं में प्रामीरण योजनाओों के लिए र८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई 
है। शहरी क्षेत्रों की योजना में केद्दीयथ योजना के लिए ३२० करोड़ रुपये तथा राज्यों की 
योजनाग्रों के लिए २३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है । 

योजना में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सम्बन्धी इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्य 
सरकारों की सहायता के लिए "केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन” स्थापित 
किया जा चुका है । 


चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा 


चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य 
रूप से राज्यों पर ही है । इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाश्रों से भी सहायता मिलती है। 
१६५६ में देश में अस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या ६,६३४ थी जिनके द्वारा 
१३,४४, ०३,६०३ व्यक्तियों का उपचार हुआ । इस कार्य पर २३,२६,७२,८२७ रुपये व्यय 
हुए। १६५७ के श्रन्त में देश में लगभग ७६,७१६ पंजीकृत चिकित्सक; ८७,७६८ वेश, 
हकोम तथा अन्य प्रकार के चिकित्सक; २६,७६१ कम्पाउण्डर; २६,७४० उपचारिकाएँ 
३१,४१२ दाइयाँ; ४,०७१ टीका लगाने वाले तथा ३,६७६ दनन्‍्त-चिकित्सक थे । 


अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना 
१ जुलाई, १६५४ से आरम्भ इस योजना से केन्द्रीय सरकार के ४ लाख से श्रधिक 
कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। यह योजना केवरः 
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दिल्‍ली तथा नथी दिल्‍ली तक ही सीमित है। सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के 
अनुसार ४० नये पैसे से लेकर १२ रुपये तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। १६४८ में 
अ्रक्तुबर के श्रन्त तक ११, २५,४४४ कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया। 


स्वास्थय बीमा 

स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधाएँ जिसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
१६४८ के श्रन्तर्गत श्रौद्योगिक मज़दूरों को चिकित्सा-लाभ मिलता है, आजकल देश के 
१३ लाख मजदूरों को प्राप्त हैं । 

कोयला-खान तथा अ्रश्नक-खान मज़दूरों को 'कोयला खान श्रस कल्याण निधि तथा 
अ्रश्नक खान श्रम कल्याण निधि' द्वारा संचालित संस्थाग्रों से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
प्राप्त होती है । 


ग्रामीण क्षेत्रों में आथमिक स्वास्थूय केन्द्र 

१६५४ से आरम्भ एक कार्यक्रम के श्रन्तर्गत प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्डों में ६८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र से खण्ड के 
लगभग ६६,००० व्यक्ति लाभ उठाते हैं। सामुदायिक योजनाकराय-क्षेत्रों में स्थापित किए 
जाने वाले लगभग १,००० केन्द्रों के अलावा द्वितीय योजनाकाल में ऐसे लगभग २,००० 
केन्द्र और स्थापित किए जा रहे हैं । 


है देशी तथा होमियोपथिक चिकित्सा प्रणाली 
सरकार को यह स्वीकृत नीति है कि देशी तथा होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणालियों 


को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाए और ग्राधुनिक चिकित्सा प्रणाली इनसे जो कुछ 
ग्रहरा कर सके, करे । 


देवे समिति 


श्री डी० टी० दवे को श्रध्यक्षता में एक समिति ने १६५६ में आयुर्वेदिक तथा यूनानी 
चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक-से पंचवर्षीय पाठ्यक्रम तथा होमियोपैथिक चिकित्सा 
प्रणाली के लिए साढ़े पाँच वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सिफारिश की । 

चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के सम्बन्ध में सप्षेति से आयुर्वेदिक, यूनानी तथा 
होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणालियों की श्र॒लग-अ्रलग केन्द्रीय परिषद्‌ स्थापित करने की 
सिफारिश को । किदख्धीय स्वास्थ्य परिषद्‌ ने इस विचार के श्राधार पर कि वर्तमान 
परिस्थिति में एकसार नीति निर्धारित करना सस्भव नहीं है, राज्य सरकारों से 


श्रायुवदिक तथा श्रन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्न 
करने की सिफारिश की | | 
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केन्द्रीय देशी चिकित्सा अणाली शोध संस्था 

जामनगर-स्थित यह संस्था २४ अगस्त, १६५३ से कार्य कर रही है । इस संस्था में ५० 
रोगीशय्याश्रों के एक श्रस्पताल के श्रलावा एक फार्मेसी, एक संग्रहालय तथा एक रोगविज्ञान 
शोध प्रयोगशाला भी है । इस संस्था में पाण्ड, ग्रहरी, जलोदर झ्रादि रोगों पर शोधकाय॑ 
हो रहा है । १६५६-५७ में इसमें एक सिद्ध विभाग भी स्थापित किया गया । 


एकसार शिक्षा मानक 

देश में श्रायुवें दिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अ्ध्यापन के लिए ५४० से 
अधिक कालेज तथा स्कूल हैं, किन्तु उनके पाठ्यक्रम आदि भिन्न-भिन्न हैं । केन्द्रीय 
- स्वास्थ्य परिषद्‌ ने १६४४ में एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने तथा प्रवेश आदि का 
निम्नतम मानक निर्धारित करने की सिफारिश की । जुलाई, १६४६ में जामनगर में झ्रयुववेद 
का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया । 

देशी चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्यीय मण्डल 
स्थापित किए जा चुके हैं । 


होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली 
१६४७ में भारत सरकार ने होमियोपेथी के लिए पाँच वर्ष का एक पाठ्यक्रम 
स्वीकार किया । द्वितीय योजना में वततंमान ५ शिक्षण संस्थाप्रों के स्तर में बद्धि करने का 


विचार किया गया है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा प्रणाली के “नियमन के लिए मण्डल 
बना दिए गए हैं । 


झषधि नियन्त्रण तथा निर्माण 

ओषधि नियन्त्रण 

ओषधि अ्धिनियर्मा तथा ओोषधि नियम” जम्म तथा कश्मीर को छोड़कर शेष 
सभी राज्यों में लागू है। केन्द्रीय सरकार को, श्रायात की जाने वाली श्रौषधियों की किस्सों 
के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने का भअ्रधिकार प्राप्त है। देश में तेयार की जाने वाली 
ग्रोषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य 
सरकारों पर है । 

प्राविधिक विषयों पर परामर्श देने के लिए एक औषधि प्राविधिक परामझों मण्डल 
की स्थापना कर दी गई है। 

सर्वप्रथम भारतीय भेषजसंहिता-सारणी' १६५४७ में प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय 

सत्र निर्धारिणी समिति' का प्रतिवेदन छप रहा है। 

कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में शषधियों के नमूनों की जाँच- 
पड़ताल का कार्य किया जाता है । 


स्वास्थ्य [ १०७ 


देश में इस समय ४० चिकित्सा कालेज ओर ६ दन्त चिकित्सा कालेज तथा आधुनिक 
'ढंग की चिकित्सा प्रर्याली का प्रशिक्षण देने वाली अन्य संस्थाएँ हैं । द्वितीय योजनाकाल में 
कानपुर, कुरनूल, कोज़ीकोड, जबलपुर, जामनगर, नयी दिल्‍ली, पाण्डिचेरी, बीकानेर, भोपाल, 
राँची तथा हुबली में नये चिकित्सा कालेजों को स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई । इसके 
अतिरिक्त १३ चिकित्सा कालेजों के विस्तार के लिए भी स्वीकृति दी गई। चुने हुए चिक्कि- 
त्सकों को विभिन्‍न चिकित्सा प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्वातकोत्तर प्रशिक्षण देने 
के लिए १२ चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊंचा किया जा चुका है । प्रथम योजनाकाल में 
८ चिकित्सा कालेजों में 'सलामाजिक तथा निरोधात्मक चिकित्सा विभाग खोले गए और ६ 
अन्य कालेजों में भी यह विभाग खोले जाने के लिए स्वीकृति दी जा छुकी है । 


अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था 
 संसद्‌ के एक अधिनियम के अनुसार १६५४६ में एक अखिल भारतौय चिकित्सा 
विज्ञान संस्था स्थापित की गई जिसका उहेश्य चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा देने में 
आ्रत्मनिर्भरता प्राप्त करना है । चिकित्सा कालेज के श्रलावा, इस संस्था में एक दन्‍्त-चिकित्सा 
कालेज, एक उपचारण कालेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र तथा ६५० रोगीदशय्याम्रों बाला 
एक श्रस्पताल है । 


विशेष ग्रश्निक्षण 
उपचारिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नयी दिल्‍ली तथा वेल्लोर के उपचारण 
कालेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मद्रास की आ्रान्थ्र सहिला 
सभा जंसे कई गरसरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से अमुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के अ्रल्प- 
कालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,७०० स्वास्थ्य निरो- 
क्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए जाने का विचार है। 


सहायक चिकित्सकों का ग्रशिक्षण 

१६५४ में स्वीकृत सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की एक योजना के अनुसार एक 
दिवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार से 
प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से यह श्राश्ा की जाती है कि वे कम-से-कम पाँच वर्षों 
तक चिकित्सकों के सहायकों के रूप में तथा सरकारी पदों पर कार्य करेंगे। 


परिवार-नियोजन 
| परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य, जसा कि योजना श्रायोग द्वारा बताया 
जा चुका है: (१) देश की श्ञीघ्र बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना, 
(२) परिवार-नियोजन के उपयुक्त उपाय खोज॑ना तथा उनका व्यापक रूप से प्रचार करना 
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तथा (३) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी श्रस्पतालों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य 
संस्थाओं द्वारा सलाहु दिए जाने की व्यवस्था करना है । 

द्वितीय योजना में परिवार-नियोजन के लिए रखे गए ४.६७ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ 
रुपये केद्ध के लिए तथा! ६७ लाख रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी योजना- 
काल में २,००० उपचारालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरी क्षेत्रों में ज़ोले 
जाएंगे । 

१६५६-५६ में १४० शहरी तथा ६०० ग्राभीण उपचारालय स्थापित करने के 
निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २०१ शहरी तथा ४६७ ग्रामीण उपचारालय स्थापित किए 
जा चुके हैं । 

परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तेयार करने के लिए केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार 
परिवार-नियोजन भण्डल' स्थापित किया गया है। ऐसे परिवार-नियोजन मण्डल जस्मत 
तथा कश्मोर को छोड़ कर दोष सभी राज्यों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। जनता को 
पुस्तिकाग्रों, प्रदर्शनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम 
से अवगत कराया जा रहा है। 


साध 

बम्बई सें एक “जनांकिक प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र! स्थापित किया जा चुका है । 
बम्बई के भारतीय केसर शोध केन्द्र'' कलकत्ता की अखिल भारतीय आरोग्य तथा सावे- 
जनिक स्वास्थ्य संस्था, लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ की "केन्द्रीय औषधि शोध संस्था, 
कलकत्ता की 'जीवाणुविज्ञान संस्था' और कलकत्ता की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा 
शोध संस्था' में गर्भनिरोधक झौषधियों की जाँच-पड़ताल की जा रही है' 


बारहवाँ अध्याय 
ससाज-कल्यथार।) 


मद्यनिषेध 
संविधान के अनुसार सरकार का यह कत्तेव्य हो जाता है कि वह देश भर में मादक 
पेयों तथा द्रव्य-पदार्थों के उपभोग के निषेध के लिए सतत रूप से प्रयत्न करे । दिसम्बर, 
१६५४ में नियुक्त 'मचनिषेध जाँच समिति' से मद्यनिषेध के लिए एक कार्यक्रम के सस्बन्ध 
में सुझाव देने को कहा गया । लोक सभा में एक प्रस्ताव द्वारा २१ साथ, १६५६ को समिति 
की इस सुख्य सिफारिश की पुष्टि की गई कि सह्यनिर्षध के कार्यक्रम को देश की विकास 
योजनाओं का ही एक अनिवार्य अंग बनाया जाए। 
१६५७-५८ के श्रन्त में देश के ३२.३ प्रतिशत भाग में मद्यनिषेध जारी था जिसका 
प्रभाव देश की ४२.३ प्रतिशत जनसंख्या पर पड़ रहा था। निम्न तालिका में मध्चनिर्षध 


के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल शोर जनसंख्या राज्यों के ऋम से दिखाई गई है: 


मद्यनिषेध वाला क्षेत्र तथा इससे प्रभावित जनसंख्या 





राज्य तथा संघीय क्षेत्र 


क्षेत्र (वर्ग मील) जनसंख्या 
असम ३ व्य४४ १४,६०,००० 
आन्य्र प्रदेश ५६,६६३ २,०४,१०,००० 
उड़ीसा २५,२४० ८:१,००,००० 
उत्तर प्रदेश . १६,३५० १,३५४ ३०,००० 
केरल ८,६०७ €€,८०,००० 
पंजाब २,४७१ १९५,२०,००० 
बम्बई १,६६,६६४ ४,३२,३०,००० 
सद्रास प०,१शश्टः २,६६ ,७०,००० 
मध्य प्रदेश ३०,१२७ पू३,४०,००० 
मेसर ४,२१० १,४६,६०,००० 
राजस्थान ३४ १०,००० 
हिमाचल प्रदेश १,६४८ २,००,००० 
योग ४,९७,४७२ १३,९०,६०,००० * 





तालिका १० 


सच निषेध वाला 





न 


महनिषेध से प्रभावित 
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कार्यक्रम 

योजना श्रायोग एक श्रन्तरिम कार्य क्रम बना चुका है । आयोग ने लक्ष्य-तिथि निर्धारित. 
करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के श्रतुसार नीति बनाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य पर 
डाला है। आयोग ने निम्त कार्यक्रम अ्रपनाने को सिफारिश की है : मादक पेयों के उपभोग 
को मिलने वाले प्रोत्साहन तथा उनके विज्ञापनों पर रोक, सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान का 
निषंध, ऋमबद्ध कार्यक्रम तेयार करने के लिए प्राविधिक समितियों की स्थापना, सस्ते तथा 
स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाने को प्रोत्ताहन तथा साधुदायिक विकास खण्डों में मच्यनिषेध को 
प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में स्थान दिया जाना । 


प्रगति 

जम्मू तथा कश्मीर, पद्चिस बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष सभी 
राज्यों में मद्यनिषेघध का क्मबद्ध कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया जा 
चुका है और अधिकांश राज्यों में सद्यनिषेध मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं। 

आकर प्रदेश में मचयनिषेध के प्रशासन का कार्य पुलिस विभाग को सौंप दिया गया 
है। तेलंगाना क्षेत्र में ताड़ी तथा शराब की दुकानें बस्ती वाले क्षेत्रों से हटा दी जाएंगी। 
ग्रसम के कामरूप जिले में मद्यनिषेध की घोषणा कर दी गई है। बसम्बई राज्य में औरंगा- 
बाद (पूर्व खानदेश जिले को छोड़कर ) तथा नागपुर के क्षेत्र में मद्यनिषेध १ अप्रैल, १६५४६ 
से लागू हो गया। केरल में पुराने तिरुवांकुर-कोचीन राज्य के ६ ताल्‍लुकों तथा सम्पुरां 
मलाबार जिले में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है । 

मद्रास राज्य में पुर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। उड़ीसा में कटक, कोरापुट, 
गंजम, पुरी तथा वालासोर जिलों में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। पंजाब में रोहतक 
जिले में पुर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है ओर श्रन्य जिलों में इस सम्बन्ध में उपाय 
किए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानमण्डल में “राजस्थान मह्यनिषेध विधेयक को कानून 
का रूप देने के प्रइन पर शीघ्र ही विचार किया जाना है। उत्तर प्रदेश के ११ जिलों तथा 
३ तीर्थ केन्द्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है । 

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रंहा है। शअ्रन्दमान तथा 
निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ी की सभी दुकानें बन्द कर दी गई हैं तथा शराब की दुकानें सप्ताह 
में पाँच दिन बन्द रखी जाती हैं । दिल्‍ली में मच्यनिषेध धीरे-धीरे लाग्‌ किया जा रहा है। 
हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मच्यनिषेध लागू है और श्रन्‍्य जिलों तथा त्रिपुरा में मद्यनिषेध 
धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है । 

सादक पेयों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्नों, पत्न-पत्रिकाशों तथा सदानिषेध 
सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध आन्दोलन को और अधिक गति दे दी गई है । 

अ्फीस के चिकित्सा-भिन्‍्त उपयोग का १ श्रप्रेल १६७४६ से पूर्ण निषेध कर दिया 
गया हैं। भारत में १६४६ से चरस का सम्पूर्ण निषेध कर दिया गया है। १ श्रप्रेैल, १६५४६ 
से उत्तर प्रदेश में गाँजे की बिक्ती का निषेध किया जा चुका है। मद्रास में इसके पु १६४६- 
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५० में ही गाँजे के गोदाम बन्द कर दिए गए थे। कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के मुल्य 
बहुत अधिक बढ़ा दिए गए हैं जिससे उनके उपभोग को प्रोत्साहन न मिल सके। 


दुव्यंवहुत लोगों के कल्याण के उपाय 

स्त्रियों का अनेतिक व्यापार 

वेश्यावत्ति कराने के लिए श्८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का क्रय-विक्रय करते 
वालों के लिए भारतीय दण्ड विधान' में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा ३६६ 
क, ३७२ तथा ३७३) की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य से २१ वर्ष से कम आयु की 
बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है । इसके 
अ्रतिरिकत राज्यों में इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं । 

महिला तथा बालिका अनेतिक व्यापार दमन अधिनियम, १६५४६ को सभी व्यच- 
सस्‍्थाएँ १, मई, १६५४८ को सम्पुर्ण देश के लिए लागू कर दी गई । 

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषणश के कार्यक्रम के श्रधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा पूछताछ 
केन्द्रों का संरक्षण-गृहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त पतिता 
स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई श्रन्य 
संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं। इनमें से श्रधिक मह॒त्वयुणं संस्थाएँ ये हैं : मद्रास राज्य 
के स्त्री सदन, बम्बई का 'अद्धानन्द भ्रनाथ महिलाश्रम, मद्रास का गुड दफर्ड होम, पुना 
का 'क्रिस्पिन होस,' पद्िचम बंगाल का फैण्डल होम तथा अखिल बंग महिला श्रवाथालय 
शोर गोरखपुर का 'खुशालबाग मिदान अताथालय । 


बातल-अपराधप 

आन््र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पर्चिस बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य ग्रदेदा, 
तथा मसूर के राज्यों और दिल्‍ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू हैं। आन्क्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, परिचम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मेसूर में “किशोर बन्दी 
(बोस्टर्ल ) स्कूल अधितियस' भी लागू हैं। १८६७ का सुधार विद्यालय अधिनियर्मा सभी 
बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है । 

बाल-अपराध की समस्या सुख्यतः राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में श्राती है । 
केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (देखभाल) कार्यक्रम लागू किया है जिसके अनुसार 
राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश 
मेसुर तथा त्रिपुरा में सुधार विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चकी है।. 

सामान्य शिक्षा के अलावा उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षरण, 
भी दिया जाता है । इनमें से कुछ संस्थाएं शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले बाल-अपराधियों 
को उपकरण तथा धन सम्बन्धी सहायता भी देती हैं जिससे वे सीखे हुए व्यवस्ताय में लग 
सकें । इन संस्थाओं में अ्रच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ-साथ खेलकूद और 
नाटक तथा संगीत श्रादि की भी शिक्षा दी जातो है । 
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भिखारी | 

<दण्ड प्रक्रिया संहिता' की दृष्टि में ग्रावारा फिरने बाले तथा भीख माँगने वाले, दोनों 
ही एक समान हैं। दोनों को धारा ५५ (१) (ख) तथा धारा १०६ (ख) के श्रन्तगंत दण्ड 
देने की व्यवस्था की गई है। १५ फरवरी, १६४१ से एक कानून द्वारा रेल स्टेशन के झआस- 
पास भीख साँगने का निषेध किया जा चुका है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक स्थानों में भीख 
साँगने पर रोक लगाने के कई विशेष श्रधिनियम पास किए जा चके हैं। श्रन्य राज्यों में इस 
सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस नियम लाग हैं । 

राज्यों में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो भिखारियों को पकड़ कर उनकी देखभाल करती 
तथा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता देती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मंसूर में 
से प्रत्येक राज्य में एक भिखारी-गृह है। नयी दिल्‍ली में एक मसार्गदर्शक आवारा गह- 
प्रशिक्षण केन्द्र है। केन्द्रीय देखभाल कार्यक्रम' के श्रन्तर्गत भिखारी-गहों की स्थापना के लिए 
सहायता दी जाती है। ह 


केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल 

श्रगस्त १६५२ में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की श्रध्यक्षता में स्थापित केन्द्रीय समाज- 
कल्याण मण्डल एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसके हारा समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को 
प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वच्छिक समाज-सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान दिए जाते 
हैं। इस कार्य के लिए प्रथम योजना में ४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी तथा द्वितीय 
योजना में १४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यह मण्डल नये कल्याण-कार्यों के किए 
जानें की सम्भावना तथा आवश्यकता के सम्बन्ध में भी छानबीन करने के लिए उत्तरदायी 
है । मण्डल अपनी स्थावना के ससय से अब तक ४,४०० संस्थानों को वाधिक सहायता- 
अनुदान देने के लिए १,३६,३४,००० रुपये तथा ६४६ संस्थानों के लिए दीर्घकालीन 
अनुदानों के रूप में १,११,६३,००० रुपये के लिए स्वीकृति दे चुका है । 


कल्याणु-विस्तार योजनाकाय 

१५ अगस्त, १६९४४ को कल्याण-विस्तार घोजनाकाय के नाम से ग्राम-कल्यारा के 
लिए एक बड़ी योजना भअ्रारम्भ हुई। प्रत्येक योजनाकार्य के श्रन्तर्गत लगभग २०,००० को 
जनसंख्या के २५४ गाँव आते हैं। श्रगस्त, १६५४४ से दिसम्बर १६५४८ तक ऐसे ४४० कल्यारा- 
विस्तार योजनाकार्थ तथा २,०२३ केन्द्र स्थापित किए गए। इनके श्रन्‍्तर्गत ८६ लाख की 
जनसंख्या के ६,६६५ गाँव आए तथा इन पर ६३.८० लाख रुपये का कुल व्यय हुआ । 

श्रग्नेल, १६५७ से दिसम्बर, १६५८ तक समन्वित कल्यारण-विस्तार योजनाकार्यों के 
ग्रन्तगत ७८ योजनाकार्य तथा २,०६२ केन्द्रों का कार्य आरम्भ फिया गया। इनके शअ्रन्तर्गंत 
३७ लाख की जनसंख्या के ७,८०० गाँव झाते हैं। अनुमान है कि द्वितीय योजनाकाल के अन्त 
तक ऐसे ६६० योजनाकार्य तथा ६,६०० केन्द्र स्थापित किए जा चुकेंगे जिनके अधीन ५४.७६ 
करोड़ की जनसंख्या के ६६,००० गाँव आरा जाएंगे। इन योजनाकार्यों के कार्यक्रम में बालकों 
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तथा महिलाओं का कल्याण-कार्य और विकलांगों तथा बाल-अपराधियों की सेवा सम्मिलित 
है । इनके श्रन्तगंत बालवाड़ियों, मातृ-कल्याण गहों, शिक्षु-स्वास्थ्य सेवाओं, समाज शिक्षा, 
दस्तकारो के केन्द्रों तथा सनोरंजन की सुविधाओं को व्यवस्था की जाती है । 

इन कंल्याण-कार्यक्रम्तों के संचालन के लिए प्रत्येक योजनाकार्य-क्षेत्र में 'कार्य-संचालन 
समिति' उत्तरदायी होती है । प्रत्येक योजनांकाय में पाँच-पाँच गाँव के ४ भ्रथवा ५ केन्द्र होते 
हैं। प्रत्येक केन्द्र, एक प्रास-सेविका के भ्रधीन होता है जो एक दाई तथा एक कारीगर की 
सहायता से कार्य करती है। 

१ अप्रैल, १६४७ से मण्डल ने सामुदायिक विकास खण्डों में महिलाशों तथा बालक- 
बालिकाओं के कल्याण का सम्पूर्ण कार्य स्वयं सम्हाल लिया है। 

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिसम्बर, १६५४८ के ग्रन्त तक २,२७४ 
ग्राम-से विकाएँ तथा २१६ दाइयाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थीं और ६६६ ग्राम-सेविकाएँ 
तथा ६० दाइयाँ प्रशिक्षण प्रहण कर रही थीं। 


गहरी परिवार कल्याण योजनाएँ 

नारी-कल्याणकारय को प्रोत्साहन देने के उद्देय् से एक शहरी परिवार कल्याण 
योजना आरम्भ की गई है । इसके अ्रन्तगंत औद्योगिक सहकारी संस्थाझ्रों का संगठन किया 
जा रहा है जिससे चुने हुए शहरी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किए जा सकें । 
ऐसे ५ एककों का कार्य जिनसे २,४०० परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, दिल्‍ली, पुना, 
विजयवाडा तथा हैदराबाद में आरम्भ हो चुका है। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक ऐसे 
२० एकक स्थापित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है । 


अन्य काये 

प्रत्येक राज्य के लिए ५ कल्याण-गहों के झाधार पर देश में ८० कल्याण-गह तथा 
प्रत्येक जिले में १ रक्षा-गह के हिसाब से देश में ३३० बाल-रक्षा गृह स्थापित करने का 
. विस्तत कार्यक्रम बनाया गया है। 

शेष द्वितीय योजनाकाल में कार्यान्वित किए जाने के लिए समाज-कल्याण के कई नये 
कार्यक्रम भी तेयार किए गए हैं। इनसें दाहरी क्षेत्रों में १०० बड़े कल्याण-विस्तार योजना- 
कार्यों की स्थापना, २५ से ३० वर्ष तक की महिलाओों को शिक्षा की न्यूनतम योग्यता 
प्राप्त करने की सुविधाएँ देने, प्रमुख औद्योगिक नगरों में श्राश्रयहीन मजदूरों के लिए १०० 
राजिकालीन आश्रयग॒ृह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा 'ग्रामदान' वाले 
गाँवों में ग्राववयक कल्यारण सेवाओं की व्यवस्था करने के कार्य सम्मिलित हैं । 


अााधमाकक, छ हर उन्‍ाअ४०त जा 


तेरहवाँ अध्याय 
सहायता तथा पुनर्वास 


१६५८ के श्रस्त तक पाकिस्तान से भारत श्राए ८८.५७ लाख विस्थापित व्यक्तियों में 
से ४७.४० लाख व्यक्ति पर्चिम पाकिस्तान से तथा शोष पूर्व पाकिस्तान से श्राएं। पश्चिम 
पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुरर्वास का कार्य १६४६-६० के श्रन्त तक पूरा 
हो जाएगा और पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय 
योजनाकाल के अन्त तक पूरा हो जाएगा । विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास के 
रूप में सा्च, १६५४६ के श्रन्‍्त तक सरकार ने जो सहायता दी है, वह तिम्त तालिका में 
दिखाई गई है : ' 














तालिका ११ 
विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ व्यय 
जज ( करोड़ रुपये ) 
पदिचम पाकिस्तान पुर्थे पाकिस्तान 
से आने वाले से आने वाले 
विस्थापितों पर विस्थापितों पर 
अनुदान प्ग,श्८ । ६६.१२ 
ऋ्ण ५. ३ हो 
आवास । ६०.६८ . ३४,७० 
संस्थापन | क्‍ २.१६ ०.४७ 
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा | 
दिए गए ऋण (३१-१२-४८ तक ) |... ५६३ ४.२७ 
विविध हक ७,०१ न 
दण्डकारण्य योजना गण । १.३० 
योग श्य१.६२ १४८. ०६ 





*क्षतिपूति छोड़कर ' 


सहायता तथा पुर्र्वास [ शृश्प्‌ 


पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति 

३१ साचे, १६५४८ तक पूर्व पाकिस्तान से श्राए ४१.१७ लाख व्यक्तियों में से २.०७ 
लाख व्यक्तियों को १६५४८ के अन्त तक भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा के 
शिविरों में आश्रय प्राप्त हो रहा था। ४८,००० निराश्चित विस्थापित महिलाओं, बालक- 
बालिकाओं, व॒द्धों तथा श्रशकत व्यक्तियों को पूर्वी क्षेत्र के आश्रयगृहों में देखभाल को 
जा रही थी । परचम बंगाल के शिविर जुलाई, १६५६ के श्रन्त तक बन्द कर विए जाएंगे । 

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के शिविरों से क्रमशः ४५,७३,६३१ तथा 
लगभग ४७,१०० विस्थापित परिवार पुनर्वास वाले स्थानों को ले जाए जा चुके हैं। उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में श्रब तक २,६५६ परिवारों को बसाया जा चुका है। 
उत्तर प्रदेश तथा मर्पपुर में विस्थापितों के पुनर्वास के कार्यक्रम लगश्नग पूरे हो चुके हैं । 
अ्रसम तथा त्रिपुरा में ऋ्रशः लगभग ७७,००० तथा ४३,००० परिवारों को पुनर्वास 
सम्बन्धी सहायता दी जा चुकी है। द 

१६५४८ के श्रन्त तक शहरी क्षेत्रों में गृहनिर्मारण-ऋतणों के रूप में विस्थापित व्यक्तियों 
के लिए १ करोड़ ४३ लाख १४ हज़ार रुपये स्वीकार किए गए। १६४८ में ४६.८८ लाख 
रुपये के कारोबार सम्बन्धी ऋण तथा ४.३६ लाख रुपये (असम में) की श्रावास सम्बन्धी 
सहायता दी गई । 

१४० ग्रनधिवासी बस्तियों को नियमित करार देने के लिए चुन लिया गया है जिनमें 
से ८,४४० परिवारों से बसी बस्तियाँ नियमित करार दी जा चुकी हैं। शहरी तथा ग्रामीरत 
बस्तियों के विकास के लिए ३ करोड़ १४७ लाख ४२ हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत 
की जा .चुकी है । 

जन, १६४८ तक ३६,००० व्यक्तियों ने विभिन्‍न कला तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षरा 
प्राप्त किया और लगभग ६,००० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे । २.२८ करोड़ रुपये 
के व्यय से १०० से अ्रधिक प्रशिक्षण योजनाञ्रों को कार्यान्वित किया गया। सेवा नियो- 
जन केन्द्रों (कामदिलाऊ दफ्तरों) की सहायता से अब तक लगभग २.१३ लाख विस्थापित 
व्यक्तियों को रोज्ञगार में लगाया जा चुका है। मध्यम पैसाने के उद्योगों के विस्तार अथवा 
स्थापना कें लिए २३ योजनाझ्रों को स्वीकृति दो जा चुकी है जिन पर २.६६ करोड़ रुपये 
व्यय होंगे और जिनसे लगभग १२,००० व्यक्तियों को रोज्ञगार सिल सकेगा। जनवरी 
१६४६ तक छोटे पाने भ्रथवा कुदीर उद्योगों की १२६ योजनाश्रों को स्वीकृति दी गई 
जिनसे १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। 

भारत के पूर्वो भाग में विस्थापित विद्यारथियों को शिक्षा के लिए १,५६० प्राथमिक 
स्कूल, २२ साध्यमिक स्कूल तथा २१ कालेज स्थापित किए जा चुके हैं । 


दर्डकारएय योजना क्‍ 
दण्डकारण्य योजना के अन्तगेंत आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर 
८०,००० वर्ग मील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। ६ ण्डकारण्य विकास प्राधिकारी 


११६ | भारत १६५६ 


संस्था' स्थापित की जा चुकी है। १६५६-६० में मकानों के निर्माण के लिए ४५,०००, 
एकड़ भूमि साफ करने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिविरों में निवास 
करने वाले लगभग २५,००० परिवार जुलाई, १६५६ तक यहाँ बसा दिए जाएंगे । 


पुनर्वास उद्योग नियम 
केन्द्र से ५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करके पुर पाकिस्तान से श्राए विस्थाथित 
व्यक्तियों को रोज़गार में लगाने के लिए एक (पुनर्वास उद्योग निगर्मा स्थापित किया 


जाएगा । 


पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति 

पंजाब में ४.७७ लाख परिवारों को अर्ध-स्थायी व्यवस्था के आधार पर निष्क्रमणार्थो 
भूमि दी गई और ३३,००० परिवारों को शिकसी काइतकारों के रूप में बसाया 
गया। १६५८ के अन्त तक २,६०,०६१ व्यक्तियों को ८४.३२ करोड़ रुपये के मुल्य की 
१६,११,७१८ स्टेण्डड एकड़ भूमि पर स्थायी श्रधिकार' दे दिए गए। ८२,४२४ मकानों के 
सम्बन्ध में व्यक्तियों को मौरुसी अ्रधिकार भी दिए गए । ः 

१६५८ के श्रन्त तक लगभग २.०२ लाख विस्थापितों को नौकरियों तथा व्यापार आदि 
में लगा दिया गया ओर लगभग ६०,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा प्रोद्योगिक प्रशिक्षण 
दिया गया । इसके साथ ही मध्यम तथा छोटे पंभाने के उद्योगों के लिए ६५ योजनाग्रों 
को स्वीकृति दी जा चुकी है जिन पर २.०७ करोड़ रुपये व्यय होंगे और जिनसे 
१०,००० व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की श्राश्ा है। 

विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए सहायता-भश्रनुदान' 
के रूप में शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक संस्थाह्रों की १.८० करोड़ रुपये दिए गए । 
इसी सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी ३६.५८ लाख रुपये के अनुदान दिए गए । 

२१ जनवरी, १६५६ तक ३.६० लाख दावेदारों को क्षतिषुर्ति के रूप में १ बर्ब 
५६ लाख रुपये दिए गए। ५१,१५६ व्यक्तियों को क्षतिपुर्ति प्राप्त करने के प्रमाणपत्र 
भी दिए जा चुके हैं । 


क्‍ अन्य सहायता-कार्ये 
संकटकालीन सहायता संगठन द 
बाढ़, श्रकाल तथा भूकम्प आदि के समय में सहायता पहुँचाने के लिए लगभग सभी 
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में देशव्यापी 'संकटकालीन सहायता संगठन स्थापित किए जा चुके 
हैं जिनके उद्देश्य हैं : 
(१) श्रनुभवी कर्मचारियों द्वारा ही सहायता-कार्य किए जाने की व्यवस्था ; 


(२) अपनी सहायता स्वयं करो! के सिद्धान्त का प्रसार ताकि बाहरी सहायता 
कम से कम लो जाए; 


सहायता तथा पुनर्वास [ ११७ 


(३) समाज-कल्याण सें रुचि रखने वाली संस्थाश्रों को सहायता-कार्थ करने 
दिया जाए ; तथा 
(४) जिला तथा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार 
अपने-अपने क्षेत्र में इत सब कार्यों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं 
प्रहरा कर । 
संगठन का कार्य केन्द्रीय, राज्यीय तथा जिला स्तर पर होगा । किन्द्रीय संकटकालीन 
सहायता संगठन के एक अंग के रूप में नागपुर में एक केन्द्रीय संकटकालीन सहायता 
प्रशिक्षण संस्था” स्थापित की जा चुकी है । 


ग्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष 

नवम्बर, १६४७ में स्थापित 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष' में से देवी विपत्तियों 
से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में श्रब॒ तक १.८२ करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके 
हैं। पाकिस्तान से शग्राए विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष में से समय-समय पर 
सहायता दी जाती रही । द हु 


कं क्र 
लए के ५ 


चौदहवाँ अध्याय 


श्रनुसुचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग 


संविधान में भ्रनुसुचित जातियों, अनुसूचित भ्रादिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 
हितों की, विशेष रूप से श्रथवा नागरिकों के सामान्य अधिकारों के रूप में, रक्षा के लिए 
व्यवस्था निहित हैं । सुरक्षा की ये व्यवस्थाएं निम्न हैं 

(१) 'अस्वृक्यता' निवारण तथा इसको किसी भी प्रकार से व्यवहार में लाए जाने 
का निषेध (अ्रनुच्छेद १७) 

(२) इन वर्गों के आ्रथिक तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करना तथा इन्हें 
सामाजिक ग्रन्याय तथा शोषण से बचाना (अ्रन॒च्छेद ४६), 

(३) सावंजनिक हिन्दू धामिक स्थानों का द्वार सभी वर्गों के हिन्दुओं के लिए खोलना 
(अनुच्छेद २५), 

(४) दुकानों, उपाहारगहों, सावंजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुञ्नों, तालाबों तथा 
सड़कों श्रादि के उपयोग के सम्बन्ध में थोपी गई अ्रपात्रता दूर करना (अनुच्छेद १५), 

(५) कोई भी व्यवसाय अथवा धन्धा अपनाने का अधिकार होना (अनुच्छेद १६), 

(६) सरकार द्वारा श्रथवा सरकारी सहायता से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों 
में इन वर्गों के बच्चों के प्रवेश पर कोई रोक न लगाने देना (अ्रनुच्छेद २६ ), 

- (७) सरकारी नौकरियों में नियुक्तितयों के सम्बन्ध सें इनके हितों का ध्यान रखना 
तथा इनका प्रतिनिधित्व अ्रपर्याप्त होने की स्थिति में इनके लिए स्थान सुरक्षित करना 
(अनुच्छेद १६ तथा ३३५), 

(८) संसद तथा राज्यीय विधानसण्डलों में दस वर्षों के लिए इनको विशेष प्रति- 
निधित्व देना (अ्रनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३२४), 

(६) इनके हितों की सुरक्षा तथा इनके कल्याण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए 
राज्यों में परामर्श परिषदें तथा पथकू विभाग खोलना और केन्द्र में एक विद्येष श्रधिकारी 
को नियुक्ति करना (अनुच्छेद १६४, ३३८ तथा पाँचवीं भ्रनुसूची) औौर 

(१०) अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष 
व्यवस्था करना (पअनुच्छेद २४४ और पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियाँ) । द 

अनुसूचित जातियाँ तथा श्रनुसूचित श्रादिमजातियाँ सूची (संशोधन) आदेश, 
१६५६ के अन्तर्गत संशोधित सुची के श्रनुसार देश में ईस समय अनुसूचित जातियों 


अनुसुचित जातियाँ, अनुसूचित आ्रादिमजातियाँ तथा श्रन्‍्य पिछुड़े वर्ग. [ ११६ 


के ४,७२,२७,०२१ तथा अनुसूचित आ्रादिमजातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के 
होने का अनुमान लगाया गया है। अ्धिसूचित श्रादिमजातीय लोगों की संख्या लगभग 
४० लाख और अन्य पिछड़े वर्गों की सूत्री भारत के मसहा-्पत्रपंजीकार के कार्यालय 
द्वारा किए गए सर्वेक्षेयों के श्राधार पर तेयार की जा रही है । 


अस्पृश्यता निवारण के उपाय 


अस्प्रश्यता (अपराध) अधिनियम, १६०४४ 
. इस अधिनियम, द्वारा जो १ जून, १६४७४ को लाग हुआ, अ्रस्पृश्यता के श्राधार पर 
किसी भी व्यक्त को सावंजलिक उपासना-स्थल में जाने से रोकना, तालाब, कुऐं अथवा 
सोते से पाती लेने से रोकना तथा मन्दिर में पुृजा-पाठ करने से रोकना दण्डनीय है । 
सामाजिक अ्नहेताएँ लगाने के सम्बन्ध सें भी दण्ड देने का विधान रखा गया है। कोई भी 
व्यवसाय अथवा धनन्‍्धा अपनाने तथा किसी भी नौकरी के मामले में श्रनहँताएँ लगाने वाले 
व्यक्ति को भी इस अधिनियम के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है । 
इस ग्रधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह हरिजन हैं, सामान 
बेचने श्रथवा. उसकी सेवा करने से इन्कार करने वाले को भी दण्ड देने की व्यवस्था की 


गई है । 


अस्पम्यता-विरोधी आन्दोलन 

१६५७४ से भारत सरकार अस्पृध्यता-उन्पुलन आन्दोलन में श्राथिक सहायता देती श्रा 
रही है । इस कार्य के लिए सरकारी तथा गेर-सरकारी संस्थाओं, दोनों का उपयोग किया 
जा रहा है। जनता का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों 
में 'हरिजन दिवस” तथा 'हरिजन सप्ताह मनाए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में अस्पृश्यता 
(अपराध ) अधिनियम, १६५४ की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों में 
छोटी समितियाँ नियुक्त की जा चुको हैं । 

प्रस्पृर्यता-विरोधी कार्य में 'हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित जाति संघ' तथा 
इलाहाबाद के 'हरिजन आश्रम जेसे स्वेच्छिक रूंगठनों से भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त 
हुई है । प्रथम योजनाकाल में इन संगठनों का सहायता-अ्रनुदान के रूप में ६१,३५०,७४६ 
रुपये प्राप्त हुए जिनमें से केन्द्र ने १४,७७,२०० रुपये दिए । द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल 
में इस कार्यक्रम के लिए गर-सरकारी संस्थाश्रों को सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों 
में कुल सिलाकर लगभग २.०८ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। हितीय 
योजना के प्रथम दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवी श्रखिल भारतोय 
संस्थाओं को १२,६८,३०० रुपये के अनुदान दिए । 


विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व | 
संविधान के अनुच्छेद २३०, ३२३२२ तथा ३३४ के अनुसार राज्यों की. अनुसूचित 
जातियों तथा आविमजातियों की जनसंख्या के श्रनुपात से इन लोगों के लिए लोक सभा तथा 


१२० | भारत १६४५६ | 


राज्यीय विधान सभाश्रों में संविधान लागू होने के बाद से १० वर्षों की श्रवधि के लिए स्थान 
सुरक्षित रखे गए हैं । 

इस समय संसद्‌ तथा राज्यीय विधानमण्डलों के सदस्यों में श्रदुसूचित जातीय तथा 
श्रनुसुचित श्रादिमजातीय सदस्य ऋमशः ७६ तथा ३१ और ४७० तथा २२१ हैं । 


सेवाश्रों में प्रतिनिधित्व 

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी नोकरियों में इन वर्गों के 
लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थिर रखते हुए इन वर्गों 
के अधिकारों पर विचार करने का कत्तेब्य सरकार किस प्रकार निभाती है, यह सरकार पर 
ही छोड़ दिया गया है जिसके लिए उसे लोक सेवा आरयोगों से परामश करते की आवश्यकता 
नहीं है | अनुच्छेद ३२० (४) |। 

२६ जनवरी, १६५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर 
नियुत्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जानी हैं, उनमें १२३ प्रतिशत 
स्थान तथा जो नियुक्तियाँ श्रन्‍्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें से १६६ स्थान अनुसूचित 
जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। अ्रनुसुचित आदिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में 
५-५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने हैं । 

सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की हष्ठि से निम्न रियायतें दी गई हैं : 
(१) आयु-सीमा में छट, (२) शभ्रहंताश्रों के मानदण्ड में रियायत, (३२) कार्यकुशलता 
के न्यूनतम स्तर के श्राधार पर भर्ती और (४) ऐसी पदोन्नति के सम्बन्ध में जहाँ पदोन्नति, 
परीक्षाएं पास करने से भिन्‍न तरीके से होती हो, कम से कम निचली श्रेणी में सम्मिलित 
किया जाना । यदि सुरक्षित स्थानों के लिए श्रनुसुचित जाति अथवा अनुसूचित श्रादिमजाति 
का कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलता तो वे स्थान ऋरमशः अनुसूचित आादिमजातियों 
श्रथवा ग्रनुसुचित जातियों के लिए सुरक्षित माने जाएंगे । इन दोनों जातियों के व्यक्तियों में 
से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद श्ररक्षित माना जा सकेगा । 

सरकार द्वारा जाँच किए जाने के लिए नियोजन प्राधिकारियों को श्रावश्यक रूप से 
वार्षिक प्रतिवेदन देता होगा । इन वर्गों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध 
में कुछ राज्य सरकारों ने भी नियम बनाए हैं । 

अनुसूचित जातियों तथा श्रनुसुचित श्रादिमजातियों के २,०५,००० व्यक्ति भारत 
सरकार के पदों पर नियक्त हैं। सेवा नियोजन कार्पालयों के आँकड़ों के श्रनूुसार १६५७ में 
ऐसे ३२,७६० व्यक्तियों को रोज्ञगार दिलाया गया । 


. अ्रनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 
असम के स्वायत्तशासी आदिमजातीय क्षेत्र 
छठी सूची के उपबन्धों के भ्रनुसार एक प्रादेशिक परिषद्‌ तथा संयुक्त खासी-जैन्तिया 
पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिज्षो पहाड़ियाँ, उत्तर कछार पहाड़ियाँ तथा मिकिर पहाड़ियाँ 


अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित श्रादिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग [ १२१ 


' जिलों में पाँच जिला परिषदें स्थापित कर दी गई हैं । प्रत्येक जिला परिषद्‌ में अधिक से 
अधिक २४ सदस्य होते हैं जिनमें से तीव-दोथाई सदस्य वपस्क सताधिकार के आ्राधार पर 
निर्वाचित होते हैं । 


अन्य राज्यों में आदिमजाति परामशे परिषद 

संविधान की पाँचवी अनुसूची में उन राज्यों में आदिमजाति परामशें परिषदों को 
स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन 
राज्यों में भी ऐसी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं जिनमें अनुसुचित क्षेत्र तो नहीं है 
परन्तु अनतुसुचित आदिमजातियाँ निवास करती हैं। भ्रब तक कई राज्यों में ऐसी परिषद 
स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषद अनुयुचित आदिमजातियों के कल्याण विषयक मामलों 
पर राज्यपालों को सलाह देती हैं । 


कल्याण तथा परामशें संस्थाएँ 


अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सम्बन्धी आयुक्त 

संविधान के श्रनुच्छेद २१८ के अनुसार संविधान में को गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था . 
की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने 
के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है । इस समय श्रन्य १० 
सहायक आयुक्त प्रधान श्रायुक्त की सहायता करते हैं । 


केन्द्रीय परामशे मरडल 

झ्रादिसमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित 
जातियों के कल्याण सम्बन्धी मामलों में संसद्‌ के सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दो केन्द्रीय परामर्श मण्डल स्थापित किए हैं : 
(१) आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा (२) हरिजनों के कल्याण के लिए । ये मण्डल 
इत वर्गों के कल्यारा सम्बन्धी सासलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं । ह 


राज्यों के कल्याण विभाग 

संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में इस बात पर ज्ञोर दिया गया है कि उड़ीसा, 
बिहार तथा भध्य प्रदेश में एक-एक मन्त्री के श्रधीन कल्याण विभाग स्थापित किए जाएँ । 
' इन राज्यों के अलावा अ्रसम, श्रान्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, 
बम्बई, मणिपुर, मद्रास, सेसूर, राजस्थान, हिसाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्यारण 
विभाग स्थापित किए जा चुके हैं । 


कल्याण योजनाएँ 
अनुच्छेद २३६ (२) के श्रनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी श्रनुसूचित 
आाविमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तेयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 
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निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद २७४५ (१) के अनुसार केन्द्र हारा इन वर्गों के कल्याण की _ 
स्वीकृत पोजनाओ्रों के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को 
सहायता-अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है । 


शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ 

शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किए जा चुके हैं और 
व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है । 

भारत सरकार ने १६४४-४५ में अ्रतुसूचित जातियों के विद्याथियों को छात्रवत्तियाँ 
देने की एक योजना आरम्भ की । १६४८-४६ में श्रतुसूचित श्रादिमजातियों के विद्यार्थियों 
को तथा १६४६-५० में पिछड़े वर्गों के विद्याथियों को भी यह लाभ दिया जाने लगा । 
१६४७-५८ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों 
पर सरकार ने क्रमशः १ करोड़ ३७ हज़ार रुपये, १८.६७ लाख रुपये तथा ८२.१६ लाख 
. रुपये व्यय किए । 

भारत सरकार ने १६४३-५४ में इन वर्गो' के योग्य विद्याथियों को विदेशों में ग्रध्ययन 
के लिए भी छात्रवत्तियाँ देने की एक योजना आ्रारम्भ की । श्रसम तथा बिहार राज्य सरकारें 
पिछड़ी जातियों के विद्याथियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवत्तियाँ देती हैं । 

केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा शिक्षा संस्थाओ्रों से इन वर्गों के विद्यार्थियों 
के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखने, झ्रावदयक उत्तीण-अंकों की मात्रा सें कमी करने तथा 
अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि करने के सुझाव दिए जिनको देश की विभिन्‍न शिक्षा संस्थाओ्रों 
ने कार्यरूप दिया। 


आर्थिक अवसर द 
२.२५ करोड़ आविमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष 
२२,५७,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल बदल कर खेती करते रहते हैं । यह समस्या असम, 
श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों और सरिपुर तथा त्रिपुरा के 
संघोय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रथम योजनाकाल में इस प्रकार की खेती पर 
नियन्त्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई। इस सम्बन्ध में १६ केसरों का श्रसम में तथा 
४ बस्ती योजनाओं का श्रान्त्र प्रदेश में काम श्रारम्भ किया गया और उड़ीसा, बिहार, मध्य- 
प्रदेश तथा त्रिपुरा में क्रमशः २,४६६ ; ४६० ; ३६६ तथा ५,२३६ परिवार नियमित रूप 
से कृषि करने लगे हैं । द की 
श्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बस्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुवि- 
घा्रों में सुधार करने तथा बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषियोग्य बनाने और ऐसी 
भूमि को अनुसूचित जातियों तथा भ्रनुसुचित आदिमजातियों के लोगों में बाँदने की कई 


योजनाएँ श्रारम्भ की जा चुकी हैं । इनके लिए पशुपालन तथा सुर्गोपालन को भी प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है.। . | 


अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित झादिभमजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग [ १२३ 


ऋणणा, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से श्रसम, आ्न्श्र प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, पद्िचम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में कुटीर उद्योगों का विकास किया जा 
रहा है। ऋण देने वाली बहुद्देश्यीय सहकारी समितियाँ आ्रान्श्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, 
पद्चिचम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मसूर में स्थापित की जा चुकी हैं । 

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, श्राथिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी 
राज्यों में कानून बने हुए हैं। 


अन्य कल्याणाक्रार्य 

अन्य कल्याणकार्यों में मकान बनाने के लिए निःशल्क अथवा नाममात्र के सल्य पर 
दी जाने वाली भूमि सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन कमंचारियों के लिए सकान बनाने 
के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता-अनुदान तथा आ्राथिक सहायता 
श्रादि सम्मिलित हैं। कई राज्यों में श्रनुसुचित जातियों के लोगों को कानूनो सहायता भी दी 
जा रहो है। 


आदियजातीय शोध संस्थाएँ 
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में श्रादिमजातीय शोध 
संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें ग्रादिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों 
का गहन अध्ययनकार्य होता है। गोहाटी विश्वविद्यालय में श्रसम की आादिमजातियों के 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययनकार्य आरम्भ किया जा चुका है। बम्बई 
राज्य में बम्बई की नृतत्वशास्त्र समिति, गुजरात शोध समिति तथा बम्बई विश्वविद्यालय 
में श्रादिमजातियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शोध 
संस्थाने राज्य के आदिमजातीय जीवन के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित किए 
हैं। भारत सरकार के नृतत्वशास्त विभाग में असम तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख आदिस- 
. जातियों के सम्बन्ध में गहन शोधकार्य पूरा हो चुका है। उत्तर-पुर्व सीमान्त प्रदेश के शोध 
विभाग में इस प्रदेश के लोगों की भाषाश्रों तथा संस्कृति सम्बन्धी श्रध्ययनकार्य होता है। 
. उड़ीसा की श्रादिसजातीय शोध संस्था में भी कई ,महत्वपूर्ण श्रादिमजातीय समस्याझ्रों की 
जाँच-पड़ताल का कार्य किया जा रहा है । मध्य प्रदेश में ३ जिलों की आदिसजातीय 
समस्या्रों के भ्रध्ययन्त का कार्य पुरा हो चुका है। बिहार संस्था द्वारा भी सन्‍्थाल परगना 
की एक आदिमजाति के अ्रध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर का भारतीय 
लोक कला मण्डल एक भ्रग्रणी गैरसरकारी संगठन है जिसने भूतपूर्व मध्य भारत राज्य तथा 
राजस्थान की श्रादिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है। 


द्वितीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य 
द्वितीय योजना में ३ लाख आदिमजातीय विद्याथियों के लिए आदिमजातिजक्षेत्रों में 
२३, १८७ स्कूल तथा छात्रावास और २०० सामुदायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने 
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का उहेश्य रखा गया है। इसी प्रकार अ्रवुसुचित जातियों के ३२० लाख विद्यार्थियों के लिए 
भी ६,००० स्कूल तथा छात्रावास स्थापित करने और छात्रवृत्तियाँ देने का विचार है। 
भूतपूर्व अपराधी श्रादिमजातियों के लिए भी १.१६ लाख छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की 
गई है । 

योजना में १२,००० ग्रादिमजातीय परिवारों को श्८६ बस्तियों में बसाने तथा 
१५,२४६ भूतपुर्वे श्रपराधी ग्रादिमजातीय परिवारों के पुनर्वास की योजनाएँ भी सम्मिलित 
हैं.। श्रमुसुचित जातियों, श्रमुसूचित आदिमजातियों, भृतपुर्तवे अपराधी आदिसमजातियों तथा 
ग्रन्य पिछड़े वर्गो' के कल्यारपकार्य पर प्रथम योजनाकाल में कुल २५,६७,७७,६०४२ रुपये 
व्यय किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में कुल ८३,६०४५,३३,७०५ रुपये व्यय किए जाने 
का लक्ष्य रखा गया है । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
जन-सम्पर्क के साधन 


प्रसारण 


देश में इस समय निम्त र८ प्रसारण केन्द्र हैं जिनके ग्रधीत देश के सभी महत्वपृर्ण 
भाषाई क्षेत्र झा जाते हैं, जबकि १६४७ में केवल ६ केन्द्र ही थे : 


उत्तर का दिल्‍ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर- 
अजमेर, शिमला, भोपाल, इन्दोर तथा राँची । 
पश्चिम रो बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद-बड़ौदा, पुना तथा राजकोट | 
दक्षिण श मद्रास, तिरुच्चिरापल्लि, विजयवाडा, त्रिवेनद्रम, कोज्ी- 
| कोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़ । 
पूर्व का कलकत्ता, कटक तथा गोहाठी । 


इनके अतिरिक्त श्रीनगर तथा जम्पम्‌ में रेडियो कश्मीर के भी दो केन्द्र हैं। १५ भई, 
१६५०६ को देश में रेडियो केख, सम्प्रेबण यन्त्र तथा प्रापण केन्द्र कमशः ३२, ५६ तथा 
र्‌प् थे । 


कार्यक्रम रचना 

संगीत कार्यक्रम, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अन्य सभी कार्यक्रमों के लगभग 
श्राधे के बराबर हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वार्ताश्रों, रपकों तथा वाद-विवाद जंसे 
कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्ता कार्यक्रम प्रसा- 
रित किया जाता है जिसके अनन्‍्तगंत सुप्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी 
वार्ताएं प्रसारित करते हैं । 
क्‍ अगले पृष्ठ की तालिका में १६५४८ सें प्रसारित आन्तरिक सेवाओं तथा विविध 
भारती कार्यक्रम की' रूपरेखा तथा उनकी अ्रवधि प्रस्तुत की गई है । 


विविध भारती द 

अक्तुबर, १६४८ में इस अखिल भारतोय पचरंगी कार्यक्रम को आरस्भ हुए एक वर्ष 
पुरा हो गया । कर्ताठक संगीत प्रति दिन डेढ़ घण्ठे प्रसारित किए जाने के फलस्वरूप यह 
कार्यक्रम रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर अब प्रति दिन ६३ घण्टे और रविवार को तथा 
छट्ठियों के दिनों में ६३ घण्टे प्रसारित किया जाता है । 
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तालिका १२ 
आन्तरिक सेवाशं के कार्यक्रम की रूपरेखा (१६५४८) 


कार्यक्रम का प्रकार श्रवधि( घण्टे ) लगभग प्रतिशत 
आन्तरिक सेवाएँ 

भारतीय संगोत ४६,१६० ४६.० 
परदिचमी संगीत १,६३३ १.६ 
वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंट ग्रादि ४,६१२ ४.६ 
नाटक ४,०३५ ४.० 
समाचार २१,६०८ शस्श्८् 
प्रचार कार्यक्रम १,२०३ १.२ 
विशेष कार्यक्रम (बच्चों, महिलाओं, 

देहाती भाइयों तथा मज्ञदूरों, 

स्कूलों तथा संगीत-शिक्षा, 

हिन्दी-शिक्षा तथा. श्रन्य 

विविध कार्यक्रम सहित) ' २०,२६६ २०.२ 

योग कर १,००,४ १७ १७०० ्ि 
विविध भारती 

शास्त्रीय संगीत, सरल संगीत, 

भक्तिगान तथा चलचित्र.... | 

संगीत क्‍ १,७६७ ८०.५ 
नाटक, रूपक, पचरंगी कार्यक्रम 

तथा श्रोताप्रों के पन्न आदि २४५१ ११.२ 
भारतवाणी श्दर ८.३ 

योग | « २१६४ हल 





बम्बई तथा मद्रास के दो शक्तिशाली सम्प्रेषण यन्त्रों से प्रसारित किया जाने वाला 
यह कायक्रम सम्पूर्ण देश में सुना जा सकता है। श्राकाशवाणी के कुछ केन्द्र यह कार्यक्रम 


आंशिक रूप से रिले करते हैं। 


. संगीत तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में विकास तथा 
राष्ट्रीय पुननिर्माण विषयक कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं। 


जन-सम्पर्क के साधन [ १२७ 


गद्य सेवाओं का कार्यक्रम 
निमत तालिका में १६४८ में विभिन्‍न भाषाओं में प्रसारित बाह्य सेवाओं के कार्यक्रमों 
को अवधि दिखाई गई है : 


तालिका १३ 
बाह्य सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा 





प्रतिशत 

भारतीय संगीत द ३० 
पश्चिम एशियाई संगीत ३४३ ५.६ 
अ्रफ्रोको (स्वाहिली) संगीत . ४७ ०.७ 
पश्चिमी संगीत २३ ठप 
पूर्व एशियाई संगीत क्‍ र७५.. [. ४.४ 
वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंद आदि ८६७ १४०२ 
नाटक, रूपक आदि ! ३३२ | पड 
समाचार 5३ २ २६.७ 
प्रचार कार्यक्रम ३६० ५६ 
अन्य कार्यक्रम ३७४ ६.१ 

। योग । १०० 





विशेष श्रोता कार्यक्रम 

ग्रामीण भादयों के कर्यक्रमों में ग्रामीरण जीवन के सभी पहलुग्नों पर प्रकाश डाला 
जाता है तथा इनके माध्यम से वार्तालाप, वाद-विवाद, नाटक, समाचार, वार्ता द्वारा ग्रामीरोों 
को उपयोगी जानकारी कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना के अन्तर्गत 
१४ साथ, १६५४६ तक पग्रामीरा क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्‍न राज्य सरकारों को 
४६,६४२ सामुदायिक रेडियो सेट दिए गए । । क्‍ 

आकाशवारी ग्रामीण गोष्ठियों के आयोजन का कार्य आरम्भ कर दिया गया 
हैं। ये गोष्ठियाँ श्रवण-वादविवाद कार्यक्रम गोष्ठियाँ होंगी जिनसें प्रसारकों तथा 
श्रोताओं के बोच सीधा दोहरा सम्बन्ध रहेगा। ये गोष्ठियाँ गाँवों में संगठित की जाती हैं 
और प्रसारणों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करती तथा आकाशवारणी केन्द्र 
को अपने सुझाव देती हैं। बस्बई में ऐसी गोष्ठियों का कार्य आरम्भ हो चुका है और श्रन्य 
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में आरम्भ करना विचाराधीन है । 

स्कूलों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम इस समय २१ केन्द्रों से प्रसारित किया जात! 
है। यह कार्यक्रम ४ अन्य केन्द्रों से भी प्रसारित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ३१ 
श्रगस्त, १६५८ को देश के १०,७४१ स्कूलों में रेडियो सेट लगे हुए ये।.. 


१ए८ | . भारत १६४६ 


ग्राकादवाणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाशों तथा बच्चों के भी विशेष कार्यक्रम . 
प्रसारित किए जाते हैं । 

प्रहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, कोज्ञीकोड, बम्बई, मद्रास, लखनऊ तथा त्रिवेन्द्रम 
से श्रौद्योगिक मज़दूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । 
जम्मू, दिल्‍ली तथा श्रीनगर से सशस्त्र सेनाओं के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए 
जाते हूँ । 


पंचवर्षीय योजना ग्रचार 

योजना के प्रचार का उद्देश्य श्रोताग्रों को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए अपनी 
सहायता स्वयं करने' की प्रेरणा दी जांती है। विशेष श्रोता कार्यक्रमों में सुन्योजित | प्रगति 
के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। योजना में सहयोग दीजिए विषय पर 
लोकप्रिय धुनों में विशेष गीत प्रसारित किए जाते हैं । ये गीत ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों 
में भी रखे जाते हैं । 

१६७४८ में विभिन्‍न भाषाओं में २,०१७ वार्ताश्रों, ४८५ संबादों, १६१ भेटों, ७६ 
कविताओं, ३३ विशेष रचनाओं, ५७ नाटकों, १०६ रूपकों तथा ७६० वादविवादों के 
कार्यक्रम प्रसारित किए गए। 


कार्यक्रम विनिमय विभाग 

आनन्‍्तरिक विनिमय विभाग” विभिन्‍न केस्द्रों को सीधे अथवा हिन्दी में अनुवाद के 
हारा अपने सर्वोत्तम कार्यक्रमों का विनिमय करने में सहायता देता है। १६४५८ में इस 
प्रकार १,३०० कार्यक्रमों का परस्पर विनिमय हुआ। इसी प्रकार बाह्य कार्यक्रम 
विनिमय विभाग विदेशों के रेडियो संगठनों से उनके कार्यक्रम प्राप्त करता है तथा इसके 
बदले में उनको भारतीय कार्यक्रम भेजता है। इस वर्ष ऐसे कार्यक्रम ४३ विदेशी प्रसारण 
संगठनों को भेजे गए । दिल्‍ली में एक केन्द्रीय रिकार्ड संग्रहालय भी स्थापित किया 
जा चका है । 


अनुलेखन सेवा 

प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार करने के अ्रतिरिक्त इस सेवा के अन्तर्गत 
आकादवाराी के केन्द्रों के उपयोग के लिए संगीत तथा वार्ताश्रों के २७० से अ्रधिक स्टाम्पर 
तथा ६,००० रिकार्ड त्रेयार किए गए । 


परामशं समितियां 

केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्श समिति! आ्राकाशवाणी को उन सामान्य सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में परामर्श देती है जो कार्यक्रम तेयार तथा प्रस्तुत किए जाते समय ध्यान में रखे 
जाने चाहिएँ। यह समिति आकाशवाणी को इस सम्बन्ध में भी परासर्श देतों है कि इन 
कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी तथा अधिक मनोरंजक कंसे बनाया जा सकता है। 


जन-सम्पक्क के साधन [| १२६ 
कार्य क्रम पत्रिकाएँ 
आकादावाणी के विभिन्‍न केन्द्रों के पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम इन पत्रिकाश्रों में 


प्रकाशित किए जाते हैं : श्राकाशवाणी (अंग्रेजी), सारंग (हिन्दी), नभोवाणी (गुजराती), 
वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), बेतार जगत (बंगला) तथा आवाज़ (उ्द)। 


पमाचार सेवाएँ 

आकाशवाणी की झ्रान्तरिक सेवाओं में समाचार प्रति दिन अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में चार 
बार; असमिया, उड़िया, उद्दं, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी तथा 
सलयालम में तीन बार; कश्मौरी तथा डोगरी में दो बार तथा गोरखाली में एक 
बार प्रसारित किए जाते हैं। सेनाओ्नों के लिए भी हिन्दी में समाचार भ्रति दिन एक बार 
सेनिकों के कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। उदद, कहमीरी तथा बंगला में प्रति दिन 
समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं । 

समाचार प्रति दिन ७६ बार--आ्रान्तरिक सेवाओं. में ४६ बार तथा बाह्य सेवाओं में 
३० बार--प्रसारित किए जाते हैं। राज्यों से प्राप्त होने वाले स्थानीय समाचार प्रादेशिक 
समाचारों के अन्तगंत प्रसारित किए जाते हैं। श्राकाशवाणी से समाचार-दर्शन के कार्यक्रम 
प्रति सप्ताह अंग्रेज़ी में दो बार तथा हिन्दी में एक बार प्रसारित किए जाते हैं । 


बाह्य सेवाएँ 

बाह्य सेवा विभाग” अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतीय तथा विदेक्षी 
श्रोताओं के लिए प्रति दिन १६ भाषाओं में २० घण्दे का कार्यक्रम प्रसारित करता है। 
१६५४८ में दिल्‍ली में १०० किलोबाद का एक तीसरा लघुतरंगीय सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित 
किया गया । विदेश्ञों में बसे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गृजराती 
तथा कोंकेशी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश-स्थित भारतीय भिन्‍न 
श्रोताओं के लिए १२ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं । 


विकास 


अ्रगस्त, १६५८ के श्रन्‍्त में देश में १२,६१,८१२ घरेलू रेडियो सेट होने के अतिरिक्त 
न्‍्य प्रकार के उपयोग के लिए भी १,०६,६२५ रेडियो सेटों के लाइसेंस जारी किए गए । 


रेडियो सेटों का आयात तथा उत्पादन 
१६५६-४७ में १२.०१ लाख रुपये के मुल्य के, ४,३६३ रेडियो सेटों का आयात किया 
गया तथा सितस्बर, १६५४८ के अन्त तक देश में १,४७,२८० रेडियो सेट तेयार किए गए । 


टेलीविजन 
भारत में प्रसारण के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्‍ली में. 
परीक्षणात्मक देलीविज्नन विभाग स्थापित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है जहाँ इस सम्बन्ध 
में जाँच-पड़ताल की जाएगी तथा आ्राकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 


१३० | भारत १६४६ 


समाचारपत्र 

भारत के पत्र-पंजीकार के द्वितीय प्रतिवेदन के अनुसार जो ३० श्रप्रल, १६४५८ को 
. प्रकाशित हुआ, ३१ दिसम्बर, १६५७ को देश में ५,६३२ पन्न-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही 
थीं जिनमें से देनिक पत्र ४४६ और साप्ताहिक, पाक्षिक, तथा सासिक पत्रिकाएँ ऋमश 
१,प८६; ५१७ तथा २,३५१ थीं। इनमें से सबसे श्रधिक पत्र-पत्रिकाएं बम्बई राज्य से 
प्रकाशित हो रही थीं । ' 
राज्यों के ग्राधार पर देनिक पत्रों और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं 

का विभाजन निम्न तालिका में दिया गया है: 


तालिका १४ 


राज्यों तथा नियतकालिकता के अनुसार पत्र पत्रिकाश्रों का विवरण 
( ३१ दिसम्बर १६५४७ को ) 











हे हु ५ साप्ताहिक पाक्षिक सासिक 

राज्य क्षेत्र देनतिक पत्र हे है 

पत्रिकाएं पत्रिकाएँ पत्रिकाएँ 
अ्सस डे ९ ४ ७ 
 ध्याम्श्र प्रदेश १६ ७६ २० ११४ 
उड़ीसा प्‌ १३ है. .. २२ 
उत्तर प्रदेश परे २७३ पड २७७ 
केरल श्द् ४ ३ दर ११६ 
पंजाब | ३० १२६ ... २७ १४७ 
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पं 


विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्नर-पत्रिकाश्रों का विवरण निसत तालिका 
में दिखाया गया है 


तालिका १४ 
भाषा के अनुसार पत्र-पत्रिकाशों का विवरण 
(३१ दिसम्बर, १६४७ को ) 








भाषा संख्या 
अ्रंग्नेज़ी १,१८८ 
असमिया ४3 
उड़िया प्‌ 
उदू प १३ 
कन्नड़ | टी 
गुजराती ३७४ 
तमिल ६६ 
तेलुगु । १६६ 
पंजाबी ११२ 
बंगला ४१ 
मराठी ! ३२१ 
मलयालम | १३६ 
संस्कृत ठ क्‍ थे 
हिन्दी १,१२७ 
दो भाषा वाले । पप६ 
बहुभाषा वाले .. ३४५ 
ग्रन्य भाषा वाले । ७६ 

योग | ४,६३२ 


समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या 

६५७ में प्रकाशित हो रहों कुल ५,६३२ पत्र-्पत्रिकाओं में से ग्राहक-संख्या सम्बन्धी 
पुरे आँकड़े केवल २,८४३ पत्र-पत्रिकाओों के सम्बन्ध में ही प्राप्त है। इन श्रॉकड़ों से पता 
चलता है कि देमिक पन्नों की ग्राहक-संख्या (३१.४६ लाख) कुल ग्राहक-संख्या की २७.६ 
प्रतिशत और साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओ्रों की ग्राहइक-संख्या ऋमशः २७ तथा २८ 
प्रतिशत है । द 
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भाषा के अनुसार देनिक पत्रों की सबसे अधिक ग्राहक-संख्या अंग्रेज़ी पन्नों की 
(२४.६७ लाख अभ्रथवा २२.३ प्रतिशत) है। इसके बाद हिन्दी के देनिक पत्रों का स्थान 
श्राता है जिनकी ग्राहक संख्या २०,२४७ लाख अथवा १८ प्रतिशत है। अन्य भाषा वाले 
पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार है: तमिल (६,१ प्रतिशत), उद्दू (७ प्रतिशत) गुजराती 
(६.५ प्रतिशत), बंगला ( ६.१ प्रतिशत ), मराठी (५.६ प्रतिशत ) तथा तेलगु 
(५ प्रतिशत) । ह 


समाचारपत्र सम्बन्धी कागज 

समाचारपत्रों के उपयोग में आने वाला अ्रधिकांश कागज भारत विदेशों 
से ही मंगाता है। समाचारपत्र सम्बन्धी कागज तेयार करने वाले भारत के एकमात्र 
कारखाने--मध्यप्रदेश में चाँदनी-स्थित 'राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा अन्य कागज़ मिल 
लिमिटेड' सें उत्पादन-कार्य जनवरी, १६५४५ सें औरम्भ हुआ तथा इसकी वाधिक उत्पादन- 
क्षमता लगभग २०,००० दन है। शेष कागज़ सुख्यतः आस्ट्रिया, कनाडा, नावबें तथा 
फिनलेण्ड से श्राता है। १६५४८ में नवम्बर तक ४,३५४,८१,७४६ रुपये के सृल्य के 
१०,३१२,४११ हण्डरवेट कागज़ का आ्रायात किया गया । 


पत्र सूचना कार्यालय 

पत्र सूचना कार्यालय समाचारपत्रों को अंग्रेज़ी तथा १२ भारतीय भाषाओं में भारत 
सरकार की नोतियों, योजनाओं, सफलताञ्रों तथा श्रन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी 
देता है। १६४८-५६ में ३,६०५ भारतीय पत्र-पत्रिकाशों को इसके द्वारा प्रकाशित प्रेस- 
समाचार को सुविधाएँ प्राप्त हुई । १६८ में १६४ भारतीय तथा विदेशी संवाददाता 
भारत सरकार के साथ सम्बद्ध थे । क्‍ 

कार्यालय की हिन्दी तथा उर्दू में सुचना सेबाझों का संचालल इसके नयी दिल्‍ली-स्थित 
प्रधान कार्यालय से होता है, जबकि अन्य भारतीय भाषाशञ्रों की सुचना सेवाओं का संचालन 
इसके प्रादेशिक कार्यालयों से । 

राज्यों की राजधानियों तथा अन्य महत्वपुर्ण स्थानों में सुचना केन्द्र स्थापित करने 
की एक योजना के अनुसार जयपुर, जालन्धर, नयी दिल्‍ली, नागपुर, पटना, मद्रास, राजकोट, 
लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद तथा त्रिवेद्धस में सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । 
ग्रामीणों के लाभ के लिए एक सूचना केन्द्र हीराकुड में तथा दूसरा सूचना केरद्र भाखड़ा- 
नंगल में स्थापित किया गया है। 


समाचारपत्रों को स्वतन्त्रता | 

संविधान के अनुच्छेद १६ (१) में भारत के सभी नागरिकों को भाषरा देने तथा 
श्रपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालयों के मतानुसार इस अधिकार 
में समाचारपन्नों की स्वतस्त्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान ( प्रथम संशोधन ) 


*चईँ 


जन-सम्पर्क के साधन | १३ 


' झ्धिनियम, १६५१ के श्रन्तर्गत संसद, राज्य की सुरक्षा के हित में इस अधिकार के उपयोग 
पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है। 

समाचारपत्रों के सम्बन्ध में पाँच सुख्य केन्द्रीय कानून हैं: (१) समाचारपत्र तथा पुस्तक- 
पंजीयन अधिनियम, १८६७, (२) 'अ्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध 
झधिनियम, १६५५, (३) समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, १६५६, (४) 
पुस्तक तथा सम्राचारपत्र प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १६५४४ तथा 
(५) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की रक्षा) झ्रधिनियम, १६४६ ।* 


चलचित्र 
१६५८ में २९७ रूपक चलचित्रों का निर्माण हुआः श्रसमिया (२), कन्नड़ (११), 
तमिल (६१), तेलुगु (३६ ), पंजाबी (१), बंगला (४५), मराठी (१६), मलयालम (४), 
सिन्‍धी (३) तथा हिन्दी (११६) । 


चल्लचित्र संस्था । 

सरकार ने चलचित्र संस्था की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। श्राशा है कि यह 
संस्था १६५४६ में अपना कार्य आरम्भ कर देगी । संस्था में चलचित्रों के निर्माण के विभिन्‍न 
पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा । यह संस्था देश को चलचित्र समितियों की 
गतिविधियों में भी समन्वय स्थापित करेगी । 


निर्माण संहिता कार्यालय 
चलचित्र उद्योग के लिए “निर्माण संहिता कार्यालय की स्थापना के उपाय किए 
जा चुके हैं। इस कार्यालय का कार्य १६५६ के मध्य में आरम्भ होने की आशा है । 


चलचित्र वित्त निगम 

सरकार ने २०-२५ लाख रुपये की प्रारम्भिक पूँजी से “चलचित्र वित्त निगर्मा 
स्थापित करने का भी निर्णय किया है। इसका कार्य भी इस वर्ष झ्रारम्भ होने की 
श्रा्षा है। 


बाल चलचित्र समिति द 
“बाल चलचित्र समिति” बाल-चलचित्र समिति पंजीयन अधिनियम के अनुसार मई, 
१६५५ में पंजीकृत की गई । इस समिति का सुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओ्ों के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी चलचित्रों का निर्मारप करना है । भारतीय रूपक चलचित्रों पर आधारित 
'राम द्ास्त्री का न्याय तथा बाल रामायण शौक दो चित्रों के अ्रतिरिक्त समिति अब 


* इन अधिनियमों के संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए भारत श€श्द पृष्ठ: 
१२३७-१३ ८ ह अं 
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तक चार रूपक चलचित्र (जलदीप, स्काउट कैम्प, हरिया तथा चार दोस्त) और तीन छोटे 
चलचित्र ( गंगा की लहरें, बच्चों से बातें तथा गुलाब का फूल ) तेयार कर चुकी है। 
बालक-बालिकाशं के लिए इसने कुछ ब्रिटिश तथा रूसी चलचित्रों के आधार पर भी बाल 
चलचित्र तेयार किए । पंचतन्त्र' तथा यात्रा शीर्षक दो बाल चलचित्र तेयार किए जा रहे हैं । 

समिति से बालक-बालिकाशों के लिए एक "राष्ट्रीय मनोरंजन चलचिन्न केन्द्र” की 
व्यवस्था करने को कहा गया है जो ब्रूसेल्स में स्थापित श्रस्तर्राष्ट्रीय केन्र के साथ सम्बद्ध 
कर दिया जाएगा । 


चलचित्र समारोह 

१६५८ में कई अन्तर्राष्दीय चलचित्न समारोहों में भारतोय चलचित्रों का प्रदर्शन 
किया गया श्रोर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए : | 

'पयेर पांचाली' को वेंक्वर (कनाडा) में हुए श्रस्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
रूपक चलचितरों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे स्ट्रेटफोर्ड चलचित्र समारोह 
(कनाडा) में भी वर्ष के सर्वोत्तम चलचित्र के रूप में चलचित्र-समीक्षक का पुरस्कार 
प्राप्त हुआ । | 

दो आँखें बारह हाथ को बलिन में हुए श्राठवों श्रन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
सिल्वर बियर नामक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ । इसे श्रन्तर्शाष्ट्रीय केथोलिक. चलचित्न- 
दक्षित्र कार्यालय की सात-राष्ट्रीय पंचसमिति को ओर से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ । 

कारलोवी वारी (चेकोस्लोवाकिया) में हुए श्राठवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 
मदर इण्डिया का भी प्रदर्शत किया गया । इस चित्र की सुख्य अ्रभिनेत्री श्रीमती नरगिस को 
श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया । 

सान-फ्रांसिस्कोी के अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में कई भारतीय चलचित्रों में 
अपराजित' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र के निर्देशक श्री सत्यजित राय को 
सर्वोत्तम चलचित्र निर्देशन के लिए पुरस्कृत किया गया । 

चलचित्र विभाग के वत्तचित्र आपरेशन खेड़ा' को चोदहवों श्रन्तर्राष्ट्रीय खेलकद 
चलचित्र प्रतियोगिता (कादिना, इटली) में कलात्मक गणों के लिए कप प्राप्त 
हुआ । इसी विभाग के दूसरे वित्तचित्र सस्टास मेन हैज्ञ मेड' को भी रोम में हुई पाँचवीं 
अन्तर्राष्ट्रीय विद्युएणु तथा परमाणु-समस्या गोष्ठी के अवसर पर कलात्मक विशेषता 
के लिए कप प्राप्त हुआ । 


राजकीय पुरस्कार 
उच्चकोदि तथा उच्च स्तर के सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्नों को सरकार की 
ओर से १६५४ से प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। रूपक, वत्त तथा बाल चलचित्रों के 


लिए निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं। १६४८ में चलचिन्नों को मिले पुरस्कारों का 
विवरण परिद्विष्ठ में दिया गया है । 


जन-सम्पर्क के साधन [ १३१५, 


सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा चलचिन्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों 
से मिलकर बनी कलकत्ता, बम्वई तथा सद्रास-स्थित प्रादेशिक समितियाँ रूपक चलचित्रों का 
प्रारम्भिक चुनाव करती हैं। वृत्तचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव वृत्तचिन्र समितियाँ करती हैं । 


वृत्तचित्र तथा समाचारदशेन-चित्र 

वृत्तचित्रों तथा समाचारदशंव-चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सुचना और 
प्रसारण मन्त्रालय का चलचित्र विभाग करता है। १६५८ के अन्त तक इस विभाग ने ४३३ 
समाचारदर्शन-चित्र तेयार किए तथा प्रदर्शन के लिए २६७ वत्तचित्र दिए। वृत्तचित्र 
१३ भाषाश्रों में तेयार किए जाते हैं। इच वृत्तचित्रों में से कुछ रंगीन भी होते हैं । 

वत्तचित्र अधिकांशतः जबकि उपपंक्त चलचित्र विभाग द्वारा तेयार किए जाते हैं 
निजी निर्माताश्रों को भी चुने हुए विषयों पर वृत्तचित्र तेयार करने का काम्त सोंपा जाता 
है । १६४८८ में निजी निर्मातात्रों ने ऐसे १४ चित्र तेथार किए । १ 

समाचारदर्शन-चित्रों में देश तथा विदेश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र 
सम्मिलित रहते हैं । 

सिनेमाघरों को लाइसेंस दिए जाने की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सिनेषाधर के लिए यह 
प्रावश्यक कर दिया गया है कि एक बार के खेल में लाइसेंह-आधिक्ारियों द्वारा स्वीकृत 
२,००० फुट से अधिक फिल्म का प्रदर्शत न किया जाए। प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदशन के 
लिए सप्ताह में एक समावारदशंन-चित्र तथा एक वृत्तचित्र बारी-बारी से दिया जाता है । 

विदेश स्थित ६८ भारतीय दूतावासों को विदेशों में प्रजार के लिए स्वीकृत वृत्तचित्र 
दिए जाते हैं। यूरोप में चलचित्र विभाग के चलचिच्रों के व्यापारिक वितरण की नियमित 
व्यवस्था है । 


चलपचित्र सम्बन्धी जाँच 

भारत में केन्द्रीय चलचित्र जाँच मण्डल” जनवरी, १६५१ में स्थापित किया गया 
था। इस मण्डल के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित ७ है जो सब के सब भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका प्रधान कार्यालय बग्बई में है । 

जिस चलचित्र के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उस पर 
परीक्षण समिति विचार करती है । प्रमाणपत्र के अ्रभ्यर्थो को इस बात का अवसर दिया जाता 
है कि वह परीक्षण तथा विचार समितियों, दोनों के समक्ष अपना हृष्टिकोण प्रस्तुत करे। 

१६५१ तथा १६४८ के बीच इस मण्डल ने ६,४६३ भारतीय चलचित्रों तथा 
१७, ३२८६ विदेशी चलचित्रों को प्रमाणपत्र दिए। मण्डल द्वारा स्थापित शोध विभाग इस 
वष बन्द कर दिया गया। 

१६४८ में नवम्बर तक १ करोड़ ५६ लाख ८४ हज़ार रुपये के मुल्य की २० करोड़ 
४ लाख ६४ हज़ार फुट कच्ची फिल्‍म तथा २८-१३ लाख रुपये की १ करोड़ ८८ हजार फुट 
तैयार फिल्म झ्रायात की गई। 


१३६ ] भारत १६५६ 


भारतीय चलचित्रों का निर्यात 

भारतीय चलचित्रों के निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सुकाव देने के उद्देश्य से 
सूचना ओर प्रसारण मन्‍्त्री की अध्यक्षता में एक चलचितन्न निर्यात प्रोत्साहन समिति' नयी 
दिल्‍ली में स्थापित कर दी गई है। १६५७ में चलचित्रों के निर्यात से १ करोड़ र८ लाख 
१७ हुज्ञार रुपये का विदेशी वितिमय प्राप्त हुआ्ला । 


बकाशन 

सूचना ओर प्रसारण मन्तरालय का प्रकाशन विभाग लोकप्रिय लघु-पुस्तिकाओं, पुस्तकों 
पत्रिकाओं तथा चित्र-संग्रहों का संकलन, प्रकाशन, वितरण तथा विक्रय करने और लोगों को 
देश की सांस्कृतिक विरासत, सरकार की गतिविधियों, विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों को प्रगति 
तथा पर्यटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह 
विभाग सरकार के विभिन्‍न मन्त्रालयों तथा विभागों को उनके प्रचार साहित्य के प्रकाशन 
के सम्बन्ध में परामर्श देता है। प्रकाशन का काये अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं में होता है । 

प्रकाशन विभाग श्८ पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है जिनमें मार्च ऑॉफ इण्डिया तथा 
'ग्राजकल' (हिन्दी तथा उद्द) जेसी सांस्कृतिक पत्रिकाएँ; बाल भारती” (हिन्दी) जेसी 
बालोपयोगी पत्रिका; सामुदायिक विकास सम्बन्धी पत्रिका कुरुक्षेत्र तथा 'ग्राससेवक 
(हिन्दी तथा भंग्रेज़्ी)।) योजना सम्बन्धी पत्रिका योजना” (हिन्दी तथा अ्रंग्रेज़्ी) और 
आ्राकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाएँ सम्मिलित हैं । 

१६४८ में 'इण्डियन इन्फर्मशन', भारतीय समाचार', मीट्रिक मेज़स तथा 'मीदिक 
साप-तोल' शीर्षक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया। प्रथम दो पत्रिकाएँ क्रमशः 
भ्रंग्रेत्ी तथा हिन्दी की पाक्षिक पत्रिकाएं हैं जिनमें सरकार की सुख्य गतिविधियाँ तथा नीति 
विषयक घोषणाएँ संक्षेप में दी हुई रहती हैं। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाश्रों में बच्चों के 
लिए कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए जा रहे हैं । 

१६५८ में इस विभाग ने विभिन्‍न भाषाओं में कुल २१२ पुस्तक तथा पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित कीं । इनमें से महत्वपूर्ण प्रकाशन थे : 'विभेन श्रॉफ इण्डिया, न्यूक्लियर एक्स- 
प्लोजन्स एण्ड देश्रर इफेक्ट्स (रिवाइज्ड), मौलाना आज़ाद-ए होमेज, भारत के पक्षी, 
जवाहरलाल नेहरूज्ञ स्पीचेज्ञ--वाल्यूम ८, 'स्पीचेज्ञ श्रॉफ प्रेसीडेण्ट राजेद् प्रसाद, 
१६४२-४६, 'कम्युनिटी डेवलपमेण्ट इन इण्डिया तथा “इण्डिया ए-सौवनीर ॥ 

. इसका फोटो विभाग विभिन्‍न मन्त्रालयों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों 
की व्यवस्था करता है। इस विभाग ने 'भारत १६५४८: प्रदर्शनी के विभिन्‍न सण्डपों में फोटो 
सजाने के काम में सहायता दी । 


. विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 
राज्यों में विज्ञापन तथा हृश्य प्रचार का कार्य उनके सूचना प्रचार विभाग 
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'करते हैं श्रौर केन्द्र में इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार के सूचना झोर प्रसारण सन्त्रालय 
के विज्ञापन तथा हृध्य प्रचार निदेशालय पर है । 

श६प८ में निदेशालय ने ५५४२ विज्ञापन तथा ४,१०२ वर्गीकृत विज्ञापन ३६,६०३ 
बार प्रकाशित कराए । । 
...«... हतय प्रचार पर अधिकाधिक बल दिए जाने के साथ-साथ पोस्टरों, फोल्डरों, पर्चों 

तथा चित्रमय कलण्डरों आदि का अश्रधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। १६४८ में 

निदेशालय ने गाँवों में वितरण के लिए इन सब की मिलाकर कुल २.४८ करोड़ प्रतियाँ 
प्रकाशित कीं । 

निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग तथा सात प्रादेशिक एककों ने १६५८ में देश के 
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ६१ प्रदर्शनियों की व्यवस्था की । इसने भारत १६ 
प्रदर्शनी में भारत की फॉकी' (इण्डियन पेनोरेमा) नामक सण्डप सजाया । 

पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों के मुद्रण तथा आकल्पन (डिज़ाईनिंग) में श्रेष्ठता के 
लिए प्रति वर्ष राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देईय मुद्रण तथा 
ग्राकल्पन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को मान्यता देना तथा इस क्षेत्र में उच्चतर स्तर को 
प्रोत्साहन देना है । के 


“-४0$--- 


सोलहवाँ श्रध्याय 
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भारत की प्रथेव्यवस्था ग्रभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसका अभी 
विकास हो रहा है । भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव-शक्ति को हृष्टि से एक सम्पन्न 
देश है। इसके सानवीय तथा भौतिक संसाधनों का पूरा-पुरा तथा ठोस रूप से उपयोग 
किया जा सकता है। १६४८-४६ के बाद से ११ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी भारत की 
प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम ही है (१६४४-५६ में २६१ रुपये )। भारत की श्रर्थव्यवस्था 
श्रभी भो अ्धिकांशतः कृषि पर ही आधारित है तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय 
कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों सेँही प्राप्त होती है जिनसें देश के कामों में लगे 
लोगों में से लगभग तीन-चोथाई व्यक्ति लगे हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय 
श्रायोजन का उद्देश्य औद्योगिक विकास की दिखला में प्रभति करते रहने के साथ-साथ कृषि 
के उत्पादन में भी वृद्धि करना है। क्‍ 

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (अप्रेल-सितस्बर, १६५२) के अनुसार तीन-चोथाई से 
अधिक (६१.३ प्रतिशत) उपभोक्ता व्यय केवल खाद्य वस्तुओं पर हुआ । ग्रामीण क्षेत्रों में 
यह व्यय और अधिक (६४१ प्रतिशत) रहा । इसके अतिरिक्त वस्त्रों पर ७,७ प्रतिशत, इंधन 
तथा प्रकाश पर ५.५ प्रतिशत, समारोहों तथा उत्सवों श्रादि पर ५.६ प्रतिशत तथा सेवाश्रों 
पर ५.६ प्रतिशत व्यय हुआ । शिक्षा तथा मनोरंजन श्रादि पर व्यय बहुत ही कम 
मात्रा में हुआ । 


राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय 

१६४५-५६ सें भारत की राष्ट्रीय श्राय ६६.६० श्र्ब रु० आँकी गई, जबकि १६४८-४६ 
में राष्ट्रीय आय ८६-४० अब रु० ही थी। इसी प्रकार १६४५-४६ में भारत की 
प्रति व्यक्ति आय भी २६०-८ रु० थी, जबकि १६४८-४६ में यह २४६.६ रु० ही थी । 
१६४५-५६ में राष्ट्रीय आय चालू मृल्यों पर १६४८-४६ की राष्ट्रीय आय से १५.५ प्रतिशत 
श्रधिक थो श्रर्थात्‌ इस श्रवधि में यदि वस्तुश्नों और पदार्थों के मूल्य एक-से ही रहते तो यह 
वृद्धि वस्तुतः २१.२ ब्रतिशत होती । इसी प्रकार १६५५-५६ में प्रति व्यक्ति श्राय १६४८-४६ 
की प्रति व्यक्ति श्राय से ४.६ प्रतिद्षत अधिक थी, किन्तु एक-से ही मुल्य रहने पर यह वद्धि 
भी १०.८ प्रतिशत के बराबर होती । १६४६-५७ के प्रारम्भिक आँकड़ों के श्रतुसार राष्ट्रीय 
श्राय तथा प्रति व्यक्ति श्राय चालू मुल्यों पर क्रमद्ः १ खर्ब १४ श्रब १० करोड़ रुपये तथा 
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२६४.३ रुपये थी और १६४८-४६ के सुल्यों पर क्रमशः १ अर्ब १० खर्ब १० करोड़ रुपये 
तथा २८४ रुपये थी । क्‍ 

१६५६-४७ में (प्रारम्भिक झँकड़ों के अनुसार ) राष्ट्रीय आय के प्रमुख व्यवसायगत 
स्रोत इस प्रकार थे: कृषि (कृषि, पशुपालन, वन उद्योग तथा सछलीपालन) से ४६-६० श्र 
रु० (४६.८ प्रतिशत); खनन तथा निर्माणकारी उद्योग और छोटे उद्योगों से १६.७० श्रबं 
रु० (१७.३ प्रतिशत); वाणिज्य, बेकिंग तथा बीमा, परिवहन तथा संचार-साधनों से 
१६.३० अरब रु० (१६.६ प्रतिशत) तथा श्रन्‍्य व्यवसायों, सरकारी नौकरियों, घरेलू सेवाश्रों 
तथा गृह-सम्पत्ति आदि से १८.१० अब रु० (१५.६ प्रतिशत) । 

इस प्रकार देश में हुई १ खर्ब १४ श्रर्ब रुपये की राष्ट्रीय श्राय तथा विदेश्ञों से हुई 
१० करोड़ रुपये की शुद्ध श्रजित आय को मिलाकर १६५६-५७ में कुल राष्ट्रीय आय 
१ खबें १४ श्रब १० करोड़ रुपये की रही । 


जीविकोपाजंनद का रूप 

१६५४१ की जनगणना के अनुसार ३५.६६ करोड़ की कुल जनसंख्या में से २१.४३ 
करोड़ व्यक्ति (६०.१ प्रतिशत) गेर-कमाऊ श्राश्चिता' व्यक्ति थे, जिनमें सुख्यतः महिलाएँ 
तथा बच्चे सम्मिलित थे। शेष जनसंख्या सें से ३.७६ करोड़ व्यक्ति (१०.६ प्रतिशत) 
'कमाऊ आश्षित' व्यक्ति तथा १०.४४ करोड़ व्यक्ति (२६.३ प्रतिशत) स्वावलम्बी व्यक्ति थे । 

प्रत्येक १०० भारतीयों (झ्राश्चित व्यक्ति सहित) में से ४७ भूमिधर किसान, ६ 
काइतकार, १३१ भूमिहीत सज्ञदूर तथा १ ज़मोन्दार था, जबकि उद्योगों श्रथवा श्रन्य 
कृषि-भिन्‍त व्यवसायों, वारिज्य, परिवहन और विविध व्यवसायों में क्रमदा: १०, ६, २ 
और १२ व्यक्ति लगे हुए थे । 

तालिका सं० १६ में 'गेर-कमाऊ आ्राश्चितां तथा 'कमाऊ आश्रित' व्यक्तियों और अन्य 
प्रकार से जीविशकोपाजजन करने वाले व्यक्तियों का त्रिवरण दिया गया है। 


कामों में लगे लोगों की संख्या 
१६५०-५१ में ३४.६३ करोड़ की जनसंख्या सें से देश में १४.३२ करोड़ व्यक्तियों 
के रोज़गार सें संलग्न होने का श्रनुमान लगाया गया था : १०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी 
कार्यों में; १.४३ करोड़ व्यक्ति खनन तथा हस्तशिल्प उद्योगों में; १.११ करोड़ ध्यक्ति 
वारिज्य, बीमा तथा बेंकिंग और परिवहन तथा संचार-साधनों में; ६४ लाख व्यक्ति 
विभिन्‍न व्यवसायों में; ३२६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू 
नोकरियों में । 





“पंजाब के तीन लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण आग से नष्ट हो गए। जम्मू 
तथा कश्मीर राज्य और असम के ख' भाग के आदिमजातीय क्षेत्र इस जनगणना में 
सम्मिलित नहीं थे ।  थ 
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तालिका १६ 
जीविकोपाजन के रूप के आधार पर जनसंख्या का विभाजन (१६४१ ) 





।स्वावलस्बी गेर-कमाऊ |. कमसाऊ 
_ योग 


व्यक्ति | आश्चित व्यक्ति ग्राश्चित व्यक्ति 


| 


वे कृषक जिनका भूमि क्‍ 
पर पूर्ण अथवा 
सुख्य रूप से 
स्वामित्व है ४,४७,००,००० 





१०,०१,००,०००(२,१५४,००,००० (१६,७३,००,००० 


। 
वे कृषक जिनका भूमि 
पर पूर्ण ग्रथवा 
सुख्य रूप से 
स्वामित्व नहीं है. | ८८,००,००० (१,८६,००,००० | ३६,००,००० | ३,१६,००,००० 


कृषक सज़दूर १,४६,००,००० २,४७,००,००० ३,९,००,००० ,ढटा,००,००० 


ऊधि न करने वाले 
भू-स्वामी तथा... 
लगान प्राप्त ्ि 
करने वाले व्यक्ति | १६९,००,००० | ३३,००,००० ४,००,००० | ४३,००,००० 


कृषि में लगे व्यक्तियों 
का योग ७,१०,००,००० (१४,७०,००,०००(३,१०,००,००० (२४,६१,००,००० 








का 


कृषि-भिन्‍न व्यवसायों 
में लगे व्यक्ति १,२२,० ०,००० 





२,२३,००,००० ३२,००,००० ३,७७,००,००० 
वारिएज्य में लगे व्यक्ति ४€,००,००० (१,४५४,००,००० ६,००,००० (२,१३,००,००० 


परिवहन में लगे 
व्यक्ति १७,००,००० 


३७,००,००० २,००,००० ५६,००,००० 





प्रन्य विविध कार्यों में 


लगे व्यक्ति १,३६,००,००० (२,६८६,००,००० २६,००,०७० | ४,२३०,००;३००० 





कृषि-भिन्‍न व्यवसायों __' 
में लगे व्यक्तियों 
का योग | २,२३४,००,००० 


रकवाान्क 43 नकनन-सननननननान++>++ न कम न न कननभतन नी न न न ननत +न न ८ न्‍न मनन नम ७७७॥७॥७॥७॥७७॥/॥/॥शएएशएएएशशशणणाणाा जय 





६,७३,००,००० ६६,००,००० १०,७६,००,००० 


कर कक 
संयोग दे की ली 0 कक २३,७६,००,००० |३५,६६,००,००० 
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मख्य फसलें 


१६५०-५१ में देश में क्ृषि-उत्पादन कुल ४८-६६ अब रु० के मुल्य का हुआ किन्तु 
वास्तविक कृषि-उत्पादन ४१.१२ श्र रु० का ही था। 


मुख्य उद्योग 

१६५ ०में राष्ट्रीय आय में विभिन्‍न निर्माणकारी उद्योगों का योगदान ५ श्र १३ करोड़ 
४० लाख रु० का आँका गया था जिसमें से सूती वस्त्र उद्योग से १ अर्ब ७ करोड़ ६० लाख 
रु०; चाय उद्योग से ६६.३० करोड़ रु०; पटसन उद्योग से ४६.६० करोड़ रु०; चीनी उद्योग 
से २५.८० करोड़ रु०; लोहा तथा इस्पात उद्योग से २६.६० करोड़ र०; सामान्य तथा 
बिजली इंजीनिर्यारिग उद्योग से २६.४० करोड़ रु० तथा वनस्पतिजन्य तेलों से ११.७० करोड़ 
रु० की राष्ट्रीय आय विशेष उल्लेखनीय है । 

बेकिंग तथा बीमा उद्योग से भी ६५.१२ करोड़ रु० की आय हुई। विभिन्‍न व्यवसायों 
से ४.६८ अरब रु० तथा गृह-सम्पत्ति आदि से ४ श्रब ८ करोड़ ३० लाख रु० की श्राय हुई । 


प्रति व्यक्ति उत्पादन 

सम्पुर्ं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत १६५०-४१ में रोज़गार से लग प्रत्येक व्यक्ति 
के शुद्ध उत्पादन का सुल्य/६७० रु० श्रॉका गया था। कृषि में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन 
५०० रु० का और खनन तथा कारखातों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,७०० 
रु० का था। इसी प्रकार रेलों तथा संचार-साधनों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,६०० 
रु० का; बेकिंग, बीमा, वाणिज्य और परिवहन में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,३०० 
रु० का; छोटे उद्योगों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ८०० रु० का; अन्य व्यवसायों में 
लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ७०० रु० का; सरकारी नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का 
उत्पादन १,१०० रु० का और घरेल नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ४०० रू० 
का था। 


पजी निर्माण 
ग्रस्थायी प्रावकलन के अनुसार १६४४-५६ में भारत में ८.८० शअ्रब रु० की पूंजी 
लगी हुई थी। इसमें से ४-१६ श्रबं रु० की पूँजी निजी क्षेत्र में तथा ४.६४ श्र रु० की पूँजी 
सरकारी क्षेत्र में लगी हुई थी । 


बेरोजगारी 
देश में कुल बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक नहीं 
लगाया जा सका है । कास-दिलाऊ कार्यालयों से सीमित मात्रा में ही लाभ सिलता है क्योंकि 
इनके झँकड़ों में केवल शहरी क्षेत्रों तथा उन बेरोजगार व्यक्तियों के ही आँकड़े होते हैं जो 
इनमें श्रपना नाम दर्ज कराते हैं । 
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१६४३ सें किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणं के अनुसार कलकत्ता नगर की ७.१० 
प्रतिशत जनता बेरोजगार थी, जबकि एक दूसरे नमूना सर्वेक्षण के अथधुसार उसी वर्ष 
कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास को छोड़कर ५०,००० अथवा उससे श्रधिक की जनसंख्या वाले 
अन्य नगरों में २.४६ प्रतिशत व्यक्ति अ्रथवा ७-४४ प्रतिशत मसज़दूर बेरोज्ञगार थे। देश के 
दहरी क्षेत्रों में उन लोगों की कुल संख्या २७.४० लाख थी जो किसी भी प्रकार के रोज्ञगार 
में लगे हुए नहीं थे । कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच-पड़ताल के श्रनुसार १६५०-४१ में ग्रामीर 
क्षेत्रों में बेरोज्ञगार लोगों की संख्या लगभग रप८ लाख थी। प्राप्त श्रॉकड़ों के आधार पर 
योजना श्रायोग के अ्रतुसार १६५४६ के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोज्ञगार थे । 

श्रम तथा नियोजन सन्त्रालय के “राष्ट्रीय नियोजन सेवा विभाग ने १६४३-४७ की 
ग्रवधि में काम की खोज करने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तथा! जिस प्रकार के काम वे 
व्यक्ति चाहते थे, उसका जो अध्ययन किया, उससे पता चलता है कि काम-दिलाऊ कार्यालयों 
के रजिस्टरों में सात प्रकार के काम चाहने वाले बेरोक्षगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे । 
१६५३-५७ में सबसे भ्रधिक रोज्ञगार, शिक्षा के क्षेत्र में काम चाहने वाले व्यक्तियों को 
दिलाया गया। क्‍ 

दिसम्बर, १६५४८ तक काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टरों में जिन ११,८३,२६६ 
बेरोजगार व्यक्ततों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से ८,६२३; ८८,६६७; ३,०८,२०३ ; 
५६,१५७;४३,८२३;६,२०,२४६ तथा अन्य ५७,२७६ व्यक्ति क्रमशः उद्योग, कारीगरी, 
कक्‍्लर्की, शिक्षा सम्बन्धी, घरेलू, मज्ञद्री तथा श्रन्य प्रकार के काम चाहते थे। 

श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय के सेवा नियोजन निदेशालय के मानव शक्ति विभाग 
द्वारा स्नातकों में बेरोजगारी के सम्बन्ध सें किए गए अ्रध्ययत से पता चला कि १५७ सई, 
१६५७ को स्नातकों में बेरोजगारी सबसे प्रधिक उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, पश्चिम बंगाल तथा 
बम्बई सें थी। महिला स्वातकों में बेरोज्नणगारी सबसे अधिक केरल सें थी। कला तथा 
विज्ञान की उपाधि पाए स्‍्वातकों की श्रपेक्षा वाखिज्य को उपाधि पाए हुए स्नातकों में 
बेरोज़गारी अ्रधिक थी । 


ग्रामीण अ्रथव्यवस्था का रूप 
गफ्तुबर, १६४० से माचे, १६५१ तक के राष्ट्रीय नम्‌वा सवक्षण' के प्रथम दौर में 
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीरया परिवार में औसतन ५-२१ व्यक्ति थे , 
इन ग्रामीरा व्यक्तियों में से २८.१ प्रतिशत कम्ताऊ व्यक्ति थे, १६-६ प्रतिशत कमाऊ-आश्वित॑ 
व्यक्ति थे और ५४.३ प्रतिशत गेर-कमाऊन्ञ्राश्चित व्यक्ति थे । 


व्यय का रूप 

नमूना सर्वेक्षण के अनुसार १६४६-५० में ग्रामीण क्षेत्रों का वाषिक उपभोक्ता व्यय 
२२० ₹० प्रति व्यक्ति था । ग्रामीण क्षेत्र के एक ग्रौसत परिवार के भोजन पर, इसका 
६६.३ प्रतिशत, वस्त्रों पर ६.७ प्रतिशत तथा अन्य सदों पर शेष २४.० प्रतिशत व्यय हुआ । 


आथिक ढाँचा | १४३ 


समस्त भारत के ग्रामोण क्षेत्रों में वस्त्रों आदि पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग 
२१५ रु० था। मिल के बने वस्त्र पर इसका ७४ प्रतिशत, हथक्रधे के बने वस्त्र 
पर इसका २०.४ प्रतिशत, खदर पर इसका २.८१ प्रतिशत और ऊनी तथा श्रन्य प्रकार के 
बस्त्रों पर इसका २.७४ प्रतिशत व्यय हुआ । 

अ्रप्रेल, १६५१ से जून, १६५१ तक के 'राष्ट्रीय ममता सर्वेक्षण के दूसरे दौर में प्राप्त 
ग्रॉकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के २०.४ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय ५० रूु० 
झ्थवा उससे कम और ५१.६ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय १०० २० से कम था। 
केवल ७,४ प्रतिशत परिवारों ने ही प्रति सास २०० रु० से श्रधिक तथा २.३ प्रतिशत 
परिवारों ने ६०० रु० से अधिक व्यय किए । ७ प्रति सहु्न परिवारों का सासिक व्यय 
टू०० रु० से अधिक तथा ४ प्रति सहुख परिवारों का सासिक व्यय १,००० रु० से 
ग्रधिक था । द 

इसी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षत्रों में प्रत्येक परिवार ने जन, १६५० से मई, 
१६४१ तक वर्ष के लिए लगभग २७.७४ रु० का विनियोग किया । इसमें से लगभग आधा 
व्यय मकानों, कुत्रों तथा तालाबों आदि को बनवाने अ्रथवा उनमें सुधार करने के लिए और 
एक-तिहाई व्यय भूमि-सुधार के लिए किया गया । 


भू-सवामिल का रूप | 

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण! (जुलाई, १६९६४५४-मार्चे, १६४५४) के आठवें दौर के अ्रनुसार 
भारत के प्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६.४० छरोड़ परिवार थे। इन ग्रामीण परिवारों के 
प्रधिकार में लगभग ३१ करोड़ भूमि होने का अनुमात लगाया था। शेष भूसि सरकार, 
शहरी परिवारों तथा विभिन्‍न संस्थाओं के अधिकार में थी । 

लगभग १ढ॥ करोड़ परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी। ३ ग्रामीण 

परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास एक एकड़ से कम भूमि थी। लगभग ह# ग्रामीण 
परिवारों में से प्रत्येक के पास या तो कुछ भी भूमि नहीं थी अथवा ४ एकड़ से कम भूसि 
थी । दूसरी ओर दे ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास १० एकड़ से श्रधिक 
भूमि तथा लगभग १ प्रतिशत परिवारों में से प्रत्येक परियार के पास ४० एकड़ से भ्रधिक 
भूमि थी। क्‍ 

इन सभी परिवारों में से प्रत्येक परिवार के अधिकार में औसतन लगभग ४.७० एकड़ 
भूमि होने का अ्रवुमान लगाया गया था। यदि इन परिवारों में उन परिवारों को सम्मिलित 
न रखा जाए जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं थी तो यह झऔसत बढ़कर लगभग ६ एकड़ 
हो जाएगा। लगभग १ लाख परिवारों में से प्रत्येक के पास १०० एकड़ से अधिक भूमि थी, 
किन्तु २५० एकड़ से अधिक भूमि पर स्वासित्व रखने वाले परिवारों की संख्या कुछ ही 
हक्षार थी । द द 

अगले पृष्ठ की तालिका में प्रत्येक भारतोय ग्रामीण परिवार के अधिकार में आते 


वाली औसत जूमि दिखाई गई है। इसके साथ-साथ औसत भूमि से कम भूमि पर स्वामित्व 


आथिक हढाँचा | औद 


तालिका १८ 
परिवारों के अधिकार में आने वाले खेतों का रूप 
(जुलाई, १६४४-मार्च, १६५५) 


कुल परिवारों का | कुल जोती-बोई गई भूमि 


| । 
खेतों का आकार (एकड़ । । 
४५ पड प्रतिशत क्‍ का प्रतिशत 
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योग 


गांवों, कसबों तथा नगरों सें उपभोक्‍ता-व्यय का रूप 

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तीसरे दौर के अनुसार अगस्त-नवम्बर, १६५१ में प्रत्येक 
व्यक्ति का औख्त मासिक उपभोक्ता-व्यय गाँवों में २४.२२ रु०, कस्बों में २१.४४ ० और 
कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास के लिए औसत मासिक व्यय ५४.८२ रु० था। सारे 
देश के लिए यह प्रति व्यक्ति औसत व्यय २०.७० रु० प्रति मास था। 

खाद्यान्न पर होने वाले कुल व्यय का गाँवों में ४० प्रतिशत, कस्बों में २२ प्रतिशत 
तथा नगरों में ११ प्रतिशत व्यय हुआ । इसी प्रकार भोजन सम्बन्धी कुल व्यय का गाँवों 
में ६६ प्रतिशत, कस्बों में ५५ प्रतिशत तथा नगरों में ४६ प्रतिशत व्यय हुआ । 

वस्त्रों पर होने वाला व्यय गाँवों, कस्बों तथा नगरों में एक-से ही अनुपात का 
(६ प्रतिशत से कुछ अधिक ) था। शिक्षा, सेवाश्ों, भूमि तथा करों आदि पर होने वाला 
व्यय कस्बों में गाँवों से ग्रघिक तथा नगरों में कस्बों से अधिक था। 


सल्य 

थोक मूल्यों का सूचनांक (श्राधार वर्ष : १६५२-५३ ७० १००) जो दिसम्बर, १६४६ : 

में १०८.१ था, अ्रगस्त, १६५७ में ११२.० हो गया उसके बाद यह चढ़ाव रुक गया। झोर 

थोक मृल्यों के सुचनांक कम होते रहे । दिसम्बर, १६५७ में यह सूचनांक १०७.१ रह 

गया तथा दिसम्बर, १६४८ में यह बढ़ कर फिर १११.४ हो गया। जनवरी, १६५६ में सभी 
जिन्‍्सों का सामान्य सुचनांक ११२.३ रहा। 


१४६ | भारत १६५४६ 


१६५७-प८ में खाद्य-वस्तुओं; शराब तथा तम्बाकू; इंधन, बिजलो, प्रकाश तथा प्रीस 
ग्रादि ;श्रौद्योगिक कच्चे माल; तेयार वस्तुओं के थोक मूल्यों के सुचनांक (आधार वर्ष : 
१६४२-५३ ८ १००) क्रमशः १०६,४; ६४.०; ११३,६; ११६,५ तथा १०८.-१ शोर सभी 
वस्तुओं का मिलाजला सामान्‍य सूचनांक १०८.४ था। 

१६४७-५८ में सरकार, सुल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास करती रही क्योंकि योजना 
की सफलता के लिए ऐसा करना श्रत्यन्त आवश्यक है। आपात नीति सामान्यतः प्रति- 
बस्थात्मक रही, किस्तु विदेशों से खाद्यास्त प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 
ग्रायात किया गया खाद्यान्न जनता को सरकारी इूकानों के द्वारा देश भर में सस्ते 
सुल्यों पर उपलब्ध कराया गया । १६५७ में ३४.८० लाख ठन खाद्यात्व का आयात किया 
गया। खाद्यान्नों के मुल्यों में और वृद्धि न होने देने तथा इनके जसा किए जाने कीं प्रवृत्ति 
(ज़खीरेबाज़ी) को रोकने के लिए कुछ राज्यों में गेहूँ तथा चावल के लिए क्षेत्र स्थापित 
करने, श्रधिकतम सृल्य निर्घारित करने तथा चुने हुए क्षेत्रों में खाद्यान्न का संग्रह करने के 
अतिरिक्त और श्रमेक उपाय भी किए गए । विदेशी विभिमय की कठिनाई के कारण 
खाद्यान्तों का यथासस्थव न्यूनतम श्रायात किया गया। खाद्य सम्बन्धी नोति के मुख्य उहेश्यों 
में बाजारों में श्रधिक सामग्री उपलब्ध कराना, जमा किए जाने पर रोक लगाना तथा 
वितरण के लिए आवश्यक नियन्त्रण लागू करना सम्मिलित है। द 


उपभोक्ता मूल्य क्‍ 

इस अवधि में घुल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अखिल भारत भज़दुर वर्ग उपभोकता- 
मुल्य सूचनांक में दिसस्बर, १६५७ से दिसस्वर, १६५८ के बीच ५.३ प्रतिज्ञत की वृद्धि 
हुई। दिसम्बर, १६५७ में यह सूचनांक ११३ था और दिसम्बर, १६५८ में बढ़कर ११६ 
हो गया । 


सत्रह॒वाँ अध्याय: 
आयोजन 


श्री एम० विश्वेदवरय्य ने 'भारत के लिए आयोजित श्र्थव्यवस्था' (१६३४) शीर्षक 
अपनी पुस्तक में श्रायोजन की आवश्यकता पर बल दिया तथा समस्त भारत के आयोजित 
ग्राथिक विकास के लिए एक दसवर्षोय कार्यक्रम प्रस्तुत किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 
भारत के आयोजित झाथिक विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने 
तथा व्यावहारिक योजवाएँ सुकाने के लिए १६३८ में एक 'राष्ट्रीय योजना समिति' स्थापित 
की । समिति ने एक प्रदतावली जारी की और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर इस विषय 
पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की । 

भारत सरकार ने युद्धोत्तर पुर्ननर्मासय के विभिन्‍न पहलुशों पर विचार तथा कार्य 
करने के लिए जून, १६४१ में कई 'पुत्रतिर्माण समितियाँ' नियुक्त कीं और जुलाई, १६४४ में 
एक योजना तथा विकास विभाग' स्थापित किया। उसी वर्ष प्रान्तीय सरकारों को भी 
युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ तयार करने के लिए कहा गया। 

द्वितीय महायुद्ध के समय में जो कई गर-सरकारी योजनाएँ तेयार की गईं, उनमें ये 
भी थीं : (१) बम्बई के अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों द्वारा तेघार की गई “बम्बई 
योजना, (२) श्री एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत लोक-योजना तथा (३) श्री 
श्रीमन्तारायण द्वारा तैयार की गई गान्धीवादी योजना । 

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने देश के संसाधनों का अ्रधिक से 
अधिक कारगर तथा सन्तुलित उपयोग करने की हष्टि से एक योजना तेयार करने के लिए 
मा, १६५० सें एक योजना आयोग' की स्थापना की । जुलाई, १६४१ में उसने अप्रेल, 
१६५१ से साथ, १६५६ तक के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तेयार किया। 
दिसम्बर, १६४२ में भारत को प्रथम पंचवर्षोष योजना अन्तिम रूप से संसद में प्रस्तुत 
कर दी गई। 


उद्दृश्य 

इस योजना का सुरुय उदेश्य देश में विकासकार्य आरम्भ करना था जिससे लोगों 
के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके और उन्हें उन्‍नत जीवन बिताने के लिए 
नये अवसर प्रदान किए जा सकें । योजना का उद्देश्य केवल संसाधनों का ही विकास करना 
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नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना और लोगों को आवश्यकता तथा भावनाश्रों के 
अरतुरूष एक समाज को रचना करता भी था। 

१६७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना एक दीर्घंकालीन उहेश्य रखा गया है । 
प्रथम योजनाकाल (१६५१-५६ ) में राष्ट्रीय आय को ६० अर्ब रुपये से बढ़ाकर १ खब्ब रु० 
करने का लक्ष्य रखा गया । बचत की दर में बुद्धि करके १६५४-४६ तक इसे ६३ प्रतिशत, 
१६६०-६१ तक ११ प्रत्रिशित तथा १६६७-६८ तक २० प्रतिशत कर देने का विचार 
किया गया । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य में दृततर विकास की तैयारी करना था। सावजनिक 
क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम के प्रस्तावित व्यय के लिए प्रारम्भ में २०-६६ श्र्ब रु० रखे गए थे 
जो बाद को बढ़ाकर २३.५६ ग्रबं रु० कर दिए गए। 

प्रथम योजनाकाल में सिचाई तथा विद्यत-उत्पादन के साथ-साथ क्षषि के विकास को 
सबसे भ्रधिक प्राथमिकता दी गई । परिवहन तथा संचार-साधथतनों के विकास को भी प्राथ- 
सिकता मिली । श्रौद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों को पहल तथा निजी संसाधनों पर 
छोड़ दिया गया । 

प्रथम पंचवर्षोप योजनाकाल में मुख्य मदों पर हुझ्आा वास्तविक व्यय निमभ्त तालिका 
में दिखाया गया है : 


तालिका १६ 
मुख्य मदों पर वास्तविक व्यय (प्रथम योजना ) 
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वास्तविक व्यय (अरब रु०) कुल व्यय का प्रतिशत 


नी जज कील ललित न न हनी टन 
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कृषि तथा सामुदायिक विकास २.६६ १४.८ 
सिचाई तथा विद्युत्‌ ५.८ २६.१ 
उद्योग तथा खनन १,०० 9.० 
परिवहन तथा संचार-साधन ५.३२ २६.४ 
समाज सेवाएँ द ४.२३ जा 
विविध ०.७४ ३.७ 

योग २०.१३ १००,० 


२०.१३ अब रुपये के आॉँकड़े जो उपर्युक्त तालिका में दिए गए हैं, पाँचवें वर्ष के 
लिए संशोधित प्राकवकलनों पर आधारित हैं । पुननविचार किए जाने के फलस्वरूप श्रब॒ वास्त- 
विक व्यय १६.६० श्र र० होने का श्रनुभान लगाया गया है। 


ग्रायोजन | १४६ 


वित्तीय स्रोत 
६.६० श्रर्ब रुपये के व्यय के घित्तीय त्रोत निम्न थे : 
(अ्रब रुपयों में ) 





(१) राजस्व खाते से (रेलों के योगदान सहित ) ७.४२ 
(२) जनता से लिया गया ऋण २,०५४. 
(३) छोटी बचतें तथा अनिधिबद्ध ऋण ३.०४ 
(४) अन्य विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ ०.६१ 
(५) बाह्य सहायता श्प्य्प् 
(६) हीनार्थ प्रबन्धन ४.२० 

१६.६ ० 





लक्ष्य तथा सफलताएँ 

प्रथम योजना के श्रल्पषकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए 
गए। घरेल उत्पादन में वृद्धि हुई तथा श्रर्थव्यवस्था काफी सुहढ़ हो गई। प्रथम योजना 
के श्रन्त में मुल्य-स्तर, योजना लाग होने से पूर्व के मुल्य-स्तर से १५ प्रतिशत कम था । 

राष्ट्रीय श्राय. (एकसार सुल्यों में) १६४५-५६ में बढ़कर लगभग १ खब ४ अ्रत 
८० करोड़ रु० हो गई, जो १६४०-४१ में ८८.५० श्रब रु० थी। इसी काल में प्रति 
व्यक्ति श्राय भी २४६ रु० से बढ़ कर २७४ रु० हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में 
लगभग ८ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। राष्ट्रीय श्राय में विनियोग की दर में भी वृद्धि हुई । 
विभिन्‍न क्षेत्रों के लक्ष्य तथा सफलताएँ निम्न तालिका में दिखाई गई हें 








तालिका २० 
प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ 
१३४४४ आल | १६३०-४१ 
श्ह१०-३१ मर (६ ५५-५६ | पर १६५५- 
तक होवेवाली (सफलताएँ | ध में हुई 
वद्धि (लक्ष्य) 
५४0455%5७ (७४४७४ /0७७४०७४ 
कृषि-उत्तादन । 
| 
खाद्यान्न (करोड़ ठन) . पूड० | ०.७६ | छ४६ | न१-०६ 
कपास (लाख गाँठ ) | ए६,.७० | १२.६० | ४०.०० -+-१०.३० 
पटसन (लाख गाँठ ) | ३३.०० | २०.६० ४२.००. | -+-+६.०० 
गन्ना गुड़ के रूप में । 
(लाख टन ) | ४६.२० ! ७.०० | ४८.६० | नी रै४० 
_ तिलहन (लाखटन) ५४०८० | ४०० | ५६६०  7]५.६० 


१५० |] 
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तालिका २० (क्रमशः) 





विद्युत्‌ (प्रस्थापित क्षमता) 


(लाख किलोबाट ) २३.०० 
सिंचाई (करोड़ एकड़) कक 
ओधद्योयिक उत्पादन 

तेयार इस्पात (लाख टन) ६.८० 
कच्चा लोहा (लाख ठन) १५.७० 
सीसेण्ट (लाख टन) २६.६० 
अ्रमोनियम सल्फेट 

(हज़ार टन) ४६.३० 

रेल-इंजिन ३ 
पटसन से बनी वस्तुएं 

(लाख टन) . ८.२४ 
मिल का बना वस्त्र 

(करोड़ गज्ञ ) २७१८० 

साइकिल (लाख) ०.६७ 
परिवहन 
जहाज़्रानी (लाख जी० आर० 


टी०) ३.६० 
राष्ट्रीय राजपथ (हज़ार मील)| १२.३० 
सरकारी सड़क (हज़ार मील ) 


फ्क्की ६७.४० 
कच्ची १५१,०० 
स्वास्थ्य 
ग्रस्पताल (लाख ) १.१३ 
दवाखाने तथा श्रस्पताल | 
(शहरी तथा ग्रामीरए) | ८,६०० 
शिक्षा क्‍ 
प्राथमिक स्कूल (हज़ार ) लहर 
प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थो 
(लाख ) श्य्य६.८० 
सकल जाने वाले ६-११ वर्ष 
के बालक-बालिकाश्रों 
का प्रतिशत ४१.२ 
बुनियादी स्कूल... १,७५६ 
बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थी | 
. (लाख) श्ध््प 
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द्वितीय पंचवर्थीय योजना 
. उद्देश्य 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना १४ मई, १६४६ को संसद सें प्रस्तुत की गई । इसके सुख्य 
उद्देश्य हैं: (१) राष्ट्रीय श्राय में २०५ प्रतिशत वृद्धि, (२) विशेषकर मूलभूत तथा भारी 
उद्योगों के विकास के साथ द्त गति से श्रौद्योगीकरण, (३) रोज़गार के अधिक अवसरों 
की सुविधा तथा (४) आय और धन में पाई जाने बाली श्रसमावता में कम्मी तथा धन का 
समान वितरण । 


व्यय तथा आवश्टन 

द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों हारा विकासकारयों पर ४८ श्रर्ब 
रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में लक्ष्य २३.४६ अर्ब रु० के 
व्यय का रखा गया था और वास्तविक व्यय १६.६० श्र्व रु० का हुआ। इसमें स्थानीय 
विकासकायों को कार्यान्वित करने में जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्मिलित नहीं है। 
विकास के घुख्य मदों का व्यय-विभाजन निम्न तालिका सें दिखाया गया हे 


तालिका २१ 
योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास छीर्षकों के अनुसार व्यय-विभाजन 





प्रथम पंचवर्षीय योजना हितीय पंचवर्षोय योजना [असम योजना 


























हम 5 लेकर जम पर द्वितीय 
कुल व्यवस्था कूल व्यवस्था _ | योजना की 
ग्रद्व॑ रु० ) ७४ (श्रर् रु० ) प्रतिशत . | प्रतिशत वृद्धि 
कृषि तथा सामुदायिक 
विकास ३.५७ १५.१ भ-द८ | रशय | ४६.१२ 
सिंचाई तथा विद्युत्‌ू | ६-६१ रण १ | धरे | १६.० |. रेक-३ 
उद्योग तथा खनन ९ जे. ७.६ ८.६० | *ईलछ.४. | ३६७.२ 
परिवहन तथा संचार- ल्‍ 
साधन ५.२७ २२.६ | श१र.८५ र८.६ | १४८.७ 
समाज सेवाएं |. ५.३३ २२.६ है 5, १६.७ ७७.३२ 
विविध ०.६६ ३.० ०5है६ २.१ | ४३.५ 
बल | कार कलश लकी कल अ>ममिज 
योग २३.४६ १००.०७ ४टा, 0०० १५००.,० 





४८ अ्र रु० के कुल व्यय में से २५-४६ श्र रु० केन्द्रीय सरकार तथा २२.४१ 
अर्ब रु० राज्य सरकारें वहन करेंगी । कुल व्यय में से ३८ श्र्ब रु० का उपयोग विनियोग 
के लिए तथा १० श्रबं रु० का उपयोग चालू विकास व्यय के लिए किया जाएगा। 
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द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में २४ अर्ब रु० का विनियोग इस प्रकार होने ' 
की सम्भावना है : 





(झ्र्ब॑ रु०) 
संगठित उद्योग तथा खनन पज.७५ 
बाग़ान, विद्युत्‌ तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर ) १,२५४ 
निर्माणकार्ये द १०.०० 
कृषि और ग्राम तथा छोटे पेसाने के उद्योग ३,०० 
स्टॉक ७,०० 

२७,००७ 


लय 
के द्वितीय योजना के अन्तर्गत रखे गए उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य इस 
प्रकार हें : 
तालिका २२ 
उत्पादन तथा विकास के सुख्य लक्ष्य (द्वितीय योजना ) 


१६€५०५५४-५६ पर 
१६६ ०-६ ९ १६६०-६१ की 
प्र तिशत वृद्धि 


न्‍अरमननत-नन भमनलमननम फल 


कृषि 
खाद्यान्न (ठन ) ७,४०,००,००० श्पू 
कपास (गाँठ) छ७,००,००० ३१ 
गसता--कच्चा गुड़ ( हन ) ७१,००,००० २२ 
तिलहन (दन ) ७०,००,००० २७ 
पटठसन (गाँठ ) ३०,००,०००| . रण 
चाय (पौण्ड) ह *. ७०,००,००,००० ६ 
राष्ट्रीय विस्तार खरड ३,८००. ६६० 
सामुदायिक विकास खरड १,१२०७. छ&० 
सिंचाई तथा विद्युत्‌ 
सींची गई भूमि (एकड़ ) ८,८०,००,००० ३१ 
विद्युत ( प्रस्थापित क्षमता) (किलोबाट ) ६६,००,०००७। १०३ 
खनिज पदार्थ 
कच्चा लोहा (टन) १,२५,००,००० ५६१५ 
कोयला (दन ) ६,००,००,००० पूटः 


बड़े पमाने के उद्योग 
तेयार इस्पात (न)... ड४३,००,०००। १३१ 
ग्रल्युभितियम (टन) हर २५,००० २३३ 





श्रायोजन [ शृप ३ 


तालिका २२ (क्रमशः ) 


। 
भोटरगाड़ियाँ ५७,०००| श्र 
रेल-इंजिन ४०० १२६ 
सीमेण्ट (टन ) १,३०,००,०००| २०२ 
उर्वरक 
(क) नाइट्रोजनयुक्त (अमोनियम सल्फेट ) 
(दहन ) १४,४०,०००| रदर 
(ख) फॉस्फेटयुक्त (सुपर फास्फेट) (ठन ) ७,२०,०००| ५०० 
सूती वस्त्र (गज्ञ ) ८,३०,००,००,००० २४ 
चीनी (टन) क्‍ २३,००,०००| ३५ 
कागज़ तथा गता (टन) ३४० ०००। ७ 
परिवहन तथा संचार-साधन 
(क) रेल: सवारी गाड़ी. सील द १२,४०,००,०००| १७ 
ढोया गया माल (टन) श्दू १०,००,००० ५४ 
(ख) सड़क : राष्ट्रीय राजपथ (मील) . १३,८००. ७ 
पक्‍को सड़क (मोल ) १२५,००० १७ 
(ग) डाकघर ७५ ००० ३६ 
शिक्षा तथा स्वास्थ्य 
प्रारस्भिक /बुनियादी स्कूल ३,७०,००० १६ 
प्राथमिक/सिडिल/माध्यसिक स्कूलों के अध्यापक १३,४०,०००| ३० 
चिकित्सा संस्थान ' १२,६०० २६ 


कृषि-उत्पादन के उपर्युक्त लक्ष्यों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किए 
जाने से उत्पन्न खाद्य वस्तुओं तथा कच्चे माल की अ्रधिक साँग की पूरति के लिए, इनके 
श्रपर्याप्त समझे जाने पर बाद को संशोधन कर दिया गया। ये संशोधित लक्ष्य अगले पृष्ठ 
की तालिका में दिखाए गए हैं । 


१७४ | भारत १६५७६ 


क्‍ तालिका २३ 
कृषि-उत्पादन के संशोधित लक्ष्य (द्वितीय योजना ) 
अमुमानित कि ु 











२ पक आर आकार 














उत्पादन 8 पक द्वितीय थोजनाकाल में 

दिलोय * के मूल | के लिए 503, 85 कमल 

बे कल संशोधित सल | संशोधित 

__॒॒  |झबुसार) | | | ृ्ृूृक्‍#/्॒ 
खाद्याग्न (करोड़ टत)।. ६.७० ७,३७० ध्०५ श्प श्श्द 
कपास (लाख गाँठ ) ४२ पर दर्ज ३२१ ५४.८ 
पटसन (लाख गाँठ ) ४० प० मै, २३ ३७.४ 

गरना--गूड़ (लाख 

टन) पपट् | ७२ ष्ष् श्र २४.४ 
तिलहन (लाख टन) हा ७० ७६ २७ श्८.२ 
श्रन्य फसलें शा ना कक है. रह 
सभी जिसमें की --- क्‍ न: १७ २७.१ 





आर्थिक ढाँचे में परिवतेन क्‍ 

१६५०-४१ तथा १६५५-५६ की तुलना में द्वितीय योजनाकाल के अन्त में राष्ट्रीय 
आय, विनियोग, घरेलू बचत तथा उपभोग-व्यय के लिए श्रपेक्षित वृद्धि तालिका सं० २४ में 
दिखाई गई है। ह 

द्वितीय योजनाकाल में कृषि-भिस्त क्षेत्रों में ८० लाख व्यक्तियों को पूरे समय का 
रोजगार मिलने का अनुसाम है। इसके श्रतिरिक्त सिचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार की विकास _ 
योजनाओं में काफी हद तक नये रोज्ञगारों को व्यवस्था करके बेरोजगारी कम की जाएगी। 
द्वितीय योजनाकाल में कुल मिला कर १ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था 
करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी बेकार श्रभिक्नों को काम से लगाया जा सके । 


वित्तीय संसाधन 
द्वितीय योजना के व्यय के वित्तीय स्रोत इस प्रकार है : 

(श्र्ब रु० ) 
चालू राजस्व से बचत । ष्द 
जनता से ऋण हर 
बजट सम्बन्धी श्रव्य स्रोत... ४ 
बाह्य सहायता द य्ः 
ही नाथ हे न्धन १२ 
घरेल साधनों में भ्रतिरिक्त वृद्धि करके पूरा किया जाने वाला श्रन्तर__४_ 


है; ६ अथ 


हीलकिलनननाशान पतला निभाहकाधर राग 





श्राधोजन [ शक, 


तालिका २४ 
राष्ट्रीय श्राय, विनियोग, बचत तथा उपभोग 
(१६४२-५३ के मूल्यों के आधार पर अब रुपयों में ) 























१६४०-४१ १६५५-४६ १६६०-६१ 220 
| १६३१-३६ | १६५६-६१ 
कृषि तथा सम्बन्धित | ४४.४० | ४२.३० | ६१.७० |. श्८ श्् 
काये 
खनन । ०.८८०० । ०.६५ १.५० १६ पट 
कारखाने 5० टू. ४० १३.८० | ४३ ६४ 
छोट उद्यम (७.४० ब्.४० श्०्ष्य्प । १४ ३० 
निर्माणकार्य १.८० २.२० २.६५ २२ ३४ 
वारिएज्य, परिवहन 
तथा संचार-साधन १६.४० |. इृ८-७४ २३.०० १४ २३ 
व्यवसाय तथा सेवाएँ | 
(सरकारी प्रशासन 
सहित) ; १४.२० १७,०० २५१,०० २० २३ 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन | 
(राष्ट्रीय श्राय ) ६१.१० | १०८.०० | १३४.८० रद २५ 
प्रति व्यक्ति आय (रु)... शध३ रद! २२१ ११ श्द् 
विनियोग, बचत तथा। 
उपभोग 
शुद्ध वनियोगष.|.. छ.वं८।... ७.६० |. १४.४० -- --- 
शुद्ध विदेशी संसाधन -०.०७ . ०.३४ | १.३० | थ-“: “-- 
शुद्ध घरेलू बचत डेप... ७.४६ १३.१० लक का 
उपभोग-व्यय ( शुद्ध । 
घरेलू बचत को 
निकाल कर! क्‍ 
राष्ट्रीय आय ) प्य६.५फए १००,.४४ | ९१२५१.७० न ना 
राष्ट्रीय आय में विनि- 
योग का प्रतिशत ४.६४ ७.२१ १०ध्८ लक हक 
घरेलू बचत (राष्ट्रीय! क्‍ । 
__ आय का प्रतिशत) ४ध्प्प ७.०० | ६.७० ना ना 


१५६ | भारत १६४६ 
निजी क्षेत्र में विनियोग 

निजी क्षेत्र में २४ अरब रु० के विनियोग की श्रावश्यकता का अनुमान लगाया गया है। 
इसमें से ७.२० श्र्ब रु० श्रौद्योगिक विकास के लिए (खनन, विद्यत-उत्पादन तथा वितरण, 
बाग़ानों और छोटे पेमाने के उद्योगों को छोड़ कर ); ५.७० श्रर्ब रुपये नये विनियोगों के 
लिए तथा १.५० श्रबे रुपये झाधुनिकीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने का विचार 
है । ६.६५ श्र्ब रुपये की शेष राशि के विरुद्ध निजी क्षेत्र के संसाधन ६.२० श्रबे रुपये होने 
का अनुमान लगाया गया है जो निम्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है : 


तालिका २५ क्‍ 
निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों के प्राककलन (द्वितीय योजना ) 
ह (करोड़ रुपयों में ) 




















१६५१-४६... १६५६-६१ 

ग्रौद्योगिक वित्त तिगम, राज्यीय वित्त निगमों 

और आ्रौद्योगिक ऋण तथा विनियोग 

निगम से ऋण श्द्द ४० 
केसद्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा 

अ्रप्नत्यक्ष ऋण २६ २० 
विदेशी पँजी ४२-४५ १०० 
नये संसाधन ४० ष्द० 
ग्रान्तरिक संसाधन (नये विनियोग आदि ) १७० ३०० 


भ्रन्य स्रोत 





योग 


विदेशी विनिमय की स्थिति 

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के आयात में द्वितीय योजना के आरम्भ से ही हुई वृद्धि 
के फलस्वरूप विदेशी भुगतान के सम्बन्ध सें देश पर काफी दबाव रहा है। आयात 
में यह वृद्धि मुख्यतः द्वितीय योजना के विकास योजनाकार्यों की आ्रावश्यकताश्रों के 
परिणामस्वरूप हुई। विदेशी भुगतान की स्थिति को सुधारने के उहेश्य से आयात में कुछ 
कमी किए जाने की (गति झ्रपनाई गई है तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
आवश्यक याजनाकाय 

इस स्थिति पर नियन्चण पाने की दृष्टि से विभिन्‍न उफ्धोगों के लिए विदेशी 
विनिसय की व्यवस्था का प्राथमिकता के ऋ्रमानुसार नियमन किया जा रहा है। सब से श्रथिक 
प्राथमिकता इस्पात संयस्त्रों, कोयला, रेल, बन्दरगाहु तथा विशिष्ट विद्युतु योजनाकार्यों को 


आयोजन | १७७ 


'दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में कोई नये वायदे भी नहीं 
किए जा रहे हैं। १६५७ के श्रन्त में यह अनुमान लगाया गया था कि आवश्यक योजनाकार्यों 
को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के लिए ७ श्र रु० की नयी 
बाह्य सहायता की श्रावइयकता पड़ेगी । 


पुनर्विचार 

हितीय योजना पर कार्य आरम्भ होने के समय से जिच्सों के मूल्यों में हुईं ब॒द्धि 
के फलस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय में वित्तीय हष्टि से अधिक वृद्धि होनी निश्चित 
थी । ढिन्‍्तु, योजना को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप श्रान्तरिक तथा बाह्य संसाधन 
कम होने की दृष्टि से (राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने सई, १६४८ में हुई अपनी बेठक सें यह 
नि३चय किया कि योजना के लिए वित्तीय हृष्टि से कुल व्यय ४८ अरब रु० ही रखा जाना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ संसाधनों पर फिर से विचार किए जाने के परिणामस्वरूप योजना 
पर होने वाले व्यय को दो भागों में बाँटने का नि३चय किया गया। योजना के प्रथम भाग सें 
कृषि-उत्पादन में बद्धि करने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाकार्यों तथा कार्यक्रमों के अ्रति- 
रिक्त श्रन्य श्रावदयक योजनाकार्य' भी सम्मिलित रहेंगे । शेष योजनाएँ योजना के द्वितोय भाग 
में सम्मिलित रहेगी जो उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यान्वित को जाएंगी। 

योजना के प्रथम भाग के लिए निर्धारित ४५ श्रबं रु० के व्यय सें से केन्द्र (संघीय 
क्षेत्र सहित) २४.१२ प्र्ब २० वहन करेगा तथा राज्य १६.८८ अर्ब रुपये । 

ग्रन्तिम रूप से निर्धारित किए गए व्यय के अनुसार योजना के लिए संशोधित 
व्यय निम्त तालिका में दिखाए गए हैं : 








तालिका २६ 
व्यय के संशोधित झ्रावण्दन (द्वितीय योजना ) 
(श्र्बे रु० ) 
। * । हर हि दर ५ बल ५ 
। पोजना का | संशोधित व्यय (४८ अरब 
। बम . _. रुपये की सीसा के 
न हि सम कपल जल सम __  अन्दर-अन्दर ) 
ही अ्की आम कट 2 अल जल 
कृषि तथा सामुदायिक विकास ५.१० पद्द 
सिचाई तथा विद्यत्‌ू क्‍ “शक. 7 शादड 
ग्राम तथा छोटे पैसाने के उद्योग १.६० २.०० 
उद्योग तथा खनिज पदार्थ ७.६० - दाद्य० 
परिवहन तथा संचार-साधन क्‍ १३.४० ! १३.४४ 
समाज सेवाएँ ८.१० ८.६३ 
विविध ०.७० ०ण्दय४ | 
योग ४५.०० डष्य,०० 
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अगले दो वर्षों में संसाधन 
निम्न तालिका में १६४६-४६ तथा १६४६-६१ के लिए केन्द्र तथा राज्यों के 
संसाधनों तथा कुल उपलब्ध संसाधनों के प्रावकलन दिखाए गए हैं : 


तालिका २७ 
संसाधन (योजना ) 





प्रथम तीत वर्षों ग्रन्तिम दो वर्षों 


के लिए के लिए कं कर न 
आवकलन प्रवककलन कम 
(१६५६-४६) | (१६५६-६१) 
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घरेलु बजट सम्बन्धी संघावन 


। 














चालू राजरसब का शपष डर ३२.२२ ७.५० 
रेलों का योगदान १.२६ १.२४ २.७० 
जनता से ऋण (शुद्ध ४.४१ २.७७ ७. श्८ 
छोटी बचतें २.११ १.७३ २.८४ 
अनिधिबद्ध ऋण तथा विविध 
पूजीयत प्राप्तियाँ - ०.८० ०.०६ - ०.७४ 
कुल परेत्नू संसाधन कक ११.२६ ६.०२ २०.२८ 
बाद्य सहायता ४. पेपर ६.४२ ११,०० 
कूल बजट सम्बन्धी संसाधन तथा... | 7 7777 ्िणणएए ्््््््््््एएण 
बाह्य सहायता श्पूट्४ १५.४४ ३१.रट 
केन्द्रीय सहायता आठ  आाा आआ8 069 
केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त संसाधन |. १५-८४ १५.४४ ३१.९८ 
हीनाथ प्रबन्धन २.१० १०.६२ 
कुल संसाधन--योजना व्यय | २४.६६ १७.५४ ४२.२० 
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इस समय जो आरा है, उसके अनुसार केन्द्र और राज्य सिलकर अगले दो वर्षों में 
१७.४४ श्र्ब रुपये के संसाधनों की ही व्यवस्था कर सकेंगे, जबकि ४५ भर रु० के कुल 
संसाधनों की पूर्ति के लिए २ वर्षों में २०.३४ श्रर्ब र० की श्रावदयकता होगी । इस प्रकार 
२.८० श्र्ब रु० की कमी रहती है। 

संसाधनों की इस कमो पर विचार करते हुए “राष्ट्रीय विकास परिषद' मे नवम्बर, 
१६५८ में निम्न निर्णय किए: (१) राज्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लें, 


ग्रायोजन [ १६ 


(२) सभी राज्यों में ग्राम सहकारिताओं के संगठन पर ज्ञोर दिया जाए, (३) केर्र तथा 
राज्यों के निर्माण-ब्यय में मितव्ययिता की जाए तथा ग्रतिरिक्त संसाधनों का विकास किया 
जाए ओर शअ्रन्त में (४) द्वितीय योजनाकाल में व्यय ४५ श्र्य रु० तक ही सीमित रखने के 
सम्बन्ध में मई, १६५८ में किए गए निर्णय का पालन किया जाए । 


हीनाथे-प्रबन्धन 

संसाधनों के उपर्युक्त प्रावकलन में श्रगले दो वर्षों के लिए हीतार्थ-प्रबन्धत प्रति वर्ष 
१ अर्ब रुपये का ही रखने का निर्णय किया गया है। वर्तमान मूल्यों और सज़दूरी तथा 
वेतनों में हो रही वृद्धि को देखते हुए हीनार्थ-प्रबन्धन के सम्बन्ध में श्रत्यन्त सावधानी के 
साथ व्यवस्था की जानी चाहिए । हीनार्थ-प्रबन्धन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। 
खाद्य-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने तथा खाद्यपदार्थों के घुल्यों में कमी आने पर ही हीनार्थ- 
प्रबन्धन श्रावश्वकतासुसार सीमित रखा जा सकता है । 

योजनाकाल में भुगतानों के निपटारे में २० अरब रु० की कमी पड़ने का अनुमान है। 
१० श्रर्बे रु० की कमी इस समय हो पड़ रही है। रिज़रय॑ बंक के पास पौण्ड-पावने की राशि 
२ अर्ब रु० ही होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसमें और कसी न पड़ने दी 
जाए। शअ्रक्तुबर, १६५४८ से मार्च, १६४६ तक के समय में विदेशी विनिमय के अ्रनुमानित 
श्रन्तर की पूति के लिए २५ करोड़ डालर की बाह्य सहायता का श्राइवासन प्राप्त हुआ है । 
शेष योजताकाल के लिए ६५ करोड़ डालर की बाह्य सहायता की ग्रावश्यकता पड़ेगी 
जिपतके लिए अभी व्यवस्था करनी शेष है । द्वितीव योजनाकाल के ग्रन्त तक देश पर विदेशी 
ऋण बहुत अधिक हो जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए सामान्य क्रय तथा किए जा चुके 
सोदों के श्रतिरिक्त खाद्य वस्तुओं का और आ्रायात नहीं किया जाएगा । 


ग्ठारहवाँ अध्याय 
सामुदायिक विकास 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उददेद्य भारत की विज्ञाल ग्रामीण जनसंख्या का 
व्यक्तिगत तथा सामहिक कल्याण करना है, २ श्रक्तुबर, १६५२ को चुने हुए ५५ योजनाकायें- 
क्षेत्रों में श्रारम्भ किया गया था। प्रत्येक योजताकार्य में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में फेले हुए 
लगभग २ लाख की जनसंख्या के लगभग ३०० गाँव आते हैं । यह कार्यक्रम अपनी सहायता 
स्वयं करने! का कार्यक्रम है जिसका आयोजन तथा जिसे कार्यान्वित स्वयं ग्रामीरणों को ही 
करना है। सरकार की ओर से केवल प्राविधिक मार्गदशन तथा वित्तीय सहायता सिलेगी । 
पंचायतों, सहकारी समितियों और विकास मण्डलों जैसे लोक संगठनों द्वारा सामूहिक 
चिन्तन तथा साम्‌हिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है । 

इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसकी गतिविधियों में 
उत्तम संचार-साधनों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं सें सुधार करना, 
उत्तम आवास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करता, नारी तथा बाल कल्याण-कार्ये 
करना और कुटोर तथा छोठे पंभाने के उद्योगों का विकास करना सम्मिलित है। 

यह कार्यक्रम खण्डों' के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामा- 
न्यतः: १५० बर्ग मील में फेले तथा ६०-७० हजार की जनसंख्या से युक्त १०० गाँव आते हैं । 
कुछ ही समय पूर्व तक यह कार्यक्रम तीन अलग-अलग चरणों में किया जाता रहा । 

श्रप्रेल, १६५४८ में इस पद्धति के स्थान पर दो चरणों में काय करना आरम्भ किया 
गया। पाँच वर्ष भरपुर विकास का कार्य किए जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण का 
कार्यकाल आरम्भ होता है। दूसरे चरण का विकासकाये अगले पाँच वर्षो तक कुछ कम व्यय 
के साथ किया जाता है । 

३१ दिसम्बर, १६४८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६,५४० करोड़ की जन- 
संख्या के २,०२,६४७ गाँवों से युक्त २,४०५ खण्ड झा चुके थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करने की इस परिवर्द्धित पद्धति का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप अ्रक्तूबर, 
१६६३ तक सम्पूर्ण देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भरा जाएगा । 


वित्त 
संसाधन 
कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्त की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर 
करती हैं। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र की विकास योजनाओ्रों के लिए जनता से नकद तथा श्रम के रूप 


सामुदायिक विकास | १६१ 


'में प्राप्त होने वाले स्वेच्छिक योगदान की सात्रा निर्धारित होतो है । वित्तीय सहायता सरकार 
की श्रोर से मिलने की स्थिति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आ्राव्तक मदों पर होने वाले 
व्यय को समान रूप से तथा श्रनावर्तक मदों पर होने वाले व्यय को ३:१ के अनुपात से बहन 
करती हैं | सिचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार जेसे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ऋणों के रूप में 
राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। खण्डों में नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य 
. सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय में से भी आधा भाग केन्द्रीय सरकार बहन करती है। 


जनता द्वारा योगदान ॥ 
सितम्बर, १६५८ के अन्त तक जनता ने ६५.६८ करोड़ रुपये के मूल्य का योगदान 
दिया जो १ श्र्ब ३ करोड़ ४० लाख रुपये के कुल सरकारी व्यय का लगभग ६४ प्रतिशत है । 


योजनाओं के अन्तर्गत व्यय 

प्रथम योजताकाल के लिए निर्धारित ६६.५० करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में इस 
अवधि में केवल ५२.४० करोड़ रुपये ही व्यय किए गए । इस प्रकार ४४-१० करोड़ रुपये 
की शेष निर्धारित राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया जाएगा । द्वितीय योजना के 
लिए २ श्र रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। 


खरडों का व्यय 

राज्यीय योजनाओं में व्यय-विभाजन खण्डों के अनुसार किया जाता है। प्रथम चरण 
के प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षों के लिए १२ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है । इसी 
प्रकार द्वितीय चरणा के प्रत्येक खण्ड पर भी ५ वर्षों के लिए ५ लाख रुपये के व्यय की 
व्यवस्था रखी गई है। विस्तार-पूर्व भ्रवधि में कृषि-विकास के लिए १८,००० रुपये के व्यय 
की व्यवस्था की गई है । 


बाह्य सहायता 

इस कार्यक्रम के अ्रन्त्गंत उपकरणों के आयात के लिए 'प्राविधिक सहयोग मण्डल 
संकायें करार के अनुसार अ्रमेरिकी सरकार से १ करोड़ ४२ लाख ४० हज़ार डालर प्राप्त 
हुए । योजनाकायें-कर्म चारियों. के प्रशिक्षण के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान से भी सहायता प्राप्त हुई । 


संगठन 
केन्द्र में 
इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय 
पर है। आ्राधारभूत नीति सम्बन्धी प्रदन केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में 
योजना आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता 
मन्‍्त्री होते हैं। प्रधान मन्त्री इस समिति का श्रध्यक्ष होता है। विशेष समितियों द्वारा 
तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है । द 
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राज्यों में क्‍ ह 

इस कार्य को कार्यान्वित करने का दायित्व सुख्यतः राज्य सरकारों पर है। राज्य 
सरकारें इस कार्यक्रम को राज्यीय विकास समितियों द्वारा कार्यान्वित करती हैं । इन समितियों 
में राज्यों के सुख्यमन्त्री, विकास सम्त्री तथा विकास आयुक्त होते हैं | मुख्यमन्त्री इनके अ्रध्यक्ष 
तथा विकास आयुक्त इनके कार्यालय-सचिव होते हैं। कार्यक्रम का कार्थेपालक प्रधान--- 
विकास आयुक्त होता है। जिलों में इसको कार्यान्वित किए जाने का दायित्व कलकटरों 
पर होता है । 


खरण्डों में 
. खण्डों में खण्ड-विकास-अधिकारोी को सहायता के लिए क्रृषि, पशुपालन, कुटीर 
उद्योग तथा सहकारिता जसे विषयों के विशेषज्ञ ८ विस्तार-श्रधिकारी होते हैं । 
गाँवों में ग्रामसेवक, बहुधन्धी विस्तार-अ्भिकर्ता (एजेण्ट) के रूप में १० गाँवों का 
कार्य सम्हालता है । 


विस्तार संगठन क्‍ 

खण्डों तथा गाँवों में “विस्तार संगठन दो कार्य करता है। यह ग्रामीणों को 
व्यावहारिक शोध श्रादि की जानकारी कराता श्रोर उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली 
वित्तीय तथा श्रन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों की समस्याओ्रों को 
यह संगठन विशेष अध्ययन झादि के लिए शोध संस्थाश्रों तक पहुँचाता है । 


सामुदायिक संगठन 

आ्रायोजन तथा कार्यान्वयन का दायित्व लोक संगठनों पर है । चुनी हुई पंचायतें 
प्रावदयक आकड़ों का संग्रह करती तथा महत्त्व के अनुसार क्रम से योजनाएँ निर्धारित करती 
हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा गाँवों के स्कूल भी इस कार्यक्रम से सम्बन्धित रहते हैं । 


खण्ड विकास समिति | 

.._ “खण्ड विकास ससितियों' में पंचायतों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ 
प्रगतिशील कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा कार्यक्ान्रियाँ, तत्सम्बन्धी क्षेत्र के संसद-सदस्य 
तथा विधानसभाई सदस्य रहते हैं। ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाश्रों 
के आयोजन, उनके सम्बन्ध में पहल करने, उनको स्वीकृति दिलाने तथा उन्हें कार्यान्वित 
करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ राज्यों में खण्ड पंचायत समितियाँ' स्थापित करने 
के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। 


प्रशिक्षण क्‍ 
देश में ७५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहाँ प्रमसेवकों को दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। दिसम्बर, १६५८ के भ्रन्‍्त तक ३३,००० से अ्रधिक ग्रामसेवकों को प्रशिक्षण 
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दिया गया। घरेलू श्रथंशास्त्र विभाग से युक्त २७ प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामसेविकाग्रों को 
प्रशि क्षण दिया जाता है। समाज-शिक्षा संगठनकर्ताओश्ों तथा खण्ड विकास प्रधिकारियों के 
लिए देश में क्रमशः १४ तथा ६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। १० केन्द्रों में मुख्य सेविकाश्रों 
(समाज-शिक्षा संगठनर्कात्रयों) को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्‍ 

सहकारिता तथा उद्योग सम्बन्धी खण्ड विस्तार अ्रधिकारियों को क्रमशः ८ तथा ११ 
प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 
देश में ३ प्रशिक्षण केख हैं। इसके अतिरिक्त सहायक उपचारिकाग्रों--दाइयों, महिला 
स्वास्थ्य निरीक्षिकाशों तथा धात्रियों--के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः ६६ से श्रधिक, € तथा 
६ केन्द्र हैं। | 

सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षरा के 
लिए १६४८ में मसूरी में एक "केन्द्रीय सालुदायिक विकास संस्था” स्थापित की गई । 

" ग्र-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन शिविर 
लगाए जाते हैं । ग्रामसेवकों की सहायता के लिए १० लाख से अधिक ग्रामसहायकों को 
प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इसी प्रकार का प्रशिक्षण खण्ड विकास समितियों, पंचायतों, 
. तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भी देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। 


सफलताएँ 
३० सितम्बर, १६४८ तक इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत प्राप्त सफलता का विवरण नीचे 
दिया गया है : 


क्षि 
उन्नत बीज बॉँटे गए (सन) १,५७,६८,००० 
रासायनिक उर्वरक बाँटा गया (मन) ३,६०,३६,००० 
उन्‍नत ओज़ार दिए गए । ११,७५,००० 
कृषि सम्बन्धी प्रदशन किए गए... ४८३ १,००० 
क्षेत्रकल जिसमें हरी खाद दी गई (एकड़ ) | ४१,७०,००० 
खाद के गड़ढे खोदे गए ५०,१५,००० 
पशुपालन क्‍ 
उनन्‍तत पशु दिए गए ४५,६०० 
उन्नत पक्षी दिए गए ६,२७,००० 
स्वास्थ्य तथा सफाई 
ग्रामीरण ठट्टियाँ बनाई गईं ५,०७,००० 
तालियाँ बनाई गई (गज्ञ ) . १,८६, १४,००० 


बिना धुएँ के चल्हे बनाए गए . १,६७,८०० 
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गाँवों की गलियाँ पक्की की गईं (वर्ग गज्ञ ) ८४,३०,००० 
पीने के पानी के कुएँ खोदे गए १,२६,००० 
पीने के पानी के कुएं साफ किए गए १,६४,००० 
सथाज शिक्षा 
चाल्‌ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ८७,००० 
प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाथा गया .. रश&,द्ष्व,००० 
वाचनालय खोले गए ४५,१०० 
खण्ड मुख्यालथों में सुचना केन्द्र १,६६६ 
सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए १,०३,००० 


शामुदायिक संगठन 


युवक तथा कृषक क्लब स्थापित किए गए ८४,७०० 
महिला समितियाँ स्थापित की गईं द १६,१०० 
, 6 ग्रामसहायकों को प्रशिक्षण दिया गया १०,१४,००० 

संचार-साधन 

कच्ची सड़कें बनाई गईं (मील) ७८,६०० 

वर्तमान कच्ची सड़कों को सुधारा गया (मोल) ६१,४०० 

पुलियाँ बनाई गई ५१,१०० 
सहकारिता 

सहकारी समितियाँ स्थापित की गई १,२७, १२५ 

सदस्य भर्ती किए गए ' ट७,८८०,००० 
आदिमजातीय खण्ड 


चुने हुए आदिमजातीय क्षेत्रों के भरपुर विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 
४३ बहुदेद्यीय आदिमजातीय खण्ड स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षो 
के लिए लगभग २७ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। 


उन्तीसवाँ अध्याय 


वित्त 


सावंजनिक वित्त 


भारत में सार्वजनिक निधियों के लिए धन एकत्रित करने तथा उसका व्यय करने वाली 
कोई एक ही प्राधिकारी संस्था नहीं है । संविधान के अनुसार निधियों के लिए धन एकत्रित 
करने का अ्रधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाँठ दिया गया है और केन्द्र तथा राष्यों के 
राजस्व के स्रोत भी अलग-अलग हैं। इसलिए, देश में एक से अधिक बजट तथा एक से 
ग्रधिक सरकारी खजाने हैं । 

संविधान की व्यवस्था के अनुस्तार (१) कर केवल कानन के हारा ही लगाया अ्रथवा 
वसूल किया जा सकता है, (२) सरकारी निधियों में से व्यय संविधान में बताए गए ढंग 
के श्रतुसार ही किया जा सकता है तथा (३) कार्यपालक प्राधिकारी संसद्‌ द्वारा निर्धारित 
रीति के अ्रनुसार ही सरकारी घन व्यय कर सकते हैं । 

केन्द्रीय सरकार की सभी प्राप्तियाँ तथा सभी व्यय अलग-अलग खातों में दिखाए जाते 
हैं--समेकित निधि तथा सार्वजनिक खाता। समेकित निधि में से संसद्‌ द्वारा स्वीकृत श्रधिनियम 
के अनुसार ही धन निकाला जा सकता है। आकस्मिक आवदकताओं की पूति के लिए जिसके 
सम्बन्ध में 'वाधिक विनियोजन अ्रधिनियर्म' में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, संविधान के 
अनुच्छेद २६७ के श्रधीन भारत की एक श्राकस्मिक निधि को भी व्यवस्था की गई है। 

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी समेकित निधि तथा सरकारी खाते की व्यवस्था 
की गई है। 

राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योग रेलों' की श्रपनी निज की निधियाँ हैं तथा इनके 
अपने श्रलग हिसाब-किताब होते हैं। रेलों का बजट भी पएथक्‌ रूप से उपस्थित किया जाता है । 


राजस्व के स्रोत 

केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : चुंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले 
उत्पाद शुल्क (एक्साइज्ञ ड्यूटी), निगस कर तथा आय कर (कृषि आय पर लगने बाले 
करों को छोड़ कर), सम्पदा शुल्क तथा कृषि-भिन्‍न संम्पत्तियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी 
शुल्क और टकसालों की श्राय । घन-कर तथा व्यय-कर से प्राप्त होने. वाला राजस्व 
केन्द्र को प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त रेलों और डाक-तार विभागों का राजस्व भी 
केन्द्र को ही मिलता है । 
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राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : राज्य सरकारों हारा लगाए जाने बाले कर 
तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले. करों में से भाग, असेनिक प्रशासन, 
ग्रसेनिक निर्माणकार्य तथा राज्योय उद्यम और केन्द्र से प्राप्त होने वाला अश्ुदान । सम्पत्ति- 
कर, चुंगी तथा सीमा-कर स्थानीय गाय के मुख्य स्रोत हैं । 


द्वितीय वित्त आयोग 

संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन जून, १६५६ में नियुक्त द्वितीय वितति आयोग 
ने सितम्बर, १६४७ में श्रपता अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया । आयोग की सिफारिशों में केन्द्र 
हारा बसुल किए जाने वाले करों में से राज्यों को प्रति वर्ष लगभग १.४० अर्ब॑ रुपये दिए 
जाने की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम वित्त श्रायोग की सिफारिश्ञों के अनुसार राज्यों 
को श्रौसतन ६३ करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे । ' 

इन सिफारिशों के अनुसार राज्य को १ अप्रल, १६५४७ से प्रारम्भ होने वाले ५ वर्षों 
में से प्रति वर्ष क्या-कुछ मिलने की आशा है, यह निम्न तालिका में दिया गया है : 




















तालिका २८ 
करों: तथा केन्द्रीय श्रतुदानों में राज्यों का भाग 
(करोड़ रु० में ) 
नुच्छेद २ च्छेंद २७ 
राज्य क्र न सोना के कप योग हि 
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क्त्ति [ १६७ 


वार्षिक वित्तीय विवरण अथजा वजट 

आागायी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के अपेक्षित राजस्व तथा व्यय का 
अनुमानित विवरण प्रति बर्ष फरवरी के श्रन्त में संसद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह 
वार्षिक वित्तीय विवरण ग्रथवा बजट कहलाता है। राजस्व तथा व्यय के प्रावकलनों के 
लावा इस विवरण में पिछुले वर्ष की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा, नये करों के लिए प्रस्ताव 
तथा पँलीगत व्यथ की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी दिए रहते हैं । 

वाषिक वित्तीय विवररः प्रस्तुत किए जाने के पदचात्‌ संसद्‌ के दोनों सदसों सें इस 
पर सासान्य रूप से विचार-विमर्श होता है और तब किए जा चुके व्यय से भिन्‍न 
व्यय के प्रावकलन लोक सभा में अतुदानों की माँगों के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः 
प्रत्येक मन्त्रालय के लिए श्रनुदानों की माँग श्र॒लग से प्रस्तुत की जाती है। राज्यों में भी 
राजस्व तथा व्यय के प्राककलन राज्य सरकारों द्वारा विधानमसण्डलों में श्रगला वित्तीय वर्ष 
आरम्भ होने के पूर्व श्रप्रेल में प्रस्तुत किए जाते हैं । 


लेखा-परीक्षण 

संविधान की व्यवस्था के श्रनुसार लखा-परीक्षण प्राधिकारियों से, जो कार्यपालिका 
से स्वतन्त्र होते हैं, यह अ्रपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय की 
जाँच करें तथा इस बात का निशचय करें कि ये व्यय उनके अ्रधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत ही 
होते हैं । 


बजट प्राक्कलन (१६५६-६०) 

र८्ू फरवरी, १६५४६ को लोक सभा में प्रस्तुत १६४६-६० के बजट प्राक्कलतों में 
८ झब ३६ करोड़ श्८ लाख रुंक्‍ये का व्यय तथा ७ श्र्ब ४७ करोड़ ५१ लाख रपये का 
राजस्व दिखाया गया है, जबकि १६४८-४६ के लिए संशोधित व्यय तथा संशोधित राजस्व 
ऋमंदः ७ अरब ८८ करोड़ १५४ लाख रुपये तथा ७ श्र्ब २८ करोड़ २० लाख रुपये का 
दिखाया गया है। तदनुसार १६४६-६० के बजट में ८१.६७ करोड़ रुपये का घाटा रहता 
है। नये करों से २३.३५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना के 
फलस्वरूप राजस्वगत घाटा घटकर ५८.२२ करोड़ रुपये रह जाएगा । 

कुछ वर्तमान उत्पाद शुल्कों की दरों में फेर-बदल करने तथा रियायतें दिए जाने 
के अलावा नये कर सम्बन्धी प्रस्तावों में कम्पनियों पर कर लगाने की पद्धति को सरल बनाने 
की योजना के एक अंग के रूप में कम्पनियों पर धन कर और अतिरिक्त लाभांश कर न 
लगाए जाने को व्यवस्था सम्मिलित है। ये कर न लगाए जाने से कम्पनियों पर पड़ने 
वाले भार में जितनी कमी होगी, वह कम्पनियों पर लगने वाले झाय कर और अधिकर 
की दरों में वृद्धि करके पुरी की जाएगी । इसके अतिरिक्त उत्पाद श्ुल्कों की वर्तमान दरों 
तथा दी जाने वाली रियायतों में कई महत्वपुर्ण परिवर्तत करने का भी सुझाव रखा गया। 

केन्द्रीय सरकार का राजस्वगत आय-व्ययक (बजट ) अगले प्रृष्ठ पर दिया गया है। 
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बजट सम्बन्धी स्थिति 

केन्रीय सरकार की १६५८-४६ की बजट सम्बन्धी स्थिति (बजट प्राक्कलन ) 
निम्न प्रकार थी: 

केन्द्र की १६५८-४६ की राजस्वगत प्राप्तियों (७ श्रब ११ करोड़ २५७ लाख रुपये ) 
में से करों (श्राय कर, निगम कर, सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, उपहार कर, रेल भाड़े 
तथा किराये पर कर, मालगुज्ञारी, श्रायात शुल्क, निर्यात शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 
राज्यीय उत्पाद शुल्क, टिकट शुल्क, पंजीयन, मोटरगाड़ी कर और अन्य कर तथा शुल्क) 
से ५ श्रबं ७२ करोड़ ३३ लाख रुपये तथा कर-भिन्‍न स्रोतों (रेल, डाक-तार, मुद्रा तथा 
टकसाल, असेनिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, अश्रसेनिक कार्य, बन, ऋण सेवाएँ, सिंचाई, विद्युत्‌ 
योजनाएँ, सड़क तथा जल-परिवहन योजनाएँ (शुद्ध), अफीम (शुद्ध) और श्रन्थ) से १ श्रर्ब 
३८ करोड़ ६२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । 

१६५८-४६ में केन्द्र का राजस्वगत व्यय (७ श्र्ब ३८ करोड़ २७ लाख रुपये) इस 
प्रकार हुआ : विकास-भिन्‍न कार्यों (कर वसुली व्यय, ऋण सेवाएँ, प्रतिरक्षा, सामान्य 
प्रशासन, पुलिस, प्रशासन, सुद्रण तथा आलेखन सामग्री, मुद्रा तथा टकसाल और अ्रन्य) 


१७० | भारत १६५४६ 


पर ४ ग्र्ब ६३ करोड़ ८४ लाख रुपये; विकास कार्यों (कृषि तथा ग्राम  वकास, सिंचाई, 
पशु चिकित्सा, साधदायिक योजनाकार्ये तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, श्रादिभजातीय क्षेत्र, - 
ग्रसेनिक कार्य, उद्योग, वन, उड़्डयन, वेज्ञानिक विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, प्रसारण और अन्य) पर १ झ्र्ब ६£७ करोड़ ४६ लाख रुपये श्ौर राज्यों को 
सहायता-अनुदान दिए जाने पर ४६ करोड़ €७ लाख रुपये। 

१६५८-५६ में केन्द्र का पूंजीगत व्यय ४ अरब ६१ करोड़ २५४ लाख रुपये हुआ : विकास- 
शिन्‍्त कार्यों (प्रतिरक्षा, सिक्‍योरिठी प्रेस, मुद्रा तथा ठकसाल, सरकारी व्यापार और श्रन्य) 
पर ८४ करोड़ ४२ लाख रुपये तथा विकास कार्यों (बहुददेश्यीय मंदी योजनाएँ, सिंचाई, 
ग्रसे निक कार्य, विद्युत्‌ योजनाएँ, ओद्योगिक योजनाएँ, रेल, डाक-तार, जहाज़रानी, विस्थापित 
व्यक्तियों को क्षतिपुरति, विकास अचुदान झोर अन्य ) पर ४ श्र्बे ६ करोड़ ६३ लाख रुपये । 

केन्द्र को १६५८-५६ में स्थायी ऋणों (ग्रान्तरिक तथा बाह्य); श्रच्तर्राज्योय ऋरणत 
निपटारे; ऋण तथा पेशगी के भुगतान (राज्यों तथा अन्य द्वारा)। छोटी बचत तथा 
अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध ); जमा, निधि तथा पेशगी आदि के रूप में ६ अरब ८६ करोड़ ७४ . 
लाख रुपये प्राप्त हुए तथा इसने स्थायी ऋण, श्रन्तर्राज्यीय ऋण निपदारे, राज्यों तथा श्रन्यों 
को ऋण तथा पेशगी आदि के €प में ३ अ्र्ब ६४ करोड़ ३३ लाख रुपये दिए । 

इसी प्रकार १६५८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों की बजट सम्बन्धी मिली-जुली स्थिति 
(बजट प्राककलन ) भी निम्न प्रकार रही : क्‍ 

१६५८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों की मिली-जुली राजस्वगत प्राप्तियों (१३ श्र 
६३ करोड़ ४० लाख रुपये ) में से करों से १० श्रब॑ ४३ करोड़ ६९ लाख रुपये का और 
कर-भिन्‍न स्रोतों से २ अबं ६ करोड़ ७८ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ । इसी प्रकार 
केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला राजस्वगत व्यय १६५८-४६ में कुल १३ श्र्ब ६४ करोड़ 
१२ लाख रुपये हुआ जिसमें से विकास-भिन्‍्न कार्यों पर ७ अ्र्ब ६६ करोड़ ८रे लाख रुपये, 
विकासकायों पर ५ अरब ६३ करोड़ ४ लाख रुपये और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को 
सहायता-अनुदान देने पर ४ करोड़ २५ लाख रुपये व्यय हुए । 

१६४८-५६ में केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला पूँजीगत व्यय कुल ८ श्र ४६ 
करोड़ ८६ लाख रुपये था जिसमें से विकास-भिन्‍न कार्यों पर ८८ करोड़ ७० लाख रुपये, 
विकासकार्यों पर ६ अरब ४६ करोड़ ६७ लाख रुपये और ऋरप तथा पेशगी (शुद्ध) पर 
१ अ्र्ब १ करोड़ ५२ लाख रुपये व्यय हुए। - 

इसी वर्ष केन्द्र तथा राज्यों को मिलाकर स्थायी ऋणों (श्रान्तरिक तथा बाह्य); 
अ्रन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे (शुद्ध); छोटी बचत तथा अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) और विविध 
पूंजीगत प्राप्तियों से कुल ६ श्रबं ४२ करोड़ ७५ लाख रुपये प्राप्त हुए । द 


सावंजनिक ऋण 
भारत सरकार की ब्याजयुक्त देनदारियाँ जो १६४६-५७ के श्रन्त में ३६.७६ अरब 
रु० को थीं, बढ़ते रहकर १६५७-५८ के श्रन्त में ४२.१६ श्र्ब॑ रुपये की हो गई और 


वित्त [ १७१ 


१६५८-४६ के अन्त में इनके ४६.६४ भ्रब॑ रु० को हो जाने की आशा थी। इसी प्रकार 
श्रान्तरिक देनदारियाँ भी जो १६५६-५७ के अन्त में ३५.१४ पर्व रु० की थीं, १६५४७-प८ 
के अ्रन्त में बढ़कर ४०.०४ अ्रब र० की हो गई और मा, १६५६ के श्रन्त में ४५.६३ अर्त 
रु० की । क्‍ | 

इन देनदारियों के विरुद्ध मा्चे, १६५८ के श्रन्त में भारत सरकार की ब्याजदायी 
सम्पत्तियाँ ३३.६६ श्रर्ब रु० की थीं जो पिछले वर्ष की सम्पत्तियों से ४.८६ अर्ब रु० अधिक 
झोर कुल ब्याजयुक्त देनदारियों की हैँ थीं। १६४८-५६ में ब्याजदायी सम्पत्तियाँ बढ़कर 
२६.६६ अरब रु० को हो गईं। 

१६४६-६० के बजट के श्ाँकड़ों के अनुसार भारत सरकार की कुल ब्याज़युक्त देस- 
दारियों (५७ श्र्ब ३४ करोड़ ८६ लाख रुपये ) में से ३८ अर्ब ५१ करोड़ १८ लाख रुपये के 
सार्वजनिक ऋण (भारत) तथा ११.१२ श्र रुपये के श्रनिधिषद्ध ऋण (भारत) हैं। भारत 
में सरकार के कुल निक्षेप १ श्र्ब १० करोड़ ६१ लाख रुपये के हैं। भारत सरकार के ब्रिटेन 
से प्राप्त कुल सार्वजनिक ऋण ७१.४४ करोड़ रुपये के, अमेरिका से प्राप्त डालर ऋण 
४ श्रबं १५ करोड़ १६ लाख रुपये के, कनाडा से प्राप्त डालर ऋण १५,७१ करोड़ रुपये के, 
सोवियत रूस से प्राप्त ऋण ६१.३४ करोड़ रुपये के, पश्चिम जमंनी से प्राप्त ऋण ६४-६६ 
करोड़ रुपये के तथा जापान से प्राप्त ऋण १२.७६ करोड़ रुपये के हैं। २० करोड़ रुपये के 
नये ऋणों के लिए अ्रभोी व्यवस्था की जानो है। इसी प्रकार भारत सरकार की कुल ब्याज- 
दायी सम्पत्तियाँ ४५ श्र्ब ७४ करोड़ ८ लाख रुपये की हैं। इसके अतिरिक्त खजाने में 
५५.७६ करोड़ रुपये नकद तथा सिक्‍योरिटियों के रूप में हैं। इस प्रकार ११ श्रबं ५ करोड़ ५ 
' लाख रुपये की ऐसी व्याजयुक्त देनदारियाँ रहीं जिनके भुगतान के लिए उपयु क्त सम्पत्तियों 
के अलावा श्रन्य व्यवस्था करनी होगी । 

...मा्च, १६५८ के श्रन्त में भारत का विदेशी ऋण २ श्र्बं ११ करोड़ २ लाख रुपये 
का था जिसमें से डालर ऋण ९१ श्र्ब ५६ करोड़ ८५ लाख रुपये का था। इसी प्रकार 
१६५७-४८ के संशोधित प्राककलनों के अ्रतुसार राज्यों के ऋण भी १७ अरब ४८ करोड़ ७३ 
लाख रुपये के थे । 


द्रव्य पूति तथा मुद्रा 

जनता के पास जो द्रव्य था, १६५४८ में उसमें ७७.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, 
जब कि १६५७ में उसमें ६६.२० करोड़ रुपये की वद्धि हुई थी। १६५८ में हुई वृद्धि 
का कारण था सुद्रा परिचलन में ८१.६० करोड़ रुपये की वृद्धि होना तथा निक्षेप राशि 
में ४.७० करोड़ रुपये को कमी होना । 

पिछले वर्ष की भाँति १६५४८ में भी द्रव्य-पु्ति में हुई वृद्धि का मुख्य कारण सरकार 
को अ्रधिक मात्रा में अग्रिम धन का दिया जाना था। इस वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव को 
रिज्ञवं बंक में जमा सरकारी धन में कुछ वृद्धि करके कम किया गया। १६५४८ में सरकार 
को बेंकों से ४.१५ श्रब॑ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ श्र रिज़वं बेंक में जमा सरकारी 
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धन में ६.४० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । जनता को बेंकों से मिले ऋण में हुए विस्तार . 
के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बहुत अधिक नहीं हुईं । रिज़र्व बैंक को विदेशी सम्पत्तियों के 
सत्य में श्राई कमी को हृष्ठि से १६४८ में भगतान-सन्तुलन में १ झर्ब ८ करोड़ ८० लाख 
रुपये का ही भ्रभाव रहा, जबकि पिछले वर्ष ३ श्र्ब २७ करोड़ ४० लाख रुपये का श्रभाव 
रहा था । 

१६५८-५६ के वित्तीय वर्ष (२६ दिसम्बर, १६४८ तक) में जनता के बीच द्रव्य- 
पति में ३६.७० करोड़ रुपये की कम्ती आई, जबकि पिछले वष २८ करोड़ रुपये को कमी 
हुई थी । 

१६५८ में जनता के पास १६ श्र्बं ८ करोड़ १० लाख रुपये की सुद्रा तथा २३ श्र 
५२ करोड़ २० लाख रुपये का द्रव्य था। 


मुद्रा (करेंसी) | 

१६५८ में मुद्रा परिचलन (छोटे सिक्‍कों को छोड़कर ) में ८६.२० करोड़ रुपये की 
और वृद्धि हुई, जो १६५७ की वृद्धि से दूने से अधिक थी। १६५३ से मुद्रा परिचलन में 
निरन्तर वृद्धि होती रही । इस वर्ष सुख्य रूप से नोठों के परिचलन में ८२.६० करोड़ रुपये 
की वृद्धि हुई। १६५८ के श्रन्‍्त में १५ श्र्बं ४६ करोड़ २० लाख रुपये के नोट परिचलन में थे । 

इस वर्ष रुपये के सिक्कों के परिचलन (१ रुपया वाले नोट सहित) में २.४० करोड़ 
रुपये की )वद्धि हुई। वर्ष के अन्त में १ अब १५ करोड़ ६० लाख रुपये के सिक्‍के 
परिचलन में थे । 


दशमिक सिक्के 


अ्प्रेल, १६५७ में सर्व प्रथभ जारी किए गए एक नया पेसा और दो, पाँच तथा दस 
नये पैसे के नये दशभिक सिक्‍कों के परिचलन में पर्याप्त प्रगति हुई । उस समय से अक्तूबर, 
१६प८ तक ३.६१ करोड़ रुपये के दशमिक सिक्‍के परिचलत में आ चुके थे : 


तालिका ३० 
परिचलन में दशभिक सिक्‍के 


. सिक्‍के क्‍ 8 


(लाख रुपये ) 

१ नया पैसा क्‍ ६४.५५ 

२ नये पंसे .. ४६.७१ 

५. नये पंसे द ६८-३६ 

१० नये पंसे १६६,३६ 
द योग ३६१.०४ 
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' कुछ सिक्कों का बन्द किया जाना ' 

भारत सरकार को श्य जुलाई, १६४८ की एक सूचना (सं० एस० श्रो० १४३७) 
के अनुसार निकल और पोतल की दुश्नन्तियों, श्रधेलों तथा पाई के सिक्कों का चलन 
१ जनवरी, १६५६ से समाप्त कर दिया गया। किन्तु ये सिक्के रिज्ञर्व बेंक के सभी कार्या- 
लथों ओर सभी सरकारी खज़ानों द्वारा २० जन १६४६ तक स्वीकार किए जांते रहेंगे, और 
इसके बाद ये सिक्‍क्रे केवल बेंक के सिक्का जारी करने वाले विभाग के कार्यालय में ही लिए 
जाते रहेंगे । 


हात्री भिक्‍कों का भारत सरकार के सिक्कों में परिवर्तन 

हैदराबाद के सिक्‍कों के भारत सरकार के सिक्‍कों में परिवर्तित किए जाने की सुवि- 
धाएँ जो ३१ दिसम्बर, १६५६ को समाप्त कर दी गई थीं, जनता के अनुरोध पर १ दिसम्बर, 
१६५४८ से ३० जून, १६४६ तक के लिए फिर से दिए जाने की व्यवस्था की गई । 


बेंकिग 

पिछले वर्ष की निश्षेप देनदारियों में हुई बहुत अधिक वृद्धि पर १६५४८ में अनुसूचित 
बेंकों के संताधनों में पर्याप्त वृद्धि होने तथा वर्ष के श्रधिकांश भाग में ऋण की माँग में 
कमी आाने के फलस्वरूप बेंकों के लिए यह समस्या पेद। हो गई कि इस श्रतिरिक्त राशि से 
किस प्रकार लाभ उठाया जाए। १६५८ में अनुसूचित बेंकों की निक्षेप देनदारियों 
(शुद्ध) में २ श्रब ६ करोड़ ८० लाख रुपये को वृद्धि हुई । निक्षेप देनदारियों में वद्धि होने के 
बड़े कारण थे--विकास व्यय के लिए हीनार्थ प्रबन्धन, अमेरिकी सार्वजनिक कानुन ४८० के 
अन्तर्गत श्रायात किए गए खाद्याननों का अश्रधिक मुल्य तथा अनुसूचित बकों को झाखाशों को 
संख्या में बहुत प्रधिक वृद्धि । श्रतुसुचित बंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में, जिसमें १६५४३ 
से निरन्तर वृद्धि होती आ रही थी, १६४८ में ८.७० करोड़ रुपये की मामान्य वृद्धि हुई। 
बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में इतती कम्त वद्धि होने का कारण यह था कि आयात 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए जाने तथा ऋणा-नियन्त्रण सम्बन्धी चुने हुए उपायों पर ज्ञोर दिए 
जाने के कारण आर्थिक गतिविधियों में कुछ शिथिलता ञ्रा गई थी। तदनुसार, बेकों को 
सरकारी सिक्‍योरिदियों में विनियोग करना पड़ा। बेंकों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति में सुधार 
होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि रिज्ञार्व बंक से कम ऋण लिया गया और उनकी 
नकद-राशि में वृद्धि हुई। 

१६ए८ में अनुसूचित बकों की संख्या €१ से बढ़कर ६३ हो गई । अ्रक्तुबर, १६४८ 
तथा इन बेकों की २०८ नयी शाखाएँ तथा स्टेट बंक की ६६ नयी झाखाएँ खुलीं । अनुसूचित 
बेकों के कार्यालयों की संख्या भी अ्रक्तृवर के अन्त तक ३,४७० हो गई । 

सहाजनी (बेकिंग) के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचित बेकों के बीच निक्षेप राशियों 
पर ब्याज की दरों के सम्बन्ध में एक समभोता का होना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना 
है । यह समभोता १ अक्तूबर, १६७४८ से लागू हुआ । 
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इस वर्ष ५ जून, १६५४८ को एक उद्योग पुनवित्त निगम (प्राइवेट) लिसिदेड' 
स्थापित किया गया । यह निगम उन उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करेगा जिनका 
विकास श्रभी तक यह सुविधा न होने के कारण रुका हुआ था । इस निगम की सुविधाएँ उन 
औद्योगिक संस्थाञ्रों को उपलब्ध हैं जिनकी चुकती पुजो तथा सुरक्षित राशियाँ किसी विशेष 
मामले सें २.४० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं। 


रिजुवे बेंक की मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी नीति 

फरवरी मास से खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होते रहने से देश की श्र्थ- 
व्यवस्था में सुद्रास्फीति होने के कारण रिजर्व बेंक की ऋण सम्बन्धी नीति मोटे रूप से 
कुछ प्रतिबन्धात्मक रही । खाद्य वस्तुग्नों के मुल्थों में वृद्धि होनें का एक बड़ा कारण खाद्य- 
उत्पादन में कम्मी का होना था । इसके परिणामस्वरूप यह अनुभव किया गया कि इस 
ब॑ श्रग्रिम ऋण कुछ चुने हुए खाद्यानों पर ही दिया जाना चाहिए। गेहूँ पर श्रप्रिम धन 
दिए जाने के सम्बन्ध में सामान्यतः सम्पुर्ण देश में तथा विशेषकर पंजाब में लगे प्रतिबन्ध श्रौर 
कड़े कर दिए गए। चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति रही। किन्तु ये प्रतिबन्ध इस 
प्रकार लगाए जाते रहे कि बेंकों की शाखाओं के काम तथा गोदामों के अधिकाधिक उपयोग 
में कोई कमी न आने पाए । 

इसी वर्ष हुण्डी बाज़ार योजना का भी विस्तार किया गया ताकि निर्यात-हुण्डियाँ 
भी इस योजना के अन्तर्गेत झा जाएँ और छोदे निर्यातकों को निर्यात-हुण्डियों के श्राधार पर 
बंकों से वित्त प्राप्त हो सके । 


निगमित वित्त (कारपोरेट फिनान्स ) क्‍ 
३१ मार्च, १६०४७ की देश में कुल २८,८७७ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ थीं जिनकी 
कुल चुकता पुजी ११ श्र ६० करोड़ ६० लाख रुपये की थी । इन कम्पनियों में से ६,०६६ 
सार्वजनिक कम्पनिय्राँ तथा १६,७८१ प्राइवेट कम्पनियाँ थीं जिनकी चुकता पूंजी क्रमशः 
७ श्र ६८ करोड़ २० लाख रुपये तथा ३ श्र्बं ६२ करोड़ ७० लाख रुपये की थी ॥' 
श्रप्रेल, १६५८ से अ्रक्तूबर, १६४८ तक ५६१ नयी कम्पनियाँ पंजीकृत को गईं 
जिनकी कुल अधिकृत पूँजी “१ श्रबं १४ करोड़ ४२ लाख रुपये की थी । 


सरकारी कम्पनियाँ 

श्रक्तूबर, १६५८ के भ्रन्त तक देश में ६२ सरकारी कम्पनियाँ स्थापित की जा 
चुको थीं, जिनको ५१ प्रतिशत अथवा इससे अश्रधिक पूँजी केन्द्रीय अ्रथवा राज्य अथवा 
दोनों सरकारों द्वारा लगाई हुई थी । 


विदेशी कम्पनियाँ 
१६५८ के प्रथम १०, सहीनों में उन १४ ज्वाइप्ट स्टाक कम्पनियों ने, जिनकी 
रचना भारत से श्रन्यत्र हुई थी, भारत में अपने मुख्य कारोबारी केन्द्र स्थापित किए । 


वित्त [ श्ज्पू 


बीमा 
भारत के जीवन बीमा निगस की स्थापना होने के पदचात्‌ १ सितम्बर, १६४६ 
सै भारत में जीवन बीमा व्यवसाय सुख्य रूप से निगम और कुछ हद तक भारत सरकार का 
डाक-तार विभाग तथा कुछ राज्य सरकार करती हैं । 
अग्नि, समुद्री तथा अन्य विविध प्रकार का बोसा व्यवसाय, भारत में भारतीय 
तथा विदेशी, दोंनों प्रकार की बीमा कम्पनियाँ करती हैं । 


'सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाएँ 

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मेसुर तथा राजस्थाव की सरकार 
जीवन बीमा व्यवसाय का कास करती हैं और इसका लाभ उनके अपने-अपने कर्म- 
चारियों को मिलता है। १ घितम्बर, १६४६ से भारत के 'जीवन बीमा निगर्मा ने भारत में 
जीवन बीमा के व्यवसाय का श्रधिकार एकमात्र अ्रपने लिए सुरक्षित कर लिया। किन्तु, 
जीवन बीमा निगम अधिनियर्मा के खण्ड ४४ की धारा (च) के अनुसार राज्य सरकार 
अपने-अपने कर्मंच्रारियों के लिए गअनिवाये रूप से जीवन बीमा करने का कार्य कर 
सकती है । 


भारत का बीया संघ 
भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद भारत के 
बीसा संघ की जीवन बोसा परिषद्‌ तथा कार्यपालिका समिति भंग हो चुकी हैं । 


सामान्य बीमा 

वीमा कम्पनियां 

३१ दिसम्बर, 2६५८ को १६३१८ के बीमा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत देश 
में ६१ भारतीय तथा ६३ गेर-भारतीय बीमा कम्पनियाँ थीं। 

इसके अ्रतिरिक्त इस अधिनियम के श्रन्तगंत जीवन तथा विविध बीमा व्यवसाय के 
लिए भारत का जीवन बीमा निगर्मा भी पंजीकृत हो चुका है। 

१६५७ में तीनों प्रकार की बीमा कम्पनियों को बीमा कराने वाले देश तथा बविदेश- 
स्थित भारतीय ओर देश-स्थित भारतीय-भिन्‍न व्यक्तियों से ऋमदाः १०.६३ करोड़ रुपये 
तथा ११६० करोड़ रुपये शोर ७.१६ करोड़ रुपये का प्रीमियस प्राप्त हुआ । 


सम्पत्तियां तथा विनियोग न 

३१ दिसम्बर, १६५७ को भारतीय बीमा व्यवसायियों के सामान्य बीमा व्यवसाय 
की कुल सम्पत्ति ४६.०२ करोड़ रुपये की थी और उनका धन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
की सिक्‍योरिदियों, भारतीय नगरपालिकाशओं तथा बन्दर एवं सुधार न्यासों की सिक्‍्योरिटियें,, 
भारतीय कम्पनियों के हिस्सों तथा ऋण पत्रों, विदेशी सरकारों की सिक्‍योरिदियों, निश्षेपों, 
डाक-टिकटों तथा नकद आदि में लगा हुआ था । 
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जीवन बीमा 
जीवन बीमा निगम 

जीवन बीसा निगम अधिनियम के अनुसार, भारत के 'जोबन बोमा निगस' में अधिक 
से श्रधिक्त १५ सदस्य होते हैं जिन्हें नीति विषयक मामलों पर केसद्रीय सरकार द्वारा समय- 
समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही निगम के कार्य-संचालन की व्यवस्था करने का 
अधिकार प्राप्त है। निगम पर यह कार्य इस ढंग से करने का उत्तरदायित्व डाला गया है 
कि जीवन बीमा व्यवसाथ का विकास समाज के हित में ही हो । 

१ सितम्बर, १६५६ को स्थापित होने पर निगम ने उन विभिन्‍न २४५ बीस कस्प- 
नियों के नियन्त्रित व्यवसाय का कार्य अपने हाथ में ले लिया जो भारत में जीवन बीमा 
व्यवसाय में लगी हुई थीं। ३१ श्रगस्त, १६५६ को इन कम्पनियों की कुल सम्पतियाँ लगभग 
४.११ श्रबं रुपये की थीं तथा देश में १२,५४० श्र्ब रुपये के मुल्य के ५० लाख से अधिक 
बीसा हो चुके थे। द 

१६५८ में देश में तथा देश के बाहर कऋ्रमदः रे अ्रबं ६ करोड़ ४ लाख रुपये तथा , 
४.८० करोड़ रुपये के मुल्य के ऋमशः ८,६२,२२७ तथा ४,८८७ बीमा हो चुके थे । 

३१ दिसम्बर, १६५७ तथा ३१ अक्तूबर, १६४८ को जीवन बोसा निगम के विनि- 
योग की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है : 


तालिका ३१ 
जीवन बीमा निगम के विनियोग 


३१ दिसम्बर, १६५४७ ३१ अक्तूबर १६४८ 








। 
विनियोग 
| 


राशि कुल का | राशि ' कुल का 
(करोड़ रुपये)| प्रतिशत (करोड़ रुपये) प्रतिशत 
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बीसवाँ अ्रध्याय 
क्क्षि 


भारत के लगभग ७० प्रतिशत निवासी अपनी जीबिका के लिए भूमि पर निर्भर रहते 
हैं। वेश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त 
होती है। देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुश्नों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही 
मिलता है। लाख-उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है तथा मँगफली और चाय के 
उत्पादन के लिए भारत संसार का सबसे प्रभुख देश माना जाता है। चावल, पटसन, कच्ची 
खाण्ड, अ्रण्डी के बीज, राई तथा तिल के उत्पादन के लिए संसार में भारत का स्थान 
दूसरा है। द 


भूमि उपयोग 

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०.६३ करोड़ एकड़ है। भूमि-उपयोग के आ्ाँकड़े 

७१.६७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं जिसमें से १६४६-४७ के आँकड़ों 
के अनुसार उस वर्ष १२,५४४ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल थे; ११,७८ करोड़ एकड़. भूसि 
कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी; ६.७० करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वक्ष तथा कुंज आदि 


थे; ४.८७ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी तथा कुल २२.०७ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि 
होती थी | 


सिंचित क्षेत्र 


समस्त कृषि-क्षेत्रफल के लगभग १८ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। १६५४४- 
५६ में समाप्त होने वाले ७ वर्षों में नहरों, तालाबों, कुश्रों तथा श्रन्य स्रोतों से ५.६२ करोड़ 
एकड़ भूमि में सिंचाई हुई जो १६४७-५८ की सिचित भूसि से ६६ लाख एकड़ श्रधिक थी । 


फसलें 


भारत के कृषि उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ हैं--(१) विभिन्‍न प्रकार की फसलें 
तथा (२) खाद्यान्त की फसलों को अन्य फसलों की श्रपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना 

१६४७-ए८ में खाद्यान्त २६ करोड़ ७३ लाख ७२ हज़ार एकड़ भमि में; गन्ता 
३०.२१ लाख एकड़ भूमि में; तम्बाकू ६.२६ लाख एकड़ भूसि में; कपास २ करोड़ १ लाख 


५८ हजार एकड़ भूमि में; पटसन १७.४४ छझाख एकड़ भूमि में तथा तिलहन (मूँगफली, 
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अ्रण्डो का बीज, सरसों, राई, अलसी तथा तिल) ३ करोड़ ४ लाख १८ हज्ञार एकड़ भूमि 
में बोया गया । ु 

भारत में दो फसलें सुख्य हैं-खरीफ को फसल तथा रबी की फसल । चावल, 
बाजरा, ज्वार, सक्‍का, कपास, गन्ना, तिल तथा सँँगफली खरीफ की मुख्य फसलें हैं; 
और गेहूँ, जो, चना, अलसी; राई तथा सरसों रबी की घुख्य फसलें । 


उत्ाद्न 

१६५६-४७ में खाद्यान्नों का कूल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ४.५ प्रतिशत 
अ्रधिक रहा । किन्तु, १६५७-४८ में विभिन्‍न राज्यों में प्रतिकूल जलवायु के कारण खाद्यान्‍्नों 
का उत्पादन १६५४५४-५६ तथा १६५६-५७ की तुलना में क्रमशः ५,७ प्रतिशत तथा ६.८ 
प्रतिशत कम रहा। 

१६५७-प८ में ६ करोड़ २० लाख २६ ह॒ज्ञार टन खाद्यान्न; ६ करोड़ ४१ लाख ४२ 
हज़ार टन गस्ता; २,४६२ लाख टन तम्बाकू; ४७,३४३ लाख गाँठ कपास; ४०.८८ लाख गाँठ 
पटसन तथा ४६.०७ लाख ठन तिलहन पंदा हुआ। 

कृषि-उत्पादन (सभी जिन्‍्सें) का सूचनांक जो १६५५-४६ में ११६.६ था, १६५६-५७ 
में बढ़कर १२३.८ हो गया श्रर्थात्‌ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में ६ 
प्रतिशत से श्रधिक वृद्धि हुई। १६४७-पर८ में, यह सुचनांक घट कर ११३.-४ ही रह गया। 

१६५७-५८ के कृषि-उत्पादन के सुचनांकों में खाद्याननों के उत्पादन का सूचनांक 
१०७-३; तिलहनों के उत्पादन का सुचनांक ११२.३ और कपास तथा पटसन के उत्पादन 
का मिलाजुला सुचनांक १६७.२ रहा । 


खाद्याननों का आयात क्‍ 

१६७८ में गेहें तथा श्रन्य श्रनाजों के आयात के लिए अमेरिका की सरकार के साथ. 
तथा केवल गेहूँ के आ्रायात के लिए कनाडा की सरकार के साथ करार हुए । बर्मा सरकार 
ने एक दीधकालीन क्रार के भ्रधीन चावल दिया । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक जहाज 
गेहूं श्रास्ट्रेलिया से श्राया । १६४८ में २.६० लाख टव चावल, २६.७४ लाख टन गेहूँ 
(आ्रादा सहित) तथा १,०६ लाख ठन श्रन्य खाद्यान्नों का श्रायात किया गया । 


खाद्यान्नों का वितरण 

खाद्यान्न क्षेत्रों की स्थापना करने, खाद्याननों के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा 
झ्रायात किया गया गेहूँ सरकारी भण्डारों से सीधे ग्राटा मिलों को पहुँचाने आदि जैसे नियामक 
उपायों के श्रतिरिक्त, १६५८ में खाद्य-संकट दूर करने के उद्देश्य से सरकारी दुकानों द्वारा 
बेचे जाने के लिए केन्द्रीय भण्डारों से बहुत भ्रधिक मात्रा में खाद्यान्न निकाला गया। 
खाद्यान्न जबकि केवल ३२ लाख टन ही आयात किया गया था, सरकार ने बेचे जाने के लिए 
अपने भण्डारों से ६३ लाख ठन खाद्यान्न निकाला । 
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विकास कार्यक्रम 

ह विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाएँ प्राती हैं : कार्य सम्बन्धी योज- 
नाएं तथा वितरण सम्बन्धी योजनाएँ। पहली योजना में कुश्नों, तालाबों आदि के निर्माण तथा 
मरम्मत, भूसि के अन्दर से पानी निकालने के साधनों की व्यवस्था करने तथा भूमि-पुनरुद्धार 
के कार्य, और दूसरी योजना में उ्वरकों तथा उन्नत बीजों के वितरण के कार्य आते हैं । 

१६५८-५६ में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को २६,१० करोड़ रुपये देने 
की सूचना दी गई है। उरबरकों तथा उन्नत बीजों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों 
को अ्रल्यकालीन ऋण देने के लिए भी ११.८७ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। छोटी 
सिचाई को सुविधाश्रों के विस्तार के लिए ३.४० करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी। 


: छोटे सिंचाईकाय 

भारत-अ्रमेरिकी प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रस्ता- 
वित नलकूपों के निर्माण-योजनाकार्यों के श्रन्तगंत १६४८ में नवम्बर के श्रग्त तक २,६६८ 
नलकूप खोदे जा चुके थे; २,६७६ नलकपों में पानी पम्प करने के सेट लगाए जा चुके थे 
तथा २,६५२ नलकूप चालू किए जा चुके थे। अधिक श्रत्न उपजाओ' आन्दोलन की सहा- 
यता से उत्तर गुजरात में नलक्ूपों के निर्माण के योजनाकार्य के अधीन सभी ४०० नलकूप 
खोद लिए गए और उनमें से २५४८ चालू भी कर दिए गए। 

उत्तर प्रदेश में २० नवस्बर, १६५८ तक ५दू७ नलकूप खोदे गए, ४१६ नलक॒पों में 
परस्पिग सेट लगाए गए तथा ३२० नलकूप चालू कर दिए गए। बस्बई में ३२१ नलकूप खोदे 
गए। असम में £ नलकप खोदे गए, २ नलकूपों में पस्पिग सेट लगाए गए तथा २ नलकप 
चालू कर दिए गए । 

आन्श्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कच्छे, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार 
तथा मद्रास सें भूसि के नीचे पानी खोजने के सम्बन्ध में खुदाई-कार्य पुरा किया गया । 


भूमि-पुनरुद्धार 

१६५८ में केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन ने ४,००० एकड़ भूसि समतल करने तथा सीढ़ीनुमा 
बनाने के अतिरिक्त ३६,००० एकड़ काँस वाली भूमि तथा ३,००० एकड़ जंगल साफ करके 
कृषि-योग्य बनाया । यह संगठन अब तक १६.६७ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है । 

इसके पाँच एकक २३१ अक्तूबर, १६५४८ को दण्डकारण्य प्रशासन को हस्तान्तरित 
कर दिए गए। द 

प्राविधिक सहयोग मण्डल' की सहायता से बुधनी (मध्य प्रदेश) में स्थापित ट्रैक्टर 
प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक २६१ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । द 


वीज-बहुय॒णुन तथा उन्‍नत बीजों का वितरण 
रबी आन्दोलन के एक कार्यक्रम के रूप में उत्तर प्रदेश, पश्चिस बंगाल, भध्य प्रदेश, 
बिहार तथा राजस्थान को ७.८४ लाख सन गेंहँ के बीज देते की व्यवस्था की गई। 


श्ट० ] भौरत १८४५६ 


प्रत्दमान तथा सिकोबार द्रीपसमुह को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए झ्रास्क् प्रदेश 
तथा मद्रास से धान के बीज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई । 


खाद तथा उषरक 

१६५७-४८ में मलमुत्र से २२,९२० लाख ठव खाद तेथ्यर की गई। १६४८-४६ 
में २६.४० लाख टन खाद तेयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १६४७-५८ में १६.२४ लाख 
टन खाद बाँटी गई । बड़े-बड़े नगरों तथा क्यों में १४,३० करोड़ गेलन खादोपयोगी पानी 
(प्रति द्विन) का उपयोग करने के लिए 'सलपूत्र-युक्त पायी डप्योग योजवाओं' का काम जारी 
रहा । खाद तेयार करने के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए चार घोजनाओं का 
कार्य आरम्भ किया गया । कई राज्य सरकारों ने हरी खाद के बीज बॉदने तथा विशेष 
ग्रानदोलनों का संगठन करने की व्यवस्था करके हरी खाद के प्रचार के उपाय 
किए । बिहार के ५४० गाँवों में मल तथा कचरे की खाद तैयार करने की एक योजना 
का कार्य आरम्भ किया गया। 

१६७८-५६ में श्रमोनियम सल्फेट के रूप में नन्नजनयुक्त उर्बरकों का उपभोग 
बढ़त़र ६ लाख टन हो जाने की सम्भावना थी। अप्तोनियम सल्फेठ की उपलब्धि ६,०२ 
लाख टन ही होने की सम्भावना हे । 

राज्यों को केन्द्रीय 3वरक भण्डार' से नन्नजनयुक्त उर्वरक तथा बाज़ार से अन्य 
उर्वरक खरीदने और किसानों को उधार बेचने की सुविधा देने के लिए अल्पकालोन ऋण 
देना यथासम्भव जारी रखा गया। 

११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 'उबंरक (नियन्त्रण) आदेश, १६४७ लागू 
किया गया जिसके द्वारा उबेरकों की किस्म तथा मुल्य पर नियन्त्रण रखा जाता है। 


पोधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण 

पोधा-संरक्षण, रोगप्रतिबन्ध तथा भण्डार निदेशालय अपने १४ पौधा-संरक्षण 
केन्द्रों हरा राज्यों को फसलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों के नियन्त्रण के कार्य में 
प्राविधिक परामर्श, उपकरण तथा कर्मचारियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केच्द्रों 
ने चुने हुए ग्राम पंचायतों क्षेत्रों में पोधा-संरक्षण का भरपुर कार्य भी किया । १६,००० एकड़ 
भूमि में विमानों हारा कीड़ा-नियन्त्रण कार्यवाही की गई। 

समुद्र तथा हवाईअरडडों में स्थित 'रोगप्रतिबन्ध केन्द्र” रोगप्रतिबन्ध सम्बन्धी निरीक्षण 
और विदेशों से श्रायात किए गए पौधों की रक्षा का कार्य करते रहे । 


फसल आन्‍न्दालन 

आस्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, पंजाब, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, संसुर तथा 
राजस्थान में गेहूँ, जो, चवा तया ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि 
करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध संसाधनों का पुरा-पुरा उपयोग करने के लिए एक 
'भरपुर रबी उत्पादन आन्दोलन श्रारम्भ किया गया। इस आन्दोलन की विद्येषता यह 
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थी कि इससें गरसरकारो व्यक्तियों के सहयोग पर अधिक बल दिया गया। इस कार्यक्रम 
के अन्तर्गत राज्यों ने उन्तत जीजों तथा उर्वरकों की उचित समय पर उपलब्धि, बीजों फी 
"उनको लगने बाली बीमारियों से रक्षा, साई को सुविधाओं को व्यवस्था, उन्दत कृषि 
औौज्ञारों की उपलब्धि, कीटमाशकों तथा कृषि-ऋण फी व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान 
दिया । इस आन्दोलन का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि-जानकारी सम्बन्धी सामग्री तेयार 
क्ररना तथा उसका प्रचार करना भी है। 


कृषि हाट-व्यवस्था 
कृषि हाट-व्यवस्था के विकास का उद्देश्य किसानों के लिए उपभोक्ताओं हारा दिए 
जाने वाले मूल्य में से उचित भाग सुरक्षित करना तथा श्रायोजित विकास की आवश्यकताशों 
की पूति करना है। इस उद्देश्य की पति बाज्ञार में प्रचलित प्रणालियों के तियमन, कृषि जन्य 
वस्तुओं के मावकीकरण तथा वर्गीकरण और इनसे सम्बन्धित अन्य विकासकार्थों हारा 
करने का लक्ष्य रखा गया है । 


वर्गकरण तथा मानक्रीकरण 

कृषिजन्य वस्तुप्रों का वर्गीकरण कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) अधि- 
नियम, १६३७ के अनुसार किया जाता है। इस श्रधिनियम के श्रन्तगंत १८ जिन्‍्सें श्राती हैं । 
११७ प्रकार की जिन्‍सों के लिए वर्गोकरण्प के मानक निर्धारित किए जा चुके हैं। श्रधिनियम 
में वर्गोकरण आवश्यक नहीं रखा गया है। घी, वनस्पतिजन्य तेलों, मक्खन, चावल, गेहूँ, 
गुड़, आठा, अण्डे तथा फल श्रादि के लिए १८० से अधिक “वर्गाक्रण केस्द्रों की व्यवस्था की 
जा चुकी है। सिगरेट, ऊन तथा चन्दन का तेल जसी कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में 
निर्यात के पूर्व वर्गकरण आवश्यक रखा गया है। विदेशी बाज़ारों में इन वस्तुश्रों की 
साँग धीरे-घीरे बढ़ती जा रही है। १६४८-५६ (५ महीने) में १२.६५ करोड़ रुपये के 
मुल्य की वस्तुओं का निर्यात हुमा । 


नियन्त्रित बाजार 

बाजारों के नियमन का उद्देश्य बाजारों में चल रही हानिकर प्रणालियों को समाप्त 
करना तथा बाज़ार-व्यय में कमी करना है जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ हो। इस 
नियन्त्रित बाज्ञारों का प्रबन्ध, बाज़ार समितियाँ करती हैं जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों, 
स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अरब तक ७ राज्यों में ५५४० 
नियन्त्रित बाजारों की व्यवस्था की जा चुकी है । द 


फल-संरक्षण उद्योग का विकास 

'फलजन्य पदार्थ आदेश, १६५४४ के अधीन फल तथा वनस्पति-संरक्षण उद्योग पर 
नियन्त्रण रखा जाता है जिससे कारखानों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण तथा सफाई, पदार्थों 
की उत्कृष्टता, उचित रूप से लेबिल लगाए जाने तथा. फलजन्य पदार्थों की डिब्बाबन्दी के 
सम्बन्ध में न्यूनतम मानकों का पुर्णारूप से पालन किया जाए। १६५७ में विभिन्‍न फलजन्य 


कृषि | श्द्रे 


उत्पादन ा 
द १६५४-५५ में २१ करोड़ ६७ लाख ८४ हज़ार रुपये के घुल्य को ४० करोड़ ८० 
लाख १ हज़ार घन फूट लकड़ी का उत्पादन हुआ जिससें से १० करोड़ ७० लाख १४ 
हज्ञार घन फूट इमारती लक्कड़ी; २ करोड़ ४१ लाख ५४० हज़ार घन फुट लद॒ढे 
१२.३८ लाख घन फुद लुगदी तथा दियासलाई-उपयोगी लकड़ी; ३० करोड़ ढरे 
लाख ४६ ह॒ज्ञार घन फूट इंघनोपयोगी लकड़ी तथा ६ करोड़ ७२ लाख १३ हज्ञार घन फुट 
कोयला-उपयोगी लकड़ी थी । 

कागज, दियासलाई तथा प्लाईवबुड उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने के साथ- 
साथ वनों से गोंद, राल, औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ श्रादि वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं । 
१६४४-५५ में वनों से १ करोड़ र८ लाख ७७ हज़ार रुपये के मुल्य का बाँस तथा बेंत; ४५४ 
हजार रुपये के मूल्य को रेशे बाली वस्तुएँ, ६०.६६ लाख रुपये के मुल्य का गोंद तथा राल 
और ५ करोड़ ५३ लाख ५६ हज़ार रुपये के मूल्य की श्रन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं । 


विकास योजनाएँ 

वन सम्बन्धी योजनाश्रों के श्रन्तर्गत जिनके लिए द्वितीय योजना में २४.७३ रुपये 
की व्यवस्था की गई है, ३.८० लाख एकड़ क्षेत्र में फेले हुए उपेक्षित बनों के फिर से लगाए 
जानें; ५०,००० एकड़ क्षेत्र में अचुकर्पूर तथा सरपत उगाए जाने और २,००० एकड़ क्षेत्र 
में औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूदियों के पौधे लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। श्रन्य 
४०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई के काम आने वाले लकड़ी के बाग़ान लगाए जाएंगे । 
इस कार्यक्रम में वनों की सड़कों के विकास, इमारती लकड़ी तेयार करने की वैज्ञानिक विधि 
अपनाए जाने और वन-संसाधत सम्बन्धी सर्वेक्षण के आयोजन की व्यवस्था की गई है। 
दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक बन अनुसन्धान केन्द्र'ं स्थापित करने की कार्यवाही आरस्भ की 
गई। इस कार्य के लिए केन्द्र ने मंसर सरकार की बंगलोर-स्थित “अनुसन्धान प्रयोगशाला 
झपने अ्रधिकार सें ले ली । 

अन्दमान द्वोपसमू ह सें वनों से इमारती लकड़ी कादले का काम अश्रब अ्रधिकांशतः 
श्रान्तरिक झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है । विदेशों को केवल उतनी ही 
लकड़ी भेजो गई जितने के लिए पहले करार किए जा चुके ये । १६५८ के प्रथम ६ महीनों 
में मध्यवर्तों तथा दक्षिणी द्वोयसमूह में सरकार ने और उत्तर द्वौपसमूह में प्राइवेट कम्पनियों 
ने वनों से क्रमश: लगभग २८,४१० टन और १०,०७२ टन इसारती लकड़ी प्राप्त की । 
इसी अ्रवधि में सरकार तथा प्राइवेट कम्पनियों ने ऋ्रशः २२,३७५ टन तथा १०,५६३ दन 
इमारती लकड़ी भारत को निर्यात की । 


भूमि-संरक्षण 

भूमिक्षरण के सुख्य कारणों में वनों का काटा जाना, अ्रधिक् चरागाहों का बनाया 
जाना तथा अनुपयुक्त प्रणाली से कृषि करता आदि बातें आती हैं। भूमि-संरक्षण का सुसंग- 
ठित कार्यक्रम प्रथम योजनाकाल में झारमस्भ हुआ था। इस कार्य की देखभाल 'केद्धीय भूमि 


८४ ] भारत १६४६ 


संरक्षण मण्डल' करता है। भूमि-संरक्षण सम्वस्धी समस्याह्रों की जॉस-पड़ताल करने के 
लिए वेश में ६ प्रादेशिक शोध-प्रदर्शन केन्द्र! हैं। तत्सस्वन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक 
चरागाह-विकास-योजना भी सम्मिलित है। द्वितीय योजनाक्षाल में इस योजना के अन्तर्गत 
२००-२०० एकड़ के १०० प्रदर्शन खण्ड स्थायित करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय 
पोजना के प्रथम दो वर्षो में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी उपायों से ४.६० लाख एकड़ भूमि की 
रक्षा की गई । १६४८-५६ में १७१ भूमि-संरक्षसरप योजनाम्रों को स्वीकृति प्राप्त हुई जिन 
पर लगभग ४.५० लाख रुपये व्यय होने को आशा है। 


पशुपालन तथा मछलीपालन 
पशुपालन-विकास सम्बन्धी सरकारी नीति का उद्देशय देश में चुनी हुईं नस्‍टलों के 
पशुश्रों तथा अ्रन्‍्य पशुश्रों की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में ब॒द्धि 
करना है । इससे बलों की क्िस्मों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा । इस उद्देश्य की 
केन्द्रभ्राम योजना, गोशाला-विकास योजना तथा गोसदन योजना द्वारा पूति करने का 
लक्ष्य रंखा गया है । 


१६५१ तथा १६५६ की पंचवर्षीय पशुगरावाण्रों के श्रनुसार देह के पशुश्रों, मुर्गियों 


३ 
हु 
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' आदि तथा कृषि-औ्ौज्ञारों की संख्या निम्त तालिका में दिखाई गई है: 


तालिका ३२ 
पशुओं, मुगियों तथा कृष्रि-श्रौज्ञारों की संख्या 
न कप 




















१६४६ की १६४१ की 
पशुगशान्रा पशगरा/त्ा 
क पशु 
१, गाय-बेल 
(क) ३ वर्ष से अधिक आयु के बेल ६,४६,००,००० | ६,१८६,००,००० 
( ख) ३ बर्ष से अधिक आयु की गाय. ४,६६,००,००० ४,६६,००,००० 
(ग) बछिया-बछड़े ७,३८० ०,००० ४,२३५७,००,००० 
कल गाय-बेल १पे,८ा७,००,००० | १५,४२,००,००० 
. २. भेंस तथा भेंसे 
(क) डे वर्ष से ग्रधिक आयु के भसे ६५४,००,००० दृ८:,० ०,०० ० 
(ख) ३ वर्ष से अधिक झ्रायु की भेस २,२३,००,००० | २,१६,००,००० 
(ग) पड़िया-पाड़े द १,६१,००,००० १,४७,००,००० 
कल भैंस-मेंसे | ४,४६,००,००० ४,२४,००,००० 
कि भेड़ ३,६२,००,००० ३,६०,००,००० 


४. बकरे-बकरियां 


टथाएथा४०4०ममडसपययकपवाजड पाप धारक दाद: २एड वादा कपजनाउ पायल 
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क््षि | श्८५ 


तालिका ३२ (क्रमशः) 
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हे घोड़े तथा व्ट्ट्‌ । 2७५ ,००,००० 2५ ,00,0०० 
६. भ्रन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊंद तथा सूश्नर ) धृ८ू,००,००० | ६४,००,००.० 
कुल पद्ु द ३०,६४,००,००० | २६,२६,००,००० 
ख, मुर्गियां आदि | ६,४७,००,००० '७,२१,० ०,००० 
ग. कषि-ओजार क्‍ 
१. हल है 
(क ) लकड़ी के ३,६६,१५,००० |. ३,१८,०६,००० 
(ख) लोहे के | १३,६७,००० ६,३०,००० 
२. बेलगाड़ियाँ १,०६,६१,००० हट ३४,००० 
२. गन्ना पेरने वाले कोल्हू । 
(क) विद्यतृचालित २३,००० २१,००० 
(ख) बेलचालित ! पू,४३,००० ५,०५४,००० 
४. तेल से चलने वाले इंजिन | हे 
(सिंचाई के लिए पस्य सहित) १,२२,००० व्ूए,००० 
५. विद्युतुचालित पम्प (सिंचाई के लिए ) क्‍ ५५,००० २५,००० 
६. देक्टर (केवल कृषि के लिए ) १४७88 । ६,००० 
७. घानियाँ 
(क) ५ सैर तथा उससे श्रधिक की ६६,००० २,४२,००० 
(ख) प सेर से कम की २,१२,००० २,०४,००० 


केन्द्र याम योजना 

इस योजना के द्वारा वेश के दुधार तथा सूखे (दूध न देने वाले) पशुओं को दुग्ध- 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। चुने हुए उपयुक्त केन्द्रग्राम केन्द्रों सें 
नियन्त्रित नस्‍ल-सुधार, उचित चारा तथा प्रबन्धव्यवस्था, रोग-नियन्त्रण/ और बिक्री 
श्रादि की व्यवस्था में सुधार जैसे विभिन्‍न उपायों द्वारा भरपुर विकास किया जा रहा है । 
प्रथम योजनाकाल में देश में ५५५ केन्द्र केरद्र तथा १४६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित 
किए गए। १६४७-५८ में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से युक्त ७२ नये केग्द्रग्राम खण्ड, शहरी 
क्षेत्रों में २३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा २३ केद्धग्राम विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए । 


गोसदन योजना क्‍ 


इस योजना का उहृद्य बूढ़े, पंग्‌ तथा दूध न देने वाले पशुओं को विकासकार्य वाले 
क्षेत्रों से हुटा कर शआ्रान्तरिक वन क्षेत्रों में तथा अन्य बेकार भूमि पर स्थापित किए गए गो- 
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सदनों में उनका भरण-पोषण करना है । इस योजना के अ्रन्त्गंत इन केन्द्रों में मरे पतश्मात्रों 
के चमड़े तथा हड्डियों श्रादि का वैज्ञानिक तथा आर्थिक हृष्टि से पुरा-पुरा उपयोग किए 
जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल में विभिन्‍न राज्यों में २५ गोसदनः 
स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में ६० गोसदन स्थापित करने का लक्ष्य रखा 
गया है । १६४७-४८ के अन्त तक २१ नये गोसदन तथा ५४ चर्मालय स्थापित किए गए। 


गोशाला-विकास योजना 

इस योजना में गौशालाप्रों के उपलब्ध संसाधनों का पुरा-पुरा उपयोग किए जाने 
तथा पशु-विकास के सरकारी कार्य में सहायता देने के लिए गौशालाञों को वेज्ञानिक ढंग 
से व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के श्रन्तर्गंत गौशालाझों को वित्तीय 
तथा प्राविधिक सहायता दी जाती है। १६४७-ष८ के अभ्रन्त तक १३२ गोशालाझं को 
सहायता दी गई । 


मुर्गॉपालन-विकास 

देश के खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्वों की मात्रा में तथा ग्रामीरणों को आय में वृद्धि करने 
की दृष्टि से सुर्गीपालन का विकास किया जाना महत्वपुर्ण समझा जाता है। द्वितीय योजना- 
काल में जिसमें मुर्गीपालन के विकास के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था को गई है, देश 
में ५ प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र और २०० प्रदद्गंन तथा विस्तार केदद्र स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया है । 


दइसघयाला याजनाए 

द्वितीय योजना की दुश्यशाला-विकास योजनाश्रों में २६ शहरी दुग्ध-उपलब्धि केन्द्र, 
१२ सहकारी क्रीमघर (क्रीमरीज्ञ) तथा ७ दुग्ध-चण तयार करने वाले कारखाने सम्मिलित 
हैं। १६५८-५६ में दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रमों के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था 
को गई । 


“दिल्‍ली दुग्ध योजना' के श्रन्तर्गत केरद्रीय दुग्घदाला तथा ३ दुग्ध-संग्रह केन्द्रों के लिए 
भवनों के निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को है। कलकत्ता में नयी दुग्धशाला का 
निर्माणकार्य जारी है। इस वर्ष आरे दुष्ध बरती' के विस्तार का कार्य जारी रहा ओर मद्रास 
दुग्ध योजनाकार्य' के अन्तगंत पशुओं के लिए भवनों का निर्माणकार्य आरम्भ कर दिया गया। 
ग्रगरताला, चण्डोगढ़, गया, बंगलोर, शोलापुर, हिसार तथा त्रिवेद्धम की दुग्ध-उपलब्धि 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी प्रगति हुईै। कटक, कोयसुत्तर, जयपुर 
नागपुर, पटना, भोपाल तथा हैदराबाद में भो दुग्धनवितरण की योजनाओ्रों का कार्य आ्रारम्भ 
कर दिया गया। 

प्रानन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारो दुग्घ संघ” के मक्खन तथा दुग्ध-चर्ण के उत्पादन में 
वृद्धि हुई और डिब्बाबन्द दूध तेयार करने का कार्य भी श्रारस्‍्भ किया गया। मद्गास में 


कृषि [ #८७ 


दुग्ध-चु्ण कारखाने और अलीगढ़, जूनागढ़ तथा बरोनी में क्रोमघरों की स्थापना का कार्य 
भी झ्ारम्भ हुआ । 


मछलीपालन-विकास 

द्वितीय योजना में मछलीपालन उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किए गए लग- 
भग १२ करोड़ रुपये में से २.६८ करोड़ रुपये समुद्री तथा श्रन्तदेशीय मछलीपालन शोध 
और प्रौद्योगिकी शोध झ्रादि की केन्द्रीय मछलीपालन योजनाश्रों के लिए रखे गए थे। 
मछलीपालन उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय तथा प्राविधिक 
सहायता दी जा रही है। १६५७ में लगभग १२.३३ लाख टन मछलियाँ (१६४६ की भ्रपेक्षा 
२२ प्रतिशत अधिक) पकड़ी गईं। मछलीपालन-विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित विदेशी 
विशेषज्ञ इस उद्योग के विकास में सहायता देते रहे । 

मछुलीपालन-विकास के क्षेत्र में चल रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा देश 
में शोधकार्य करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय मछलीपालन भण्डल' स्थापित किया जा चुका 
है । इस वर्ष कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय अश्रन्तरेंशीय मछलोपालन शोध केन्द्र तथा भण्डपम-स्थित 

द्रीय समुद्रतठट मछलोपालन शोध केन्द्र” की ज्ञोध सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया 

गया । बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र में भारतीय अधिकारियों को गहरे 
समुद्र में मछली पकड़ने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा । 


कृषि-मज़दूर 
१६५१ की जनगराना के प्रनुसार भारत के कृषि-मज़दूरों की संख्या ४.६० करोड़ 
थी जो खेती करने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग २० प्रतिशत के बराबर थे । 

. १६७०-५१ में हुई कृषि-मज़दूर सम्बन्धी प्रथम जाँच-पड़ताल से पता चला कि ८५४ 
प्रतिशत कृषि-मज़दूरों के पास अधिकतर फसल की कटाई तथा जुताई आदि के सम्बन्ध में 
कुछ ही समय का काम रहता था। कृषि-मज़दूरों की प्रति परिवार औसत वाषिक झ्ाय 
४४७ रुपये और प्रति व्यक्ति औसत श्राय १०४ रुपये थी। वर्ष में श्रौससन केवल २१८ दिन 
काम के होते थे--१८६ दिन कृषि सम्बन्धी कार्य में और शेष २६ दिन श्रन्य कार्यों सें । 
इस प्रकार वर्ष में ७ महीने सज्दूरी देकर कृषि होती थी। लगभग १५ प्रतिशत कृषि-मज़दूर 
भूस्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औसतन ३२६ दिन काम करते थे, जबकि 
आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले कृषि-मज़दूरों को वर्ष के २०० दिनों में हो काम रहता 
था। कृषि-मददूरोंकी स्थिति भें सुधार करने की समस्या वरिद्रता-उन्सूलन की एक मूलभूत 
समस्या है । 


न्यूनतम मजदूरी 
प्रथम योजनाकाल सें श्रजमेर, उड़ीसा, कच्छ, कुर्ग, दिल्‍ली, पंजाब, राजस्थान, हिसा- 
चल प्रदेश तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मज्ञद्री निर्धारित कर दी गई थी। श्रन्य ७ राज्यों के 
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ः कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की जा चुकी है। दूसरी योजना में यह सुझाव रखा 
गया है कि न्यूनतम मजदूरों सभी राज्यों में तथा सभी क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दी जाए। 


ऋरपि-मजदर सम्बन्धी द्वितीय जाच-पड़ताल 

कृषि-मज़द्र सम्बन्धी द्वितीय श्रखिल भारतीय जाँच-पड़ताल का कार्य लगभग 
२,६०० गणवों में पुरा हो चुका है। कृषि-मज्ञद्रों के सम्बन्ध में एक व्यापक अखिल भारतीय 
प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पूर्व श्रम तथा नियोजन सन्त्रालय इस सस्बन्ध में एक लघु- 
पुस्तिका प्रकाशित करेगा । द 


ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचनांक योजना 

राष्ट्रीय नमृता सर्वक्षण निदेशालय द्वारा चुनी हुई जिनसों के लिए उपलब्ध कराए 
गए चाल ग्रामीण खुदरा मल्यों शोर प्रथम अखिल भारतीय कृषि-मज्ञदूर जाँच (१६५४०- 
५१) के फलस्वरूप प्राप्त श्लॉँकड़ों के आधार पर कृषि मजदूर सम्बन्धी उपभोक्ता मूल्य 
संचनांकों के संग्रह का कार्य जारी है। 





इक्कीसवाँ ग्रध्याय 
भूमि सुधार 


प्रथम पंचवर्षोय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि-नीति में यहु स्वीकार 
कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि-स्वासित्व तथा कृषि के रूप का बहुत 
अ्रधिक महत्व है। उस भूमि-व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता झा 
रहा था, इस भूमि-नीति में एक ऐसी भूमि-व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई 
जिसमें किसान को अपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसे उत्पादन-क्षमता में 
वृद्धि करने का प्रा-पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षोय योजना में भी इसी बात पर 
बल दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्देश्य हैं-- (१ )गाँवों में वर्तमान भूसि- 
व्यवस्था के कारण कृषि-उत्पादन के माग सें आने वाली अड्चनों को दूर करता तथा देश 
में यथाशीघ्र ऐसी ग्रामीण श्रथ॑-व्यवस्था लागू करना जिससे कार्यक्षमता और उत्पादन- 
क्षमता, दोनों में वद्धि हो और (२) समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की रचना 
करना तथा सामाजिक श्रयोग्यताशों को दूर करना। 


मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन 

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधि- 
कांश कार्य तथा सध्यवर्तों लोगों के पुर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किय। जा चुका 
है। भू-स्वाभियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि- 
भिन्‍न भूमि (वह भूमि जिस पर कृषि नहीं को जाती) तथा वन झ्रादि हस्तगत कर लिए गए 
हैं प्र उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पंचायत जसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष 
रूप से करते हैं । 

सध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्‍न राज्यों में भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति में है । 

देश में मध्यवर्तों लोगों के उन्मूलत के सम्बन्ध में क्या स्थिति है, यह अ्रगले पृष्ठ की 
तालिका सं० ३३ सें दिखाया गया है । 
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तालिका ३३ 
मध्यवर्तो लोगों से सम्बन्धित क्षेत्रफल 


वह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के श्रधिकार में था ४३ 
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्तों लोगों के उन्मूलन के 

सथ्वन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं ४० 
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्तों लोगों का उन्मूलन किया 

जा चुका है श्द 
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्तों लोग अभी भी हैं प्‌ 


कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 





निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए १६४७ के श्रन्त में देय क्षतिपुरति तथा दी 


जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं: 


तालिका ३४ 


भध्यवर्तों लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी क्षतिपूर्ति 


(राज्यों के पुनस्संगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार ) 


_ भूतपूर्व भोपाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित 





(करोड़ रुपयों में ) 
देय क्षतिपुति तथा 
3 32324 दो हद 
(ब्याज सहित ) अब 
असम पश्ट ०.०२ 
ग्रान्ध्र प्रदेश ६.६० ४.३६ 
उड़ीसा १०.५० ०-४७ 
उत्तर प्रदेश १७६.०० ५६. ७३ 
तिरवांकुर-कोची न | . ०.२० ने 
पश्चिम बंगाल _ ७०.०० १.५६ 
बस्बई २०.८६ ०, १४ 
बिहार २४०.०० ३.७०, 
मद्रास ' । ४८१ ३०१६ 
मध्य प्रदेश 7. २२.१० ६.७८ 
मंसूर १.८० कट 
राजस्थान (अजमेर सहित) २५.८ ६.४० 
सोराष्टर क्‍ १०.२० २.६२ 
हैदराबाद १५.१८ ६.६४ 
योग ६२५.२५ ध्द्८छ 
* फरवरी, १६५८ तक जुलाई, १६५४८ तक 


भूमि सुधार [ श्६१ 


काइत सम्बन्धी सुधार 
योजना श्रायोग ने राज्यों से जो काइत सम्बन्धी सुधार अपनाने की सिफारिश की, 
उसके मुख्य उद्देश्य हैं: (१) लगान में कम्ती करता, (२) पददे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था 
करना तथा (३) काइतकारों को स्वासित्व का अधिकार देना । इस सम्बन्ध में विभिन्‍न 
राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है । 


जोतों का सीमा-निर्धारण 

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आऑकड्डों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा 
कृषि सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया | यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई । 
द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा तीन 
पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है 
कि द्वितीय योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों को सीमा निर्धारित कर दी जानी 
चाहिए । 

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है: (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान 
जोतों का । निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का ब्योरा 
नीचे दिया गया है : 


ग्रसम मेंदानी जिले ५० एकड़ 
श्रान्ध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र १२ से १८० एकड़ 
उत्तर प्रदेश १२१३ एकड़ 
जम्मू तथा कद्मोर है २२+ एकड़ 
पंजाब ३० स्टेण्डर्ड एकड़ 
पद्चिम बंगाल द २५४ एकड़ 
बम्बई बस्बई क्षेत्र (भूतपुर्व ) १२ से ४८ एकड़ 
. मराठवाडोा क्षेत्र १२ से श्यू० एकड़ 
विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र ३ पारिवारिक जोत 
(क्षेत्र का निवचय' 
न्यायाधिकरण करेगा ) 
सोराष्ट्र क्षेत्र ६० से १२० एकड़ 
मध्य प्रदेश सध्य भारत क्षेत्र ५० एकड़ 
राजस्थान क्षेत्र ३० से ६० एकड़ (भूमि 
को उपज के अनुसार 
द भिन्न-भिन्न ) 
संसर .. बस्बई क्षेत्र . १२ से ४८ एकड़ 


हैदराबाद क्षेत्र १२ से १८० एकड़ 
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३० सिचित एकड़ अथवा 


६० सूखे एकड़ 


३० स्टेण्डड एकड़ 


३० एकड़ 
श्य से २७० एकड़ 
२२॥ एकड़ 


राजस्थान 

. (अजमेर सहित) 
द्ल्लो 

निम्न राज्यों में वर्तमान जोतों पर कानून बनाए जा चुके हैं 

प्रसम मंदानी जिले 
श्रान्भ्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र 
जम्मू तथा कइभीर 
पंजाब पेप्स क्षेत्र 


पक्चिम बंगाल 


बस्बई सराठवाड़ा क्षेत्र 

विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र 
मेस्‌र हैदराबाद क्षेत्र 
राजस्थान अजमेर क्षेत्र 


हिमाउल प्रदेद् 


३० स्टेण्डर्ड एकड़ 
( विस्थापित व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में ४० 
स्टण्डर्ड एकड़) 

२५७ एकड़ 

श्य से २७० एकड़ 

६ पारिवारिक जोत 

श्य से २७० एकड़ 

४० एकड़ (मध्यदर्तो 
लोगों के सम्बन्ध में ) 

चम्बा जिले में ३२० एकड़ 
तथा अन्य: क्षेत्रों में 
१२५ रुपये के मूल्य 
का क्षेत्र 


इसके अतिरिक्त असम, आस्ध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कब्सीर, पंजाब के पेप्स क्षेत्र, 
परदिचम बंगाल, भध्य प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। 


जोतों की चकबन्दी 


प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाञ्रों में जोतों की चकबन्दी की आ्रावध्यकता पर काफी 

बल दिया गया है। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चकबन्दी 
का कार्य सामुदायिक योजनाकायं-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए । 

प्रथम थोजनाकाल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८ लाख 

एकड़ भूमि, पेप्सू में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २ऋ लाख एकड़ भमि तथा बम्बई में 

२१ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य किया बयः। द्वितीय योजमाकाल की तत्सम्बन्धी 

राज्योय योजनाश्रों के लिए ४.४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है| विभिन्‍न राज्यों 

जोतों की चकबन्‍्दी के सम्बन्ध में २१ दिसस्बर, १६५७ तक हुई प्रगति झ्गले एष्ठ की 


तालिका में दिखाई गई है। 





भूमि सुधार [ १६३ 
तालिका ३५ 
जोतों की चकबन्‍्दी 
हि ऐे के थिए ३१.१२.५७ ३१.१२.४७ 
राज्य/संघीय क्षेत्र व्यवस्था तक हुआ कार्य को जारी कार्य 
(लाख रुपये ) (एकड़ ) ( पकड़ ) 
अ्रसस १७.२५ हल हल 
ग्रास्थ्र प्रदेश २०.४३ हे है 6 ०३ ४४ 
उड़ीसा ५.०० ७३ हि 
उत्तर प्रदेश १३,६८,५४६ २ २७,३२५, १२६ 
पंजाब १७२.०० ८च,बू०,८७४ 3६,१७,४ २८ 
पश्चिम बंगाल १४.२५ पे सन 
बम्बई ७६.२६ १२,६४,२७४ |, ११,७६,४४२ 
बिहार १८.६७ ना: |... ए,शथपदर 
मद्रास ११.७० कला की 
मध्य प्रदेश पडरप २६,६५,४२४ २, १६,६४२ 
मंसर १४.४१ ३,८८,२ २४ ४,३१,११० 
राजस्थान ३२.४० २१,००० या 6 
दिल्ली र८प २,०१,नरे४ड | न 
पाण्डिचेरी . ०.२० ्ा क्‍ ना 
मरिपपुर ०.२६ --- हा 
हिमाचल प्रदेश ६.५० . २१,७६२ २६,१०४ 


खेतों का बंटवारा तथा टुकड़े होना 
भन्‍सस्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी काननों के फलस्वरूप खेतों के बंटवारे से 
उनके दुकड़ें इतने अधिक होते गए कि आज क्ुंषि-उत्पादन बहुत ही गिरी श्रवस्था में है । 
भारत सरकार की नीति इस प्रवृत्ति को रोकने की है । 
१५ राज्यों में खेतों के बंटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए काननी 


कायवाही की गई । इसके भ्रतिरिक्त भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों में इंस सम्बन्ध में श्रन्य उपायों पर 
भी अ्रसल किया गया। 


नितिन नननननन न नल दल ०.“ स्‍मनमक+ककन-+म न जन्‍म न ० ना भनन व 


* चकबन्दी का कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था । अब इसे वाषिक योजनाओं में 
सम्मिलित किया जा रहा है । 
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जोत के आँकड़े 
२२ राज्यों में कृषि-भूमि तथा जोत सम्बन्धी गशाना को जा चुकी है। गणना . 
सम्बन्धी परिशशाम बिहार को छोड़कर श्रन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं । 


सहकारी कृषि 

भूमि समस्या को केवल सहकारों ग्राम्न-व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है 
जसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में बताया गया था। प्रथम योजना में यह कहा गया 
था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के साध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की 
व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, कृषि सें अधिक 
पूंजी लगाना तथा वेज्ञानिक अनुसन्धानों का पूरा-पुरा उपयोग करना सम्भव हो सकेगा। 
इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए सहायक 
कानून तथा उनको सहायता के लिए नियम बताए। 

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुहृढ़ आ्रधार-भमि तयार 
करने के काम' को प्रधानता दी गई है । 

राष्ट्रीय विकास परिषद' की स्थायो समिति ने सितम्बर, १६४७ में सहकारो कृषि 
के कार्यक्रम पर विचार किया और दोष द्वितोप योजनाकाल में ३,००० खेतों में सहकारी 
कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया । 

दिसम्बर, १६५४८ के श्रन्त में देश में २,०२० सहकारी कृषि सम्रितियाँ थीं । 


अभदातत 

भदान ग्थवा स्वेच्छिक भमिदान आन्दोलन को प्रेरणा देने का शअेय आचार्य विनोबा 
भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य के विषय में बतलाते हुए श्राचार्य विनोबा भावे कहते हैं 
“न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। 
इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं जो 
भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं । इस आन्दोलन का सुख्य उद्देश्य बिना किसी खन- 
खराबी के देश में सामाजिक और आशिक दुव्यंवस्था को दूर करना है । 

व्यावहारिक रूप में भदान आन्दोलन का श्रर्थ, लोगों से भमिहीन व्यक्तियों में बाँटने 
के लिए उनकी अपनी भूमि के ह भाग का स्वेच्छा से दान करने का अ्नरोध करना है। 
कृषि-भिन्‍न क्षेत्रों में यह आ्रान्दोलन सम्पत्तिदान, बद्धिदांन, जीवनदान, साधनदान तथा गह॒दान 
का रूप ले लेता है । 

यह श्रान्दोलन जो छोटे रूप में १८ अ्रप्रेल, १६४१ को आरस्भ हुआ था, अब सम्पूर्ण 
देश में फला हुआ है । इस आन्दोलन का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे 
प्रत्येक ग्रमोण परिवार को कृषि के लिए पर्ग्राप्त सृप्ति प्राप्त हो सके । इससे अरब पग्रमसदान 
का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है । 


भूमि सुधार | श्हज 


द्वितीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदान वाले गाँवों के विकास के 
सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम-विकास के लिए काफी महत्वपुर्णो 
हेगी । अखिल भारत सर्व सेवा संघ हारा सितस्बर, १६५४७ में यलवाल (मैसूर राज्य) में 
ग्रायोजित एक सम्मेलन में इंस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
तथा ग्रामदान आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाए । सामुदायिक विकास 
मन्त्रालय के तत्सम्बच्धी कर्मचारियों ने इस विषय पर विचार किया और मई, १६८०८ में 
माउण्ट आव में हुए विकास आयुक्त सम्मेलन में इस पर और अधिक विचार किए जाने के 
बाद भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया । 
सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने श्रोर सामुदायिक विकास के श्रन्य नये कार्य आरम्भ 
करते के सम्बन्ध सें सबसे पहले ग्रामदान वाले गाँवों में कार्य आरम्भ किया जाएगा। 
भूदान के लिए भूमि दान में दिए जाने तथा उसके वितरण को सुविधाजनक बनाने 
के उह्देदय से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बस्बई (सोौराष्ट्र), बिहार, मद्रास, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली तथा हिमाचल प्रदेश में अावदयक कानून बनाए जा चुके हैं । 
बम्बई में प्रशासन सम्बन्धी ग्रादेश जारी किए जा चुके हैं । 

. १६५७-७८ में आ्ान्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई (विदर्भ शोर सोराष्ट्र ), बिहार, मध्य 
प्रदेश (मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल ), राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों 
ने भूदान में क्रमदः २,००० रुपये ; ५,००० रुपये ; २६,६०० रुपये ; १,८६,००० रुपये ; 
४०,००० रुपये ; ३०,००० रुपये ; ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता दी । 

भारत सरकार ने १६४६-४७ तथा १६४७-५८ में क्रमशः ११.६२ लाख रुपये तथा 
१० लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी । भारत सरकार अखिल भारत सर्वे सेवा संघ' द्वारा 
तेयार की गई एक योजना के लिए भी ६८ लाख रुपये देगी। १६५४७-४८ में २.७० लाख 
रुपये के व्यय से भूदान वाली भूमि पर सहकारी ढंग से भूमिहीन मजदूरों को फिर से बसाने 
की एक योजना को भी स्वीकृति दी गई । 

जून, १६४८ तक भदान श्रान्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसके वितरर का 
प्रदेशवार ब्यौरा अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ३६ में दिया हुआ है । 

जनवरी, १६४७ से ग्रामदान पर ही श्रधिक बल दिया जाने लगा है। २१ दिसम्बर, 
१६४८ तक ग्रामदान आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्‍न राज्यों में कुल सिलाकर ४,४७० गाँव 
दान में प्राप्त हुए । दिसम्बर, १६५६ के अन्त तक सम्पत्तिदान में १४,४२, १६० रुपये प्राप्त 
हुए । १६४८ में ४५,४६८ रुपये का सम्पत्तिदान सिला । इसके अतिरिक्त दान पत्रों के रूप 
में ५६,४६२ रुपये तथा साधनदान के .रूप में श्रन्य १६,००० रुपये प्राप्त हुए । 
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बाइसवाँ अध्याय 
सहकारी आन्दोलन 


सहकारिता के विचार ने भारत में ठोस रूप सबसे पहले उस समय ग्रहण किया जब 
ग्रामीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण समितियों की स्थापना करने के लिए 
१६०४ में 'सहकारी ऋण समितियाँ अधितनियर्मा पारित हुआ । गेर ऋण समितियों की 
रचना के लिए १६१२ में एक दूसरा अधितनियभ पास किया गया । दूसरी प्रकार की समितियों 
का काम गाँव के उत्पादन, ऋष-विक्रय, बीमा तथा अवाप आदि की व्यवस्था करना था। 
भारत सरकार द्वारा १६१४ में नियुक्त मेकलेगत समिति से सहक्वारी आन्दोलन में अधिक 
से अधिक गर-स रकारी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। 
१६१६ के अधिनियम के अनुसार यदधपि सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना 
दिया गया, तथापि भारत सरकार इस आन्दोलन के विकास में रुचि लेती रही और १६३५ में 
रिज़र्व बक में एक 'कृषि ऋण विभाग खोला गया। १६४५ में नियुक्त 'सहकारी योजना समिति' 
ने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को बहुद्देश्यीय समितियों में बदल दिया जाए । 
इसने एक सुझाव यह भी रखा कि रिज़र्व बंक सहकारी समितियों ने को अधिक सहायता दे । 
१६५१ में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक निरशव समिति ने देश की. ग्रामीण ऋण- 
व्यवस्था का सविस्तर सर्वेक्षण किया और दिसम्बर, १६५४४ में अपना प्रतिवेदन प्रकाशित 
किया। सर्वेक्षण से पता चला कि सहकारी समितियों से किसानों को केवल तीन प्रतिशत ही 
ऋरण सिला। सरकार को ओर से भी लगभग इतना ही ऋश दिया गया। सप्तिति ने 
ग्रामीण-ऋण सम्बन्धी एक संगठित योजना सुझाई । इस योजना की मुख्य विशेषताएँ ये हैं 
कि सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओ्रों में भाग ले, ऋण्य सम्बन्धी तथा अन्य ग्राथिक 
कार्यों के बीच पुर्णे समन्वय स्थापित किया जाए, प्राथमिक कृषि ऋरण समितियों का विकास 
किया जाए, गोदासों झादि की व्यवस्था की जाए तथा सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था हो । समिति ने इम्पीरियल बेंक के राष्ट्रीयकरण के 
लिए भी सिफारिश की जिससे वह अपनी शाखाश्रों के माध्यम से सहकारी तथा श्रन्य बेंकों 
को भुगतान आदि की श्रधिक सुविधाएँ दे सके । रिज्षवें बेक ऑफ इण्डिया अधिनियर्मा . में 
उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल 
स्थापित करने की भी सिफारिश की गई । क्‍ 
मई, १६५५ में “रिज़वे बेंक ऑफ इण्डिया अधितियर्मा में किए गए एक संशोधन के 
श्रनुसार फरवरी, १६७६ में १० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान से स्थापित “राष्ट्रीय 
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कृषि-ऋण (दीघंकालीन कार्य) निर्धि में १६४४-४६, १६५६-४७ तथा १६५४७-प८ में 
प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का और विनयोग किया गया । इसी समय १ करोड़ रुपये के प्रार- . 
स्भिक विनियोग के साथ १६५५-४६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण) निर्धि' 
में १६४६-४७ तथा १६५७-५८ में १ करोड़ रुपये शोर सम्मिलित कर दिए गए। रिज़र्व 
बेंक की 'दीर्धकालीन कार्य निधि' से १४ राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत ६.०४ करोड रुपये 
के ऋणों में से जन, १६४०८ के अन्त तक १३ राज्य सरकारों को ५७.८३ करोड 
रुपये के ऋश प्राप्त हुए। “स्थिरोकरण निधि से भ्रभी तक कुछ भी ऋण नहीं 
दिया गया है । 

१ अगस्त, १६५६ से लागू हुए 'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अ्रधि- 
नियम के अन्तर्गत” १ सितम्बर, १६४६ को एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम 
मण्डल स्थापित कर दिया गया । 

कृषि उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अ्रधिनियर्मा में एक केन्द्रीय गोदाम 
निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा 
गया है। इनमें से केन्द्रीय गोदाम निगस १० करोड़ रुपये की जारी हिस्सा पूँजी से स्थापित 
किया जा चुका है और इसकी ओर से ६ गोदामों की व्यवस्था को जा चुकी है। ११ राज्यीय 
गोदाम निगम भी स्थापित किए जा चुके हैं जिनके गोदासों की व्यवस्था की जा रही है । 

संसद के एक अ्रधिनियम के अनुसार इम्पीरियल बेंक पर सरकार द्वारा अधिकार 
कर लिए जाने के फलस्वरूप १ जुलाई, १६५५ को भारत के सरकारी बेंक ,(स्टेट बेंक) की 
स्थापना हुई। सरकारी बेंक ने नवम्बर, १६४८ के अन्त तक देश में अपनी २४४ दाखाएँ 
स्थापित कर लीं । 

रिज़र्व बेंक तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित केन्द्रीय सहकारी प्रशि- 
क्षण समिति' ने सभी प्रकार के सहकारी: कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक सविस्तर योजना 
तेयार कर ली है। सहकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पुन्रा में एक 
अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण कालेज' स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
प्रन्य कई प्रशिक्षण केचद्र और भी हैं : मध्यवर्तों कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ४५ प्रादे- 
शिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक विकास खण्डों में काम करने वाले सहकारिता श्रषि- 
कारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थान । एक प्रादेशिक प्रशिक्षरप केन्द्र में भूसि के बन्धक 
रखे जाने से सम्बन्धित बेकिंग के विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। 

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति” की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजनाकाल के 
लिए सहकारी विकास का एक संगठित कार्यक्रम तेयार किया जा. चुका है। १६६०-६१ के 
ग्रत्त तक किसानों को १.५० अरब रुपये का भ्रल्पषकालीन सहकारी ऋण, ५४० करोड़ रुपये का 
मध्यमकालीन ऋण तथा २५ करोड़ रुपये का दीघकालीन ऋरा देने का लक्ष्य रखा गया है । 

१०,४०० बड़ी समितियों ; १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था समितियों; ३४ सहकारी चीनी 
कारखानों; ४८ सहकारी कपास-झ्रोटाई मिलों तथा ११८ श्रन्य सहकारी समितियों के संगठन 
के लिए भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगमों द्वारा ३५० गोदामों, 


सहकारी श्रान्दोलन | १६६ 


'हाट-व्यवस्था समितियों के लिए १,४०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि-ऋरण समितियों 
के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है । 

१६५७-४८ में राज्यीय सहकारी बंकों के लिए ४८-२४ करोड़ रुपये के ऋणों को 
स्वीकृति दी गईं। १६५७-५८ के श्रन्‍्त में ४०,४७ करोड़ रुपये उधार लिए जा चुके थे । 
बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए ८ राज्यीय सहकारी बंकों को 
इस वर्ष २ करोड़ ४ लाख ७८ हज़ार रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया। सहकारी 
चीनी कारखानों की चाल पंजी सम्बन्धी आवश्यकताश्रों की पूति के लिए ३ करोड़ रुपये के 
ऋणषरों को स्वीकृति दी गई । १२ राज्यीय सहकारी बकों को ७.७२ रुपये का मध्यमकालीन 
ऋचण देना भी स्वीकार किया गया । 


सहकारिता का रूप 

सहकारी आन्दोलन सामान्यतः ३ हिस्सों में बँटा हुआ है जिसके अनुसार राज्यों में शीर्ष 
सम्तितियाँ, जिलों में केद्धीय समितियाँ तथा ग्रामों में प्राथमिक समितियाँ स्थापित की जातो हैं । 

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मान कर साधारणतः यह 
ग्रनुभान लगाया जा सकता है कि १६४६-५७ के श्रन्त तक ६.६६ करोड़ व्यक्तियों अथवा २५ 
प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था। 

१६५६-५७ में देश में कुल २,४४,७६६ सहकारी समितियाँ थीं जिनमें से प्राथमिक 
सम्रितियों के सदस्यों की संख्या १,६३,७३२,३२४६ थी और उनकी चालू पूंजी कुल मिलाकर 
प्‌ भ्रब ६७ क्ररोड़ ६७ लाख रुपये की थी । 

१६४६-५७ में सहकारी समितियों को ८ करोड़ ५८ लाख ३८ हज़ार रुपये का 
कुल लाभ हुआ जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दिखाया गया है : 





तालिका ३७ 
सहकारी समितियों को हुआ लाभ 
(रुपये ) 
राज्यीय तथा केन्द्रीय बेंक १,४४,२६,००० 
राज्यीय तथा केन्द्रीय गेर-ऋण समितियाँ १,४०,३३,००० 
प्राथमिक कृषि-ऋण समितियाँ श्यू६,८०,००० 
अनाज बेंक १५,६१,००० 
प्राथमिक कृषि गर-ऋण समितियाँ ७४,६८,००० 
प्राथमिक कृषि-भिन्‍न ऋण समितियाँ १,८८,२७,००० 
प्राथमिक कृषि-भिन्‍त गेर-ऋरण समितियाँ ६५,८५,००० 
भूमि बन्धक बेंक १८,ए८,००० 
योग प,भ८,३८,००० 
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प्राथमिक समितियाँ 

जून, १६५४७ के अन्त में सभी प्रकार की २,४४,७६६ सहकारी समितियों में- से 

/४ ०,६०४ प्राथसिक समितियाँ थीं ॥ १६४६-४७ में विभिन्‍न प्रकार की प्राथमिक समित्तियाँ 
तथा उनके सदस्यों की संझ्या इस प्रकार थी : 


तालिका ३८ 
प्राथमिक समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या 
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समभितियाँ सदस्य 
कृषि ।॒ 
ऋण समितियाँ १,६१,४१० ६१,१६,८४६ 
ग्रनाज बेक ८,१६१ ७,६९२,२४६ 
ऋण समितियाँ ३१,६०५ २७,५७,६ ११ 
प्राथमिक भूमि बन्धक बेंक क्‍ ३२६ ३,३२ २,५८६ 
कृषि-भिन्‍न क्‍ 
ऋण पसमितियाँ .. १०,१५० ३२,३८,७२७ 
गेर-ऋण समितियाँ २८,४१६ ३२१,४६,१५३ 
बीमा समितियाँ ९ ७,८६७ 
योग ु २,४०,६०४ १,६३,७२, २४६ 





१६५६-५७ में प्राथमिक सहकारी समितियों ने ४ श्रर्ब ६७ करोड़ ७० लाख रुपये 
के ऋरणों का लेन-देन किया । 


कृषि ऋण समितियां 

जून, १६५७ के श्रन्त में कृषि ऋण समितियों की चाल पूँजी ६८-३० करोड़ रुपये 
की थी, ७६.८२ करोड़ रुपये के अदत्त ऋण तथा १६.८२ करोड़ रुपये के पिछले ऋण थे । 
जून, १६५७ के अन्त तक ६७.३३ करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। इसी समय तक इन 
समितियों को केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों तथा सरकार से ५६.६४ करोड़ रुपये के ऋण 
प्राप्त हुए और जून, १६४७ के अ्रन्त में इनकी निधियों में ३२.३१ करोड़ रुपये तथा इनके 
निक्षेप ८.०५ करोड़ रुपये के ये । 

ब्याज की दर ऊँची ही रहीं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में १२३ प्रतिशत अथवा 
२१ प्रतिशत। जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन भलीभाँति विकसित हो चुका था, 
उनमें ब्याज की दरें सामान्यतः ४ से १२ प्रतिश्ञत् तक रहीं 
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कृषि गेर-ऋरण समितियां 

... ये समितियाँ बीज, खाद तथा मश्ञीनी श्रौज्ञार जँसी वस्तुएँ खरीदने के कृषि 
सम्बन्धी कार्य करती हैं । विभिन्‍न प्रकार की कृषि गर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों 
की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है: 








तालिका ३६ 
कृषि गर-ऋश समितियाँ (१६४६-५७ ) 
| | ५ 

समिति-संख्या सदस्य-संख्या 
क्रय तथा विक्रय ि ३, १४२ .६,६६,४७५ 

उत्पादन तथा विक्रय ' 
(क ) हाट व्यवस्था ६,७३१ ७,४१,३ २६ 
(ख) अन्य ५४,९६१ ६,६०,०९४ 
उत्पादन ७,६८७ ४,६४,२०२ 
'समाज सेवाएँ द ७५,२४३ १,६८,७४६ 
शावास द ह ४७४० १७, ०४५ 

कृषि-भिन्‍न ऋण समितियाँ 


इन समितियों में कर्मचारी ऋण समितियाँ तथा शहरी बेंक भी सम्मिलित हैं । 
१६५६-५७ के अन्त में इनके निक्षेप ६४.५६ करोड़ रुपये (चाल पूँजी के ६४-३१ प्रतिशत) 
के थे। इस वर्ष ३.०२ करोड़ रुपये का सामान प्राप्त हुआ,तथा ३,३५६ करोड़ रुपये की 
बिक्री हुई | इनमें से कुछ समितियों ने गेर-ऋरा कारोबार भी किया। १६४६-४७ में इन 
समितियों ने २ अब २७ करोड़ ३१ लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया, २१.७० 
करोड़ रुपये का विनियोग किया, इनकी चुकता पूँजी २०.८४ करोड़ रुपये की थी, इनकी 
सुरक्षित निधि में ५.४६ करोड़ रुपये थे और इनके पास नकद तथा बंकों में ८.२४ करोड़ 
रुपये थे । 


. क्ृषि-सिन्‍न गेर-ऋण समितिया 
ऐसी विभिन्‍न प्रकार की समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर 
तालिका सं० ४० में दिखाई गई है। 


प्राथमिक भूमि-बन्धक बेंक 
१६५६-५७ के श्रन्त में देश में ३२६ प्राथमिक भूमि-बन्धक बेंक थे जिनके सदस्यों 
की संख्या २,२३,५८६ थी । इन बेंकों ने २.०५ करोड़ रुपये के ऋण दिए तथा इनकी चाल्‌ 
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पूँजी १२.७० करोड़ रुपये की थी। ऋण लेने वालों से ५६३ से १० प्रतिशत तक ब्याज 
लिया गया । 


तालिका ४० 
कृषि-भिन्‍त गर-ऋरण समितियाँ (१६४६-५७ ) 


समिति-संख्या सदस्य-संख्या 
ऋय तथा विक्रय ५,७१६ १९,१०,६६० 
उत्पादन तथा विक्रय १२,२५३ १२,४१,६२२ 
उत्पादन ४,४७२ ४,४४,२२२ 
समाज सेवाएँ २,८६१ ... १,३२,४२७ 
आवास ३,०८१ २,०६,६२२ 
बीमा ६ ७,व्य६ ७ 
केन्द्रीय समितियाँ 


केन्द्रीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) केन्द्रीय बेंक तथा बेंक संघ, और 
(२) केन्द्रीय गेर-ऋरण समितियाँ । 


केन्द्रीय बेंक तथा बैंक संघ 

केन्द्रीय सहकारी बेंकों का मुख्य कार्य उनसे सम्बद्ध बेंकों के बीच सन्तुलन स्थापित 
करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धत उपलब्ध कराना है। १६५६-५७ में देश में 
४५४१ केन्द्रीय बेंक तथा बेंक. संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,१०,३४५७४ थी । इन्होंने १ 
श्रबे ८० लाख रुपये के ऋण दिए तथा इनकी चालू पूंजी १ श्रबं १० करोड़ २६ लाख रुपये 
की थी । इनकी चुकता पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ क्रमशः ११.११ करोड़ रुपये तथा ७.३४ 
करोड़ रुपये की थीं । 

१६५६-५७ के अन्त में केन्द्रीय सहकारी बेंकों ने २६.०५ करोड़ रुपये का विनियोग 


कर रखा था जिसमें से १५.६५ करोड़ रुपये सरकारी तथा श्रन्य न्यासी सिक्‍योरिटियों में 
. लगे हुए थे। 


केन्द्रीय गर-ऋणु समितियां 
विभिन्‍न प्रकार की केन्द्रीय गेर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों की झंख्या श्रनले 
पृष्ठ की तालिका सं० ४१ में दी हुई है : 
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तालिका ४१ 
केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ (१६४६-५७) 


सदस्य संख्या 





समिति-संख्या 

। व्यक्ति समितियाँ 

| 
हाट व्यवस्था संघ २,३१६ | १६,६६,६७२ ४०,८२४ 
थोक माल तथा उपलब्धि संघ. १६६ र्ण्भ्थ्३ १८,८१२ 
आ्ौद्योगिक संघ ५ पा ११,६१४ ४,६४७ 
ग्रावास समितियाँ र्‌ का उ १४० 
दुग्ध संघ्र ६६ ६,७२० श्रेण्८ 
भ्रन्य क्‍ २३१२ ३१,६८६* ८,२७३ 





शीर्ष-समितियाँ 
शीर्ष समितियाँ उनसे सम्बद्ध जिलों की समितियों के सन्तुलन-केन्द्रों के रूप में कार्य 
करती हैं। ये समितियाँ तीन प्रकार की होती हैं: (१) राज्यीय बेंक, (२) राज्योय गैर- 
ऋण समितियाँ तथा (३) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक । 


राज्यीय सहकारी बैंक 

१६५६-४७ में देश में २३ राज्यीय सहकारी बेंक थे जिनके सदस्य ३२,४४० तथा 
जिनकी चालू पूँजी* ७६.५४ करोड़ रुपये को थी। इन बंकों ने १६.६६ करोड़ रुपये का 
विनियोग किया हुआ था तथा इनके पास नकद अ्रन्य बेकों में ८:६१ करोड़ रुपये थे । 


राज्यीय गेर-ऋणा समितियां 
राज्यीय गेर-ऋरण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या श्रगले पृष्ठ पर तालिका 
सं० ४२ में दी हुई है । द 


केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक 

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक जो किसानों को दीघेकालीन ऋर उपलब्ध कराने के 
मुख्य स्रोत हैं, अपने लिए मुख्यतः ऋण-पत्र जारी करके ही धन की व्यवस्था करते हैं। १२ 
बेंकों (सदस्य संख्या १,१६,५६१) में से केवल ३ बेंकों-- (१) सोराष्ट्र केन्द्रीय सहकारो भूमि- 
बन्धक बेंक, (२) उड़ीसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक बेंक तथा (३) मद्रास सहकारो 
भूमि-बन्धक बेंक ने १६५६-५७ में ऋमदाः १.४० करोड़ रुपये, १० लाख रुपये तथा ४० 
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तालिका ४२ 
राज्यीय गर-ऋण समितियाँ (१६४६-५७ ) 








सितिसत्यों।: ६२ न असल 

__ व्यक्ति | समसितियाँ 
हाठ-व्यवस्था संघ... १३ २,०४१ १,८६६ 
थोक माल तथा उपलब्धि संघ . ७ | १,५०३ | ३४० 
आौद्योगिक संघ 3० १,४२६ ३,७१५ 
ग्रवास समितियाँ क्‍ ४ ६० | ३१३ 
भ्र्न्य १० २,८१६ १ड्प्द् 


लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किए। रिज़व बेक ने उड़ीसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक 
बैंक के ऋशण-पत्रों में १.७० लाख रुपये का योगदान दिया । १६५६-०७ के श्रन्त में १६.६५ 
करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारो थे। 


अन्य संस्थाएँ 
निरीक्षण संघ 
१६५६-५७ में देश में ६४० निरीक्षण संघ थे जिनसे २१,१३६ समितियाँ सम्बद्ध 
थीं। इन समितियों की सदस्य-संख्या ३३,०१,३१० तथा इनको चालू पूँजी १ श्रबं २१ 
करोड़ ८१ लाख रुपये की थी । 


राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थाएँ | 

जन, १६५७ के श्रन्त में देश में ऐसे २६ संघ थे जिनसे ३८,६७७ प्राथमिक तथा 
४९५ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं और इनके १,२६६ व्यक्ति सदस्य थे। इनको ४७.७० 
लाख रुपये को कुल झ्राय हुई तथा इन्होंने कुल ४५.२५ लाख रुपये व्यय किए । 


बीमा समितियां 

४ अग्नि तथा सामान्य बीमा सहकारी सप्तितियों नें ३६.२० करोड़ रुपये के श्रर्ति 
बीमा, ७.०३ करोड़ रुपये का गोदामों तथा भवनों के बीसा, ३.४५ करोड़ रुपये का कपास 
सिलों के बीमा तथा ६.५२ करोड़ रुपये का कारखानों के बीमा का कारोबार किया। 

२ सहकारी मोटर बीसा समितियों ने १६४६-५७ में १,८६२ बीसापतन्र जारी किए। 


भंग की जाने वाली समितियां क्‍ 
१६५६-५७ के आरम्भ में १३,३७२ सहकारी समितियाँ भंग की जानी थीं, जबकि 
इस वर्ष २,२५८ समितियाँ भंग की गई । १६५६-५७ में सम्पत्तियों से ६४.४६ लाख रुपये 


वसूल किए गए तथा ४६.३७ लाख रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया । 
१०% 


तेइसवाँ अध्याय 
सिचाई तथा विद्युत्‌ 


सिंचाई 


भारत के जल-संसाधन अस्थायी रूप से १ शअ्र्ब ३४५ करोड़ ६० लाख एकड़-फुट 
होने का अनुसान लगाया गया है, जिसमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग 
किया जा सकता है। १६५४१ तक सिचाई के लिए नदियों के ८.८० करोड़ एकड़-फुट पानी 
(कुल जल-संसाधन का ६.५४ प्रतिद्षत भ्रथवा उपयोग में लाए जा सकते वाले पानी का १६.५ 
प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया। 

नदियों के बहाव को सिंचाई की नहूरों में मोड़ देने की सम्भावनाएँ अब लगभग 
समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, सिचाई के भावी विकास की योजनाम्रों का उद्देश्य वर्षाभाव वाले 
दिनों में उपयोग के लिए वर्षा के दिनों में नदियों में बहने वाले श्रतिरिक्त जल का संग्रह 
करना है। जिन क्षेत्रों में नदियों श्रथवा नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों में तालाबों 
तथा कुग्नों के निर्माण की और पानी ऊपर उठाकर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई है । 

१६२७ में स्थापित' केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मण्डल देश में सिचाई तथा विद्युत 
के क्षेत्र में श्राधारभूत शोधकाये|ं आरम्भ करने तथा विभिन्‍न भागों में स्थापित १६ शोध 
केखों के कामों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। 

केन्द्रीय जल तथा विद्युत्‌ आयोग पर राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, 
सिचाई, नौकानयन तथा जलविद्यत्‌-उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-संसाधनों के नियन्त्रण, 
उपयोग तथा संरक्षण की योजनाग्रों के सम्बन्ध में पहल करने, उनमें समन्वय स्थापित 
करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व डाला गया है। इस आयोग के ३ विभाग 
हैं: जल विभाग, विद्युत्‌ विभाग तथा.बाढ़ विभाग । 


बाढ़-नियन्त्रण 
१९५४ की वर्षा ऋतु में निरन्तर अभूतपूर्व बाढ़ आते रहने से उत्पन्न विषम स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितम्बर, १६५४४ में बाढ़-नियन्त्रण का एक सबवि- 
स्तर कार्यक्रम तेयार किया । तीन भागों में बाँटे गए इस कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में 
मुख्यतः जाँच-पड़ताल तथा आँकड़ों के संग्रह का कार्य किया गया । बाद के चार अथवा पाँच 
वर्षो में तटबन्धों तथा नाले-नालियों के सुधार जेसे बाढ़-सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं । 
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केसद्रीप बाढ-नियन्त्रण मण्डल' के श्रतिरिक्त १२ राज्यों में भी बाढ़-नियन्त्रण मण्डल 
हैं जिनको सलाहकार समितियाँ प्राविधिक मामलों में सहायता देती है। केन्द्रीय मण्डल की . 
सहायता के लिए केरद्र ने. ४ नदी आयोग (बाढ़) भी स्थापित कर दिए हैं। 'केनद्रीय जल 
तथा विद्युत श्रायोग' में एक बाढ़ विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है । केल्वीय 
भण्डल ६० योजनाओं के लिए स्वीकृति दे चका है जिनमें से प्रत्येक योजना १० लाख 
रुपये अथवा उससे अधिक व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है । विभिन्‍न राज्यों तथा 
संघीय क्षेत्रों में भी अन्य ५०६ योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० 
लाख रुपये से कम व्यय किए जाने का अनमान लगाया गया है। १२.४५ करोड़ रु० की 
ग्रनुमानित लागत की २४६ अन्य योजनाएँ विचाराधीन हैं । 

उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्राही क्षेत्रों में ४,२०० से श्रधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी 
गई है और बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ होने के समय से अब तक कई राज्यों में कुल 
मिला कर २,४४३ मील लस्बे तटबन्धों. का निर्मारण किया जा चुका है। 

बाढ़ समस्या को हल करने में परामर्श देने के लिए श्रप्रेल, १६५७ में भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय बाढ़ सम्रिति' ने नवम्बर, १६४८ में श्रपना दूसरा तथा अन्तिम 
प्रतिविदन दे दिया । दिसम्बर, १६५७ सें समपित प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशें मई, १६७४८ 
में केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण मण्डल' द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं । 


- श्रन्तदेशीय नौकानयन 

अब तक जिन बहुद्देश्यीय योजनाओं का निर्माणणकार्य समाप्त हो चुका है श्रथवा जिनका 
निर्माण जारी है, उनके कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अ्रन्तदेशीय नौकानयन को सुविधाएँ 
प्रदान करने का भी है। दामोदर घाटी निगर्मा ने नौकानयन के योग्य ८५ सील लम्बी नहर 
बनाने का लक्ष्य रखा है। हीराकुड बाँध योजनाकार्य का कार्य पूरा होने पर धौलपुर से कटक 
तक अन्‍्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा योजनाकार्य 
में आान्ध्र प्रदेश की ओर एक नौकानवनरसिचाई नहर के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया 
है। राजस्थान नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था करने का सुझाव विचाराधीन है । 


विद्युत्‌ 
बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के सध्य तक विद्युत्‌-उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति 
हुई। मार्च, १६९४८ में सार्वजनिक उपयोग के विद्यत्‌ संयन्त्रों की प्रस्थापित क्षमता 
३२,२३,१११ किलोवाद थी। इसो अवधि में विद्यत-उत्पादन भी बढ़कर ११ अब ३२ करोड़ 
१६ लाख किलोबाद हो गया 


पपाधन द 

: भारत का वाबिक प्रति व्यक्ति विद्युत्‌-उत्पादन केवल २५७ किलोवाट घण्टे है, जबकि 
नावें; कनाडा; ब्रिटेन; रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति विद्युतु-उत्पादन ऋमदछाः ७,२४०; 
५,४५३०; २,०००; ६६० तथा ८५० किलोबाट घण्टे है। 


सिचाई तथा विद्युत्‌ [ २०७ 


परश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिमी घाट की नदियों, पुत्र की ओर बहन वाली 
दक्षिण भारत की नवियों तथा मध्यवर्ती भारतीय पठार की नदियों के सम्बन्ध में "केन्द्रीय 
जल तथा विद्युत आयोग' द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इस आयोग के 
प्रतिवेदनों में खुकाई गई ११५ बड़ी योजनाओं से लगभग १.४७ करोड़ किलोबाट विद्युत्‌ 
का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में श्रनुमानतः ४.१० करोड़ किलोबाद से 
अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है । 


विद्यत्‌ विकास सम्बन्धी संगठन 

भारत में विद्युत्‌ू-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था लम्बे समय तक १६१० 
के भारतीय विद्युत्‌ अधिनियम के अनुसार होती रही। १६४८ में पारित “विद्युत 
(उपलब्धि) श्रधिनियम' के अनुसार १६५० में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी संगठन को 
स्थापना हुई और असम, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, सध्य प्रदेश, 
मेसूर तथा राजस्थान में विद्युत मण्डल स्थापित किए जा चके हैं । 


स्वामित्र तथा उपभोग 

१६२४ तक विद्युतू-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। 
गत दूसरे दह्यक में ही कुछ राज्यों ने विद्यत्‌-विकास योजनाओं पर कार्य करता आरम्भ 
किया । मार्च, १६७८ में सार्वजनिक उपयोग में आने बाली ३४-४ प्रतिशत विद्यत पर 
' झ्ाइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था । 

१६५४७-प८ में घरेलू, व्यापारी, औद्योगिक, सार्वजनिक प्रकाश तथा सिचाई आदि 
की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३२,०८ लाख उपभोकताग्रों ने विद्युत का 
उपभोग किया । ह 


गाँवों में बिजली क्‍ 

कुछ बड़े विद्युत-केन्द्रों में ग्रामीर क्षेत्रों के लिए भी बिजली पंदा की जाती है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध सें अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 
केरल, पंजाब, पद्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मसूर में हो कुछ प्रगति हुई है। 
मार्च, १६७८ के अनन्त में १०,७१२ कस्बों तथा गाँवों सें बिजली की व्यवस्था थी । 


दोनों योजनाओं की विद्युत्‌ योजनाएँ 

प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत-विकास योजनाएँ सम्मिलित थीं । 
इनमें से बड़े बहुदेहयीय नदी-घाटो योजनाकार्य थे: भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, दामोदर 
घाटी नियम, चम्बल, रिहन्द, कोयना तथा कोसी । 

प्रथम योजनाकाल में जिन मुख्य विद्युत्‌ योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा 
जिनमें विद्युत्‌-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे अगले एष्ठ पर दी गई हैं। 
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प्रस्थापित क्षमता (किलोबाट) 


१. नंगल (पंजाब) क्‍ ४८,००० 
२. बोकारो (बिहार) १,४०,००० 
२. चोल (कल्यारा, बम्बई) ५४,००० 
४. खापरखेडा (मध्य प्रदेशं) ०,००० 
५. भोयार (मद्रास) . ३६,००० 
&. मद्रास नगर संयन्त्र विस्तार (मद्रास) ३०,००० 
७. मचकुण्ड (आन्ध्र प्रदेश-उड़ीसा) ३४,००० 
८. पथरी (उत्तर प्रदेश ) - २०,००० 
६. शारदा (उत्तर प्रदेश) ४१,४०० 
५०.  सेनगलम (केरल ) ४८,००० 
११. जोग (मसूर) ७२,००० 


द्वितीय योजना में निहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की विद्यत-उत्पादन योजनाएँ 
निम्न हैं 
सरकारी क्षेत्र की वे योजनाएँ (जिनका काम जारी है: तंगभद्रा--प्रथम चरण 
(आ्रास्ध्र प्रदेश तथा मंसर), भाखड़ा-तंगल (पंजाब तथा राजस्थान), हीराकुड-- प्रथम चरण 
(उड़ीसा ), दामोदर घाटी निगम (बंगाल तथा बिहार ), चम्बल--प्रथम चरण (मध्य प्रदेश 
तथा राजस्थान), सचकुण्ड (झआान्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा), उम्त्र (श्रसम), कोयना (बम्बई) 
पेरियर (मद्रास), मद्रास थर्मल केन्द्र विस्तार (मद्रास), रिहन्द (उत्तर प्रदेश ), रामगुण्डस 
(आस्थ्र प्रदेश), थर्मल विद्युत्‌ केद (राजस्थान), नेरियमंगलस (केरल), प्रोंगलकुतु (केरल) 
तथा कण्डला वाण्य केन्द्र (बम्बई) । पक | 
. सरकारो क्षेत्र की नयी योजनाएँ : पूर्णा (बम्बई), सिलेर (आए प्रदेश), मचकुण्ड 
विस्तार (आ० प्रदेश तथा उड़ीसा), तगभद्रा-नेल्लोर योजना (आ्रा० प्रदेश तथा मंसुर), 
उम्तींगर वाष्प केन्द्र (असम ), बरोनी दाष्प केन्द्र (बिहार ), दक्षिण गुजरात विद्युत्‌ प्रिड--- 
द्वितोय चरण (बम्बई ), कोरबा थर्मल केन्द्र (स० प्रदेश ), दक्षिणी ग्रिड विकास (बस्बई), 
कुण्डा--प्रथम तथा द्वितीय चरण (मद्रास ), हीराकुड--हितीय चरण (उड़ीसा ), यमुना जल- 
विद्युत योजना (3० प्रवेश ), रामगंगा जलविद्युत्‌ योजना (3० प्रदेश ), हरदुआगंज वाष्प 
केन्द्र विस्तार (3० प्रदेश ), माताटीला जलविद्युत योजना (3० प्रदेश ), कानपुर विद्युत केन्द्र 
विस्तार (3० प्रदेश ), जलढका जलविद्युत्‌ योजना (प० बंगाल ), दुर्गापुर थर्मल विद्युत केन्द्र 
(दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), बोकारो विस्तार (दा० घा० नि०, बंगाल तथा 
बिहार), चल्धपुर (दुगडा) थर्मल विद्युत केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा 
बिहार), तुंगभद्रा विस्तार (मंसूर), गन्धरबल विद्यतमह (जम्मू तथा कश्मीर), 
मोहोरा विद्यतगृह (जम्मू तथा कह्मीर), भद्रा (मेसर), शरावती जलविद्युत्‌ योजता 
(मंसुर), जोधपुर (राजस्थान), राजकोट विद्युत केन्द्र विस्तार: (बम्बई ), पोरबन्दर 
वाष्प शक्ति केन्द्र (बम्बई ), सिक्का वाष्प शक्ति केन्द्र (बम्बई ), शाहपुर वाष्प दवित केन्द्र 
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' (बस्बई ), पण्णियार (केरल), शोलायार (केरल), पम्वा (केरल)तथा बीरसिहपुर थर्मल 
विद्युत्‌ केद्र (मध्य प्रदेश ) । 

ह निजी क्षेत्र की मुख्य विद्यतू-उत्पादन योजनाएँ हैं : श्रहमदाबाद इलेक्ट्रिसिदी कं० 
लि० (बम्बई), टाटा पॉवर सिस्टम (बम्बई), ट्रॉम्बे थर्मल विद्युत केन्द्र, शोलापुर (बम्बई), 
आगरा विद्युत्‌ उपलब्धि क॑ं० (3० प्रदेश), बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पॉवर कं० लि० 
(3० प्रदेश ), यूनाइटेड प्राविन्सेज्ञ विद्युतडपलब्धि कं० (उ० प्रदेश) तथा भावनगर 
विद्युत्‌ क॑ं० लि० (बस्बई ) । 


नदी-घाटी योजनाकारये 

भारत के प्राकृतिक जलमार्ग बहुत-कुछ बड़े बेढंगे ढंग से स्थित हैं। सिंचाई के 
विकास के लिए अन्तिम लक्ष्य १५-२० वर्षों में सिचित क्षेत्र को अ्रब से दुगुना करने का रखा 
गया है। प्रथम योजनाकाल में लगभग २.२० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाओं 
की व्यवस्था करने के लिए ३०० छोटी तथा बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की 
व्यवस्था की गई थी । ह 

देश के निम्न बड़े नदी-घाटी योजनाकार्य उल्लेखनीय हैं : भाखड़ा-नंगल योजनाकायये, 
हीराकुड बाँध ग्रोजनाकाय, राजस्थान नहर योजनाकाय, दामोदर घाटी योजनाकार्य, तुंग- 
भद्रा योजनाकार्य, कोसी योजनाकार्य, चम्बल योजनाकार्य, नागार्जुनसागर योजनाकार्य, कोयना 
योजनाकार्य, रिहन्द बाँध योजनाकार्य, भद्रा जलाशय योजनाकार्य, काकरापार योजनाकायें, 
मचकुण्ड योजताकार्य तथा मयूराक्षी योजनाकाय । 


विकास कार्यक्रम 

प्रथम योजनाकाल में बड़े तथा मध्यम योजनाकायों से लगभग २० लाख एकड़ 
प्रतिरिकत भूमि में सिचाई होने लगी तथा द्वितीय योजनाकाल में १ करोड़ एकड़ श्रतिरिक्त 
भूमि की सिचाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी । इन नये योजनाकार्यों से अन्ततोगत्वा 
१.६८ करोड़ एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी । प्रथम योजनाकाल में छोटी योजनाओं से 
१ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ हो जाने तथा द्वितीय योजनाकाल में ऐसी 
योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने 
के फलस्वरूप १६६१ तक देश में कुल ८.३५ करोड़ एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी । 

प्रथम योजना के आरम्भ में विद्यत-उत्पादन संयन्त्रों की कुल प्रस्थापित क्षमता केवल 
२३ लाख किलोबाट थी। प्रथम योजनाकाल सें इसमें ११ लाख किलोवाट की वृद्धि हुई: 

यह अनुमान लगाया गया है कि अ्रगले १० वर्षों में प्रस्थापित क्षमता में प्रति वर्ष 
२० प्रतिशत की वृद्धि करने की झ्रावश्यकता होगी । इसका श्रर्थ यह हुआ कि १६६६ तक 
के लिए 2.५० करोड़ किलोवाट का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। तदनुसार, द्वितीय योजना- 
काल में प्रस्थापित क्षमता को ६६ किलोवाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया 
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है । द्वितीय योजनाकाल में कुल सिलाकर ४२ विद्युत-उत्पादन योजनाएँ आरम्भ की जाएंगी: 
जिनमें से २३ जलबिद्यत्‌ योजनाएँ तथा १६ वाष्पशक्ति योजनाएँ होंगी। इस अवधि में . 
बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग दुगता हो जाने की आशा है। 


राष्ट्रीय योजनाकाय निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड 

उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा पूरे होने वाले योजनाकार्यों में आवश्यकता से 
अधिक पाए जाने वाले उपकररणों का पुरा-पुरा उपयोग करने तथा ऐसी राज्य सरकारों 
को सहायता देने के लिए जिनके पास बड़े योजनाकायों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त 
व्यवस्था नहीं है, कम्पतती अधिनियम के अ्रधीन ६ जनवरी, १६५७ को 'राष्ट्रीय योजनाकार्य 
निर्माण निगम्त प्राइवेट लिसिटेड' स्थापित किया गया। 

केन्द्रीय सरकार और केरल, जम्म्‌ तथा कद्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान 
सरकारों ने इसकी हिस्सा-पूजी में योगदान दिया है। असम तथा पंजाब सरकारों ने भी 
योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य सिंचाई योजनाकार्य हैं: भाखड़ा-नंगल (पंजाब 
तथा राजस्थान), दामोदर घाटी (प० बंगाल तथा बिहार ), हीराकुड (महानदी का सुहाना 
सहित)-प्रथम चरण (उड़ीसा), चम्बल--प्रथम चरण (भध्य प्रदेश तथा राजस्थान), 
तुंगभद्रा (आ्रा० प्रदेश तथा सेसुर ), मयूराक्षी (प० बंगाल ), भद्रा (सेसूर), कोसी (बिहार), 
नागाजुनसागर--प्रथम चरण (आञा० प्रदेश) तथा काकरापार नहर (निचली तापी) 
(बम्बई ) । इन योजनाओों का काम जारी है । 

नयी योजनाओं में तृगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (श्रास्थ् प्रदेश तथा सेसुर ), उकई 
(बम्बई ), तावा (म० प्रदेश), पूर्णा (बस्चई ), वंशधारा (आ० भ्रदेश), नर्मदा (बम्बई), 
बतास (बस्बई ), सुला (बसम्बई ), गिरना (बम्बई), खडकवासला (बस्बई), नवकटुलई 
(मद्रास), सलन्दी (उड़ीसा), गुड़गाँव नहर (पंजाब), कंसवटी (प० बंगाल ), चन्द्रकेशर 
(म० प्रदेश), काबिती -(सैसुर), बनास (राजस्थान), भादर (बम्बई ), भुततन्केतु (केरल), 
लिहुर नहर (जस्पु तथा कश्मीर), बरता (स० प्रदेश), लक्षमणतीर्थ (मेसूर), ऊपरी केरी ._ 
(म० प्रदेश) तथा विदुर (पाण्डिचेरी तथा मद्रास) योजनाएं आदि आती हैं । 


चौबीसवाँ अध्याय 
उद्योग 


१६५४ में हुई भारतीय उद्योग गणना के अनुसार भारत में ७,०६७ पंजीकृत 
कारखाने थे । इनमें से ६,६२७ कारखानों में कुल ७ शर्ब ८७ करोड़ ८० लाख रुपये की 
पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को कुल संख्या 
१७, १४,७७० थी जिनमें से १५,३३,६८६ व्यक्ति मज़दूर थे । इन उद्योगों में कुल १२-न्ूथ 
श्र रुपये के मुल्य का उत्पादन हुआ । वेतन तथा मजदूरी के रूप में कारखाना-कर्मचारियों 
को २ अब १८ करोड़ ६० लाख रुपये दिए गए । 

एक अन्य प्रावकलन के अनुसार १६७७५ में ३१८ ज्वाइण्ठ स्दाक कम्पनियों को 
४१.८१ करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ। १६३६ को आ्राधार वर्ष सानते हुए सभी उद्योगों 
के लिए १६४५४ में श्रौद्योगिक लाभ का सुचनांक २३२४-३२ था। इसी वर्ष कुछ महत्वपूर्ण 
उद्योगों के औद्योगिक लाभ के सूचनांक थे : कपास ५४३५,०; कागज ७४७-८॥ 
कोयला २००.०; चाय १८३.१; चीनी ४१३४; पटसन २७७.५; लोहा तथा इस्पात 
३०७.६ और सीमेण्ट ४०६.७॥ १६५६ में औद्योगिक लाभ का संशोधित सुचनांक 
(आधार वर्ष १६४० - १००) १४६,१ था। कुछ उद्योगों के सुचनांक ये थे : इंजीनियरिंग 
३२६८२; कपास १३३.१; कागज २०६,०; कोयला १०३.२; चाय ११४.७; चोनी १७८.७; 
पठसन ४५.२; लोहा तथा इस्पात १२०.८ और सीमेण्ट श्श८.२। 


ग्रौद्योगिक नीति 

स्वतन्त्र भारत की श्रौद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम १६४८ में की गई । इस 
घोषणा में एक ऐसी मिलीजुली श्रर्थव्यवस्था का उद्देश्य रखा गया जिसमें उद्योगों के 
झ्रायोजित विकास का तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
सरकार पर हो । इस घोषणा में जबकि सरकार के इस अधिकार की पुनराभिव्यक्ति की 
गई कि वह सार्वजनिक हित में किसी भी औद्योगिक संस्था को अपने अधिकार में ले 
सकती है, इसके द्वारा निजी उद्यमों के लिए भी यथोचित क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया । 

देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य स्वीकार किए जाने के 
फलस्वरूप आवश्यक हुए औद्योगिक नोति सम्बन्धी दूसरे वक्तव्य की घोषणा ३० श्रप्रेल, 
१६५६ को की गई । इसके श्रम्नुतार सरकार पर उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व 
पहले की श्रपेक्षा अब अधिक झा गया । 


भारत ९६५४६ 


नर 
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उद्योगों का नियमन 

१६४८ में घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया 
और 'उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १६५१ लागू हुआ । इस अ्रधिनियम्त 
के झनुसार सभी वतंमान तथा नयी श्रौद्योगिक संस्थाग्रों के लिए लाइसेंस लेना श्रावश्यक 
कर दिया गया। सरकार को किसी भो श्रौद्योगिक संस्था के कार्य-संच/लतन की जाँच- 
पड़ ताल करने तथा झ्रावश्यकतानुसार निर्देश देने दा अधिकार प्राप्त हो गया । किसी 
भी अ्रव्यवस्थित संस्था का प्रबन्ध श्रपने अधीन कर लेने का अधिकार भी सरकार को 
दे दिया गया | उद्योगों के विकास तथा नियमन सम्बन्धी मासलों पर सरकार को परामशे 
देने के लिए एक केन्द्रीय परामर्श परिषद और शिन्‍्म-भिन्‍त उद्योगों के लिए अलग-अलग 
विकास परिषदें स्थापित की जानी थी । 

इन अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग 
कराना, बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सन्तुलित विक्षास कराना तथा विभिन्‍न उद्योगों 
का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन कराना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग 
आते हैं। "केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्‌” के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ उद्योगों के लिए विकास 
परिषदें स्थापित की जा च॒को हैं। जनवरी-सितम्बर, १६५४८ में इस अधिनियम के 

न्‍्तगंत ४५४ नये उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने के लिए स्वीकृति दी गई। 

उन महत्वपुर्ण उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त 
पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष दातों पर ऋण देकर अथवा पंजी लगा कर 
उनको वित्तीय सहायता दो । 


उत्पादच-क्षमता 
एक उत्पादन-क्षमता प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिश के अ्रनुसार, जो अ्रक्तृबर- 
नवस्व॒र, १६५६ में जापान गया था, स्वतस्त्र संस्था के रूप में फरवरी, १६५४८ में एक 
राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्‌ स्थापित की गई जिससें सरकार, सिलसालिकों सज़दूरों 
श्रादि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद्‌ का उहेशय देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवत्ति को 
त्साहन देना है । 


श्रौद्योगिक वित्त 

जुलाई, १६४८ में स्थापित “्रौद्योगिक वित्त निगम दीर्घकालीन ऋण तथा 
श्रग्रिम धन के रूप में श्रौद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता आा रहा है। मात, 
१६४८ तक निगम ने ५७.४२ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दी। द्वितीय योजना 
में निगम को केन्द्रीय सरकार से १३.५० करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई थी । 
अब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ रुपये कर दी गई है। 

ओद्योगिक वित्त निगम (संझोधन) अधिनियम, १६५७ का उहृइय निगम की 
संसाधन सस्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है । 


उद्योग | २१३ 


 श्रब उन उद्योगों को (नये उद्योग सहित) जिन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हृष्टि से 

प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निगम से ऋण प्राप्त हो सकता है बशतें कि केन्द्रीय सरकार 
'ग्रथवा कोई शाज्य सरकार भ्रथवा एक अनुसूचित बेंक अथवा कोई राज्यीय सहकारी बेंक 
कुछ प्रत्याभूति (गारण्टी ) दे। 'राज्यीय वित्त तिगणा सध्यम तथा छोटे पेमाने के उन 
उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो अखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते । 

निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों की सहायता के लिए जनवरी, १६७७ में स्थापित 
भारतीय श्रौद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम ने १६४७ के श्रन्त तक कई उद्योगों के 
लिए ११.६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी । 

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संस्थानों 
को बकों द्वारा दिए गए ऋणों के आधार पर फिर से ऋण लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य 
से जन, १६५४८ में उद्योग पुर्तावत्त निगम प्राइवेद लिमिटेड स्थापित किया गया। ये 
सुविधाएँ केवल उन्हीं श्रौद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी जिनकी चुकता पँजी तथा जिनका 
सुरक्षित धन २.४० करोड़ से अधिक नहीं है । 

१६४४ में स्थापित राष्ट्रीय उद्योग विकास निगर्भा सुतीवस्त्र तथा पटसन उद्योगों के 
ब्राधनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने का भी कार्य 
करता है । इस निगम को इस कार्य के लिए श्रब॒ तक २.२६ करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं । 

सरकार झ्रावश्यक कच्चे साल तथा वस्तुश्रों के श्रायात के लिए सुविधाएँ देकर, 
कर सम्बन्धी रियायतें देकर तथा नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र की 
सहायता करती है । जनवरो, १६५२ में स्थापित 'अनुविहित तटकर श्रायोग” संरक्षण-प्राप्त 
उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करता रहता है और नये उद्योगों को संरक्षरा प्रदान करने के 
मामलों को जाँच करता है। झ्रौद्योगिक हृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त 
करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं । 


विदेशी प्‌ जी 

द्रुत श्रौद्योगिक विकास के लिए पूंजीगत संसाधनों की कमी की पूति करते के उद्देश्य 
से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निशचय किया है 
जिनमें किसी अम्तुक वस्तु के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है । विदेशी पूंजी सम्बन्धी 
नीति, श्रप्रेल, १६४८ के श्रौद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव तथा १६४६ में संविधान सभा में 
प्रधानमन्त्री हारा दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गई थी । इसके अनुसार : 

(१) विदेशी पूँजो का उपयोग तथा विदेशी उद्यमों का नियमन राष्ट्र के हित को 
ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल कुछ अपवादों को छोड़कर 
स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रण भारतीयों के ही हाथों में रहे, 

(२) सामान्य औद्योगिक नीति लागू किए जाने के सम्बन्ध में विदेशी तथा भारतीय 
उद्यमों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा, . 
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(३) देश की विदेशी विनिमय की स्थिति के श्रनुतार ही लाभ और पूँजी को विदेश * 
भेजने की उचित सुविधाएँ दी जाएंगी, तथा 
(४) राष्ट्रीयकरण की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी । 


उद्योगों का विकास 

प्रारम्भिक स्थिति 

भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यद्यपि श्यूश्८ में कलकत्ता में स्थापित की गई थी 
तथापि देश में सुतीवस्त्र उद्योग का जन्म १८५४४ सें बम्बई सें उस समय हुआ जब इस उद्योग 
की पूँजी तथा व्यवस्था प्रमुख रूप से भारतीयों के हाथ में श्रा गई । भारत में पटसन उद्योग 
का जन्म विदेशी पँजी तथा विदेशियों के प्रयास के साथ १८४५ में कलकत्ता के निकट हुआा | 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला उद्योग का ही विकास 
हुआ । इस युद्ध से भारत में श्रौद्योगिक विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। भारतीय राजकोषीय 
(फिस्कल ) श्रायोग' की सिफारिश पर १६२२ से लागू उद्योगों को विभेदी संरक्षण की नीति 
से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली । १६२२ से १६३६ तक के समय में 
सुती कटपीरसों, इस्पात की सिल्लियों तथा कागज का उत्पादन बढ़कर ऋमदाः दुग॒ने से श्रधिक, 
ग्राठ गुना तथा ढाई गुना हो गया। १६३२-३६ में चीनी उद्योग का विकास तो इतनी 
द्रत गति से हुआ कि इसके सम्बन्ध में देदा पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो गया । इसी समय 
सीमेण्ट उद्योग का भी विकास आरम्भ हुआ और १६३४-१६ तक देश की सीमेण्ट सम्बन्धी 
६५ प्रतिशत आवश्यकताओं की पूति देश में बने सीमेण्ठ से ही होने लगी । इसी अवधि 
में दियासलाई, वनस्पति, साबुन तथा कई इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन सें भी वृद्धि हुई 
और देदा में बिजली का सामान भी बनने लगा। 

द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप देश में उद्योगों की उत्पादनक्षमता का अ्धिक-से 
ग्रधिक उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल स्थिति पंदा हुई । युद्धकाल तथा युद्धोत्तर-काल 
में श्रोर भी कई नये उद्योगों का जन्म हुआा 


प्रथम योजनाकाल में 

प्रथम पंचवर्षोथ योजना में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के विकास पर श्रधिक बल 
दिया गया ओर उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के विकास के लिए कुल विनियोग का केवल 
लगभग ८ प्रतिशत ही निर्धारित किया गया। श्रोौद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की तत्कालीन 
क्षमता का पूरा-पुरा उपयोग किए जाने पर भ्रधिक बल दिया गया । यह उद्देश्य बहुत कुछ 
प्राप्त कर लिया गया । 

प्रथम योजनाकाल में सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ६० करोड़ रुपये का विभनियोग 
किया गया, जबकि लक्ष्य ६४ करोड़ रुपये के विनियोग का रखा गया था। नये योजनाकार्यों 
तथा विस्तार कार्यत्रमों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग २.३३ श्रबं रुपये का विनियोग किए 
जाते का भ्रनुमान लगाया गया था। यह लक्ष्य भी ग्राप्त किया जा चुका है। उद्योगों में कुल 


उद्योग । 


मिलाकर लगभग २,६३ भ्रर्थ रुपये का नया विनियोग किया गया, जबकि योजना में ३.२७ 
* श्र्ब रुपये के विनियोग का लक्ष्य रखा गया था । 

सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पतिजन्य तेल, सीमेण्ट, कागज, साइकिल, सिलाई की मशीनों 

तथा पेट्रोल-शोघत आदि के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए गए। लोहा तथा 

इस्पात, अल्युमिनियम, मशीनी ओज़ार, उर्वरक, डीज़ल इंजिन, पठसन से बनी वस्तुओं तथा 

बिजली के सामानों का उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच सका। प्रथम योजनाकाल में 
कई नयी वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हुआ । 

२.६३ श्रर्व रुपये के इस विनियोग का उद्योगवार विभाजन निम्न तालिका में दिया 








गया है : 
तालिका ४३ 
उद्योगवार विनियोग (प्रथम योजना) 
(करोड़ रुपयों में) 
वस्तुतः किया गया विनियोग 
धातुकर्म उद्योग (लोहा तथा इस्पात, अल्युमिनियम, सीसा ) ६१.०० 
पेट्रोल-शोधन ४७.०० 
रसायन उद्योग (रासायनिक पदार्थ, उर्वरक तथा औषधि 
ग्रादि ) २७,०० 
इंजीनियरी उद्योग (बड़े तथा छोटे) ४६.०० 
सृतीवस्च्र उद्योग २०.०० 
चीनी उद्योग ०० 
. रेयन वस्त्र उद्योग ८.०० 
सीमेण्ट १७.४० 
कागज़ तथा गत्ता उद्योग (समावारपन्न सम्बन्धी कागज 
सहित ) क्‍ १५२,०० 
विद्यत्‌ उत्पादन तथा वितरण (निजी क्षेत्र में) ३२.६० 
अन्य ९८,€६ ० 
योग २६३.०० 


ट्वित्तीय योजनाकाल में 

द्वितीय थोजनाकाल सें संगठित उद्योगों में १०.६४ अ्र्ब रुपये का नया विनियोग 
(मूल श्रावण्टन) किया जाएगा--५.२४ श्र रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में (“राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम' द्वारा किए गए ३५ करोड़ रुपये के विनियोग के श्रलावा) तथा ५.३५ अब 
हपये निजी क्षेत्र में । 


२१६ | भारत १६५६ 


ग्रौद्योगिक विकास के लिए हढ़ आधारभमि तैयार करने की हृष्टि से द्वितीय योजना" 
में मुख्य रूप से पंजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योगों के विस्तार पर ही बल दिया 
गया है । 

द्वितीय योजना के श्रन्तगंत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में व्यय किए जाने वाले 
१०.६४ अरब रुपये का सविस्तर उद्योगवार ब्यौरा निम्त तालिका में दिया गया है : 











तालिका ४४ 
उद्योगवार व्यय (द्वितीय योजना ) 
व्यय कुल विनियोग 
(करोड़ रुपयों में ) का प्रतिशत 

धातुकरम सम्बन्धी उद्योग ५०२.५० ४४५६ 
इंजीनियरी उद्योग १५ू०,०० १३,७ 
रसायन उद्योग ३२ १२.० 
सीमेण्ट तथा बिजली का सामान 

ग्रादि ६३.०० ब्य्प्‌ 
पेट्रोल-शोघन १०.०० ०.६ 
कागज्ञ तथा समाचारपत्न सम्बन्धी 

कागज़ ग्रादि .. पऔै४.0०90 9., ० 
चीनी ५१.०० ४.७ 
कपास, पटसन, ऊनी तथा रेशमी 

सृत तथा वस्त्र ३६,२३० ३.३ 
रेयन २७,०० श्र 
श्रन्य | ४१.५० | श््् 


द्वितीय योजना में प्रस्तावित उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि अगले 
पृष्ठ पर तालिका सं० ४५ में दिखाई गई है। 


ओद्योगिक उत्पादन 
१६५६ तथा १६५७ का श्रोद्योगिक उत्पादन और १६५७; अक्तूबर, १६५७ तथा 
अ्रक्तूबर, १६फ८ के औद्योगिक उत्पादन के ख़ूचनांक (आधार वर्ष १६४६८ १००) 
एृष्ठ २१५८ पर तालिका सं० ४६ में दिखाए गए हैं। नवम्बर, १६५८ का सामान्य सूचनांक 
१३७:६ था। सूचनांक में समिलित नहीं किए गए कुछ नये इंजीनियरी तथा रसायन उद्योगों 
में भी उल्लेखनोय प्रगति होतो रही । विदेशी विनिमय की कमी के कारण पर्याप्त श्रौद्योगिक 
प्रगति नहों हो पा रही है। 


उद्योग [ २१७ 


तालिका ४५ 
उद्योगों की १६४४-५६ पर १६६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि 





उत्पादन-क्षमता उत्पादन 








पूजीगत तथा निर्माणकारी 
सामग्री उद्योग 
तेयार इस्पात २६० २३१ 
अ्ल्युमिनियम ३०० २२३ 
लोह-मंगनी ज़् ४044 ना 
नत्नजनयुक्त उर्वरक ३४६ २७७ 
फॉस्फेट्युक्त उर्वरक २४३ ५३०० 
सोडा ऐश ' १८१ श्च्य्द 
कास्टिक सोडा २४१ २७५ 
प्लास्टिक के काम का पाउडर ६८६ १,२६२ 
रंग प्रादि ३०६ ४५० 
शक्ति सुरासार १३ १०० 
सीमेण्ट र्र्४ श्द््३ 
ऊष्मसह भट्ठियाँ 33 श््य६ 
बनावट के ऊपरी ढाँचे १२१ श्ष्द्य 
रेल-इंजिन द श्३५७ज श्र 
विद्युत्‌ परिवर्तक श्र्द ११६ 
ग्रोद्योगिक मशीन ना ४७१ 
बेंज्ोल ५६७ ६०० 
उपभोक्‍षता सामग्री उद्योग 

चीनी है २४ 
रेयन आदि श्ध्र २४६ 
सूती वस्त्र 

सृत १३.० १६.६ 

वस्त्र गौर २६.२ 
ऊनी वस्त्र क्‍ ह 

ऊनी धागा . १६-०७ २५.० 
. वस्त्र. ' ४.२ ३४.२ 
कॉच तथा काँच के बतंन १६.२ ६०-०० 
बाइसिकिल | श्ड्ष्य श्र 
साबुच | प.० ५०.० 
वनस्पति द ना क्‍  डप.३ 


कागज तथा गत्ता ११४ द प्‌ 


श्श्य भारत १६५४६ 


तालिका ४६ 
झौद्योगिक उत्पादन 


कि? नस फसस  एएक८ॉएफ£स८ॉरफड८कफॉएइक<श० > क ४“ “ “उत्पादन के सचनाक 





























-२। १२१३.६ 


|. उत्पादन के सूचनांक 
“.... (१६४१-८१००) 
9 जि कम अप पल कमल 
कम अं । १६५७ | “कतबर | श्रक्तूबर 
है १६४७ | शध्ष८ 
सूती वस्त्र | ११६.८। १११.१ ११३.८ 
कपड़ा (करोड़ गज)... ४३०.६६ | ४३१.७४  १०६.,७ | १०३.० | १०५.३ 
सूत (करोड़ पौष्ठ)._ १६७.१९ | /७८.०१ | १२७.५| १२२.५ | १२६.७ 
पटसन से बनी वस्तुएँ । । 
(लाख टन) ; १०.६३ | १०.३० | १२०,५ ११५.६ | ११५.१ 
चीनी (लाख टन) |.  रैद-भ६ २०,३६ | श्८्२.३५ ४७,६ | २४४५७ 
कागज़ तत्ता गत्ता (लाख टन). १.६४ २.१० | १५६.३| १६६.४ | २०४.४ 
सिगरेट (प्र) | २६.३० रट.८१ | १३४-७ | १२७,६ | १३२.७ 
कोयला (करोड़ टन) ३.६४ ४.३० | १र६.८। १२४.३ | १३१.१ 
लोहा तथा इस्पात ११६३ ११७.४ | ११६.६ 
तैयार इस्पात (लाख टन) . १३.१८ १३.४६ ; १२५-१ | १२१.२| ११५.४ 
कच्चा लोहा तथा लौह- क्‍ 
मिश्रित धातु (लाख टन) १६ पद १६.१२ | १०४,८| १०७.६ | २०.८ 
सामान्य इंजीनियरिंग 0 २४१.३। २०३.४५। २३४-८ 
लालटेन (लाख) | प्ृ१.छ६ | ४३.४५ १०६.३। ७२.७ द८४.६ 
डीजल इंजिन (संख्या) १२,०१२ | ४६६४४  २२६.६| ए८७.४ | ३६०.४ 
रसायन तथा रासायनिक पदार्थ ' श््ू१.३२ श्८य१.१| २०४-४ 
साबुन (लाख टन) |... १.१० १.१२ |. १३३.८| १३६.६ १४६.७ 
दियासलाई (लाख पेटियाँ) ६-१६ पू,छप्ा | १००.१। ६०.६| ६६.४ 
सल्फर एसिड (लाख टन). १.६५ १,६६ श्८य३.३ | १७८४ | २१२.५ 
मोटरगाड़ियाँ (संख्या) | ३२१३६ | ३१६३२ | १४३४ १३२.० | १४४५७ 
रबड़ से बनी वस्तुएं क्‍ | श्हृप २ | ११५५० | १३६.० 
टायर (लाख) ७२.४६ ८१.४० १७०.१ | १०२.७ | श१६.८ 
उत्पादित विद्युत (करोड़ | 
क्‍ किलोबाट घण्टे) | ६६१.०८ १ ,०८३,४८ | १८४.६ | १८६६ | २१६२ 
सीमेण्ट (लाख टन) . ४8,र८ | ५४६,०२ १७५.३ १६१.७ | १५४.४ 
ग्रलोह मिश्चित धातुएँ । | १घ१,७ १६६.४ | १६०.६ 
पीतल (हज़ार टन) | १३.६० १७.८० श्प्र२ | शै८ं४.६ | १६६-१ 
लोहा (लाख टन) | अर.४य | ४६.२० | १२६.३| १३०.२ | १६६.५ 
सामान्य सूचनांक | | 


१४२, ७ 


उद्योग [ २१६ 


मुख्य उद्योग 
सूती वस्त्र उद्योग 
स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्वकाल में सृतीवस्च्र उद्योग का किस प्रकार विकास हुआ, 
यह निम्न तालिका में दिखाया गया है : 


तालिका ४७ 
सूतो वस्त्र उद्योग का विकास (१८७६-१६४७ ) 





। उत्पादन 











| 

कप ख तर | 
ध अ ( लाल) ( हशार ) | सूत (करोड़ | कठपीस 

पौण्ड) (करोड़ गज्ञ ) 
श्ट्जः्‌-दा० प्र १७,०८ १३,३२० हम लिप 

शध्८६्‌-६ ० ११४ २६.३५ २२.१० --- ध्् 
१६०१ श्ष्ध् &टप्ा,४१ ४०,१५० ५७.३० १२.०० 
१६.९१ २३३ ६०.६७ ८३.८० ६२.५० २६.७० 
१6६९९ २४६ |. ७र.७ट १३३.४० ६६.४० ७०.३० 
१६३९१ ३९४ | ६०.७टा १७५४-२० ६६.६० ६७.२० 
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१६८ में उभोक्ताशों द्वारा कम साल का कप किए जाने तथा मिलों में कपड़ा 
पड़े रहने के कारण उत्पादन कम हुआ । दिसस्वर, १६५७ से उत्पाद शुल्कों- में कई किस्तों 
में पर्याप्त कमी किए जाने के फलस्वरूप सतीवस्न्र उद्योग को काफी राहुत मिली । 

१६प८ के आरम्भ में देश में ४७० सुतीवस्त्र मिलें थी जिनमें १,३२०,३०,००० 
तकुश्रों तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था । १६८८ में १.६८ अरब पौण्ड सृत 
तथा ४ अश्रबं ६२ करोड़ ७० लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ। १६५६ के प्रारम्भ में 
इन सिलों की संह्या बढ़कर ४८२ हो गई, इनमें १,२० अर्जब रुपये का विनियोग हुआ हुश्रा 
था तथा £ लाख मज़दूर काम कर रहे थे । क्‍ 

सरकार इस उद्योग की आधनिक उपकरणों तथा मशीनों सम्बन्धी ग्रावरयकताओं 
का पता लगाने के लिए १६५४७ से सर्वक्षण कर रहो हैे। १६४८ तक राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास निगम ने ३.७१ करोड़ रुपये के ऋरों को स्वीकृति दी । 


पटसन उद्याग 
पटसन उद्योग का प्रारम्भिक विकास श्रगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४ में दिखाया गया है । 
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तालिका ४६ 
चीनी उद्योग का विकास 


चीनी का उत्पादन 
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समाचारपत्र सम्बन्धी कागज़ की सर्वप्रथम मिल में उत्पादन-कार्थ जनवरी, १६५७५ में 
आरम्भ हुआ । इसकी प्रस्थापित-क्षमता ३०,००० ठन है, जबकि देश में इस समय प्रति वर्ष 
७०,००० टन कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। अप्रेल-जून; १६५४८ में प्रति दिन ७७.१६ 
टन कागज्ञ का उत्पादन हुआ । 


लीहा तथा इस्पात 

१८२० में दक्षिणी आरकाडु में श्राधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात तेयार करने 
का सबसे पहला प्रयास असफल रहा। श्य७४ में भरिया कोयला-खानों के निकट 
बाराकर आयरन वर्क्स' स्थापित किया गया जिसे श्य्ू८६ में “बंगाल ग्रायरन एण्ड स्टील 
कस्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। १६०० में २४,००० ठन लोहा तथा इस्पात का 
उत्पादन हुआ । साकची (बिंहार) में १६०७ में स्वर्गीय श्री जमशेंदजी दाठा द्वारा स्थापित 
'टाटा श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी /में कच्चे लोहे ,तथा इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन ऋरमशः 
१६११ तथा १६१३ में हुआ । इनके अ्रतिरिक्त १६०८ में आसनसोल (बंगाल) के निकट 
हीरापुर में 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और १६२३ में भद्रावतों में “मेसुर स्टेट 
आयरन वक्‍र्स' (भ्रब 'मंसुर श्रायरन एण्ड स्टील वक्‍से') स्थापित हुए । १६३६ तक ८ लाख 
टन से ग्रधिक इस्पात का उत्पादन हुआ । द्वितीय महायुद्ध के समय में इस उद्योग का और 
अधिक विकास हुआ और १६५७ तक इस्पात का. उत्पादन बढ़कर १३.४६ लाख टन हो 
गया। टाटा वकक्‍स में सज्ञदूरों की हड़ताल आदि के कारण १६५४८ में इस्पात का उत्पादन 
घटकर १२.६५ लाख टन रहा। १६०८ में ११.६० लाख टन लोहे तथा इस्पात का 
भ्रायात किया गया ।_ 


भारत ९६५४६ 


ल्‍च 

िय। 

ही 
६... 


१६९४४ की भारतीय उद्योग गराना' के अनुसार देश में उस समय लोहा तथा 
इस्पात के १२६ बड़े तथा छोटे कारखाने थे जिनमें ३४.३० करोड़ रुपये की चालू पूंजी 
लगी हुई थी और ८५,६३४ व्यक्ति काम कर रहे ये । 

इस्पात की बढ़ती हुई माँग की पूति के लिए सरकार वर्तमान इस्पात संयस्त्रों को, 
उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता देती झा रही है श्रोर साथ ही कुछ 
नये इस्पात संयन्त्रों को स्थापना भी कर रही है । द्वितीय योजनाकाल सें 'टाठा श्रायरन एण्ड 
स्टील कम्पनी का उत्पादन ८ लाख ठन से बढ़ाकर १५७ लाख ठन करने तथा “इण्डियन 
प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख उन से बढ़ा कर ८ लाख ठन करने का 
लक्ष्य रखा गया है । 

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में १०-१० लाख टन की उत्पादन-क्षमता के 
३ इस्पात संयन्त्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रूरकेला में १.७० श्रवं 
रुपये के व्यय से स्थापित किए जा रहे संयन्त्र में प्रति वर्ष ७-२० लाख ठन इस्पात की 
वस्तुएँ तेयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई (मध्य प्रदेश) के दूसरे संयन्त्र में जिस 
पर १.३१ श्र रुपये व्यय किए जाने का अवुमान लगाया गया है, ७-७० लाख टन बिक्री- 
योग्य इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन होने की आशा है। दुर्गापुर (पर्चिम बंगाल) के 
तीसरे संयन्‍्त्र पर १.३८ शर्ब रुपये व्यय होने तथा इससे प्रति वर्ष ७.६० लाख ठन इस्पात 
की हल्की वस्तुएं प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है । 'मेसूर श्रायरन एण्ड स्टील वक्‍से 
में १६६०-६१ तक १ लाख टन इस्पात तेयार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। 
इन तीनों योजनाकायों का सिर्माजकार्य पूरा होने पर इस्पात की सिल्लियों का वाषिक 
उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जाएगा जिनसे ४६.८० लाख टन इस्पात तैयार हो 
सकेगा। रूरकेला की प्रथम ध्रमन-भट॒ठी का कार्य ३ फरवरी, १६५४६ को तथा भिलाई की 
घमत-भद॒ठी का कार्य ४ फरवरी, १६५६ को आरम्भ हो गया । इन तीनों इस्पात संयन्त्रों 
के प्रबन्ध का दायित्व हिन्दुस्तान स्टील लिसिटेड' पर है जो अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के 
स्वामित्व सें है। दुर्गाएर संबन्त्र को धातुकर्म सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध 
कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भद्ठी संयन्त्र का सार्च, 
१६५६ में उद्घाटन हुआ । 


इंजीनियरिंग 
१६४७ से सरकार इंजीनिर्यारग उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास 
करती भ्रा रही है तथा कई प्रकार की वस्तुश्रों के सम्बन्ध में भारत स्वावलस्बी भी हो 
चुका है। हाल के कुछ वर्षों में देश में कई नयी वस्तुश्रों का निर्माण होना आरम्भ हुआ । 
१६५७ में भारी तथा हल्की झद्योगिक मशीनों तथा मशीनी औज़ारों के उत्पादन 
में महत्वपुर्ण वृद्धि हुईं। देश को औद्योगिक मशीन सम्बन्धी अ्रधिकांश माँग की पूर्ति श्रब देश 
में हो बनो मज्ञीनों से हो सकती है। १६५७ में सशीनी ओऔज्ञारों का उत्पादन लगभग दुगुना 


हो गया। १६५८ में डीज़ल इंजिनों, बिजली को मोटरों, साइकिलों तथा सिलाई की... 
मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हुई । ५ क्‍ 
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नाहन फाउण्ड्ी लिसिदेड' अक्तुबर, १६५४२ में स्थापित हुईं। सरकार ने घूल रूप 
से श्य७२ में संस्थापित इस निजी संगठन (नाहन फाउण्डी) को, जनवरी १६५४३ में एक 
कम्पनी के नियन्त्रण में हस्तान्तरित कर दिया । 

इस फाउण्डी में कृषि-प्रोज्ञार तेयार किए जाते हैं। १६४७-८८ में इस फाउण्डी में 
२,४५३ टन सामग्री का उत्पादन हुआ । एक विशेषज्ञ ससिति की सिफारिश पर इस फाउण्ड्री 
का आाधुनिकीकरश किया जा रहा है। 

भारतीय लेथ मशीनें सबसे पहले बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक सशीनी 
ग्ौज़ार कारखाने में मई, १६४६ में तेयार की गईं । यह कारखाना अब “हिन्दुस्तान सशीन 
ट्ल्स (प्राइवेट) लिसिटेड' के अधीन है। १६४७-७८ में इस कारखाने में ४०२ भज्ञीनों का 
निर्माण किया गया । इसमें श्रन्य प्रकार के मशीती औज्ञारों के भी तेयार किए जाने का 


विचार किया जा रहा है। १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ८६४ मश्गीनें तेयार करने का लक्ष्य 
रखा गया है । 


हिन्दुस्तान केबल 

टेलीफोन के तार के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग को आवश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल ) में स्थापित हिन्दुस्तान केबल्स फंक्टरी' का उत्पादन- 
कार्य १६५४४ में आरम्भ हुआ । १६४६-४७ तथा १६५७-प८ में इस कारखाने में ऋमश: 
५६१ मील तथा ४४१८ मोल लस्‍्बे केबल तारों का निर्माण हुआ । 

“नेशनल इन्स्ट्र मेण्ट्स फक्टरी' १८३० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी । जून, १६५४७ 
में इस कारखाने को नेशनल इन्स्टू मेण्ट्स (प्राईबेट) लिप्रिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में 
परिवर्तित कर दिया गया। इसमें २४० प्रकार के वेज्ञानिक तथा सूक्ष्म श्रोज्ञार तेयार 
किए जाते हैं । १६४७-५८ में इस कारखाने में ३२० लाख रुपये के मूल्य के औ्ौज्ञारों का 
निर्माण हुआ । 

“चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने के विकास-कार्यक्रम में इस्पात के एक भारी हलाई 
कारखाने की स्थापना का कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिससे भारतीय रेलों को तत्सम्बन्धी 
ग्रावश्यकताओों की पूति देश सें ही हो सके । तदतुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमता 
का एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार बड़े ढलाई-कारखानों के 
के लिए राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगर्मा के कार्यक्रम में १५ करोड़ की व्यवस्था रखी गई 
है। द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में कई सशीन उद्योगों की स्थापना तथा 'हिल्दुस्तान 
सशीन टल्स फंक्टरी' के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।.. । 

बिजली के काम में आने वाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए ब्रिदेत की एक 
फर्म के साथ करार किया गया। अ्रगस्त, १६५६ में 'हैवी इलेक्ट्रिकल्स - (प्राइवेट) लिसिटेड' 
नामक एक सरकारो कम्पनी स्थापित की गई । तत्सम्बन्धी संयन्त्र भोपाल में स्थापित किया 
जा रहा है। इस पर ७-८ वर्षों में २१ करोड़ रुपये का विनियोग किए जाने का श्रनुमान 
लगाया गया है । ः 
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उद्योगों के उपयोग में श्राने वाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप 
से 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम! (अ्रक्तुबर, १६५४४ में स्थापित एक सरकारी कम्पनी ) , 
कर रहा है। देश में एक भारी मशीन-निर्माण संयन्त्र (बिहार में राँची के निकट हडिया 
में), एक कोयला खनन-मज्ीन संयन्त्र तथा एक चद्सा-शीक्षा कारखाना (दोनों पश्चिस 
बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में) की स्थापना करने में सहायता प्राप्त करने के लिए 
१६५७ में रूस की सरकार के साथ एक करार किया गया। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन १६५६ में 
प्राप्त होने की आशा है । 


रेल-इंजिन तथा सवारी-डिब्बे 

सरकार ने रेल-इंजिनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बन प्राप्त करने की हृष्टि से रेल 
मन््रालय के अधीन परद्चिम बंगाल में चित्तरंजन में एक रेल-इंजिन कारखाना स्थापित 
किया | इस कारखाने का विस्तार किया जा चुका है और ग्रब इसमें प्रति वर्ष डब्ल्यू० जी० 
किस्म के १६८ इंजिन तेप्रार किए जाते हैं जो स्टेण्डड किस्म के २०० से अधिक इंजिनों के 
बराबर होते हैं । श्रन्ततोगत्वा इस कारखाने में प्रति वर्ष स्टेण्डड किस्म के ३०० इंजिन तेयार 
करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके श्रतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 'ठाठटा 
इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने से १६४७-५८ तथा १६४८-५६ में ऋमशः ८५ तथा 
१०० इंजिन प्राप्त हुए । 

पेराम्ब र-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने में उत्पादन-कार्य अ्रक्तूबर, 
१६५७७ में आरम्भ हुआ । १६४७-४८ में २२२ श्रशुपतकृत (फर्निइड) सवारी-डिब्बों का 
निर्माण हुआ। १६४६ से इस कारखाने में प्रति वर्ष ३४० सवारी-डिब्बे तैयार 
किए जाएंगे । 


जहाजरानी, 

साथ १६५२ में सरकार ने “सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी से विशाखा- 
पटनम का जहाज्ञनिर्माण-घाट खरीद लिया । इस जहाज़निर्माण-घाट का प्रबन्ध “हिन्दुस्तान 
जहाजनिर्माण-घाट लिमिटेड' के श्रधीन कर दिया गया, जिसको ७८ प्रतिशत पँजी सरकार 
द्वारा लगाई हुई है। यह जहाज़निर्माण-घाट प्रति वर्ष चार श्राधुनिक डीज़ल-चालित जहाज 
का निर्माण कर सकता है । 

अ्रब तक इस कारखाने में विभिन्‍न प्रकार के तथा विभिन्‍न लम्बाई-चोड़ाई के २० 
जलयान तथा ३ छोटी नौकाएँ (लगभग १,०१,३७२ ढन भार) तेयार की जा चुको हूं । 
द्वितीय योजनाकाल सें इस कारखाने में ७५,००० से ६०,००० टन जी० आर० टी० तक के 
जलयान तयार किए जाने का विचार किया गया था। श्रब एक दूसरा जहाज़निर्माणण घाट 
स्थापित करने का विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन का एक प्राविधिक 
वो १६५७ में भारत श्राया तथा श्रप्रेल, १६५८ में उसने श्रपता प्रतिवेदन 
दिया । 
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विमाव उद्योग 

दिसम्बर, १६४० में ४ करोड़ रुपये की अ्रधिक्ृत पूँजी से बंगलोर में “हिन्दुस्तान 
एयरक्राफ्ट ( प्राइवेट ) लिमिटेड नामक एक विसान कारखाना स्थापित किया 
गया । 

भारतीय वायुसेना के विमानों को मरम्मत तथा उनके सार-सम्हाल के अलावा इस 
कारखाने में भारतीय वायुसेता के लिए वम्पायर जेट-विमान तेयार करने अथवा उनके 
पुज्ञों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस कारखाने में 'एच-टी २ नामक विमान, 
भारतीय रेलों के लिए केवल इस्पात के बने हुए सवारी-डिब्बे तथा विभिन्‍न राज्यीय तथा 
निजी परिवहन संगठनों के लिए बस के ढाँचे तेयार किए जाते हैं । 


रासायनिक पदार्थ तथा औषधियों 

प्रथम महायुद्ध के समय में भारत के रसायन उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला । 
द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के अवसर पर भारत रासायनिक पदार्थों के श्रायात पर ही 
निर्भर था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से रसायन उद्योग के विकास में काफी प्रगति हुई । 
इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी । 
निजी क्षेत्र में १६४६-४० में देश में रसायन उद्योग सम्बन्धी ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। 
१६५४ में देवा में विभिन्‍न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ । १६७६ 
में कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेद तथा साबुन श्रादि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि अमो- 
निय्रम सलफेट तथा दियासलाई आदि के उत्पादन में कुछ कमी श्राई । १६४७ तथा १६८ 
में भी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में बद्धि हुईं। अ्रगस्त, १६४८ में सोवियत विशेषज्ञों 
'की एक मण्डली भारत आई । 

सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संधीय श्रन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष तथा 'विश्व स्वास्थ्य 
संगठन” की सहायता से दिल्‍ली में एक डी० डी० टी० कारखाना स्थापित किया। इस 
कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रेल, १६५७५ में प्रारम्भ हुआ। १६५७ में १,२७० उन 
डी० डी० दी० तैयार किया गया। १६४८ में कारखाने. की उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो 
गई। पअप्रेल, १६५४८ से केरल राज्य के अलवाए नामक स्थान में स्थापित डो० डी० टी० 
के दूसरे कारखाने में भी कार्य आरम्भ हो चुका है। क्‍ 

भारत सरकार, पूना के निकट पिस्परी सें एक पेनिसिलीन कारखाना स्थापित कर 
चुकी है। इसका उत्पादन-कार्य अगस्त, १६५४ सें आरम्भ हुआ। इस कारखाने का 
प्रबन्ध हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट ) लिमिटेड' के नियन्त्रण में है। १६५४७- 
५८ में प्रति वर्ष २ करोड़ १४ लाख ३० हज़ार मेगा पेनिसिलीन का उत्पादन करने का लक्ष्य 
पूरा कर लिया गया । वर्तमान संयन्त्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है 
जिससे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा पेनिसिलीन तेयार की जा सके । इस कारखाने में १६६०-६१ 
. तक प्रति वर्ष ४०,०००-४५४,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसोन तथा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन 
तेयार करने की भी व्यवस्था को जा रहो है। 
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उवरक 

द सरकार द्वारा स्थापित 'सिन्दरी उर्वरक कारखाने की देखभाल 'सिन्दरी उबरक 
तथा रसायन (प्राइवेट) लिमिटेड नामक संस्था करती है सका उत्पादन-कार्ये 
अक्तूबर, १६५१ में आरम्भ हुआ। १६५७-प८् में इस कारखाने में २,३९,०४१ दन 
अ्रमोनियम सल्फेट तैयार हुआ ।  कोयलाभट्ठी संयन्त्र से प्राप्त होने वाली गेंस का उपयोग 
करके उत्पादन सें ६० प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना विचाराधीन है। १६४७-४८ 
में २.२६ लाख दन कोयला तथा ६६,१४४ दन अमोनियस तेघार किया गया। 


नत्नजनयुक्त उर्वेरकों की प्रत्याशित माँग की पुति के उद्देश्य से नंगल, नइवेली तथा 
रूरकेला में २ अतिरिक्त उर्वरक-उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी वाषिक उत्पादन- 
क्षमता ऋमदा: ७०,००० टन, ७०,००० टन तथा ८०,००० टन की होगी। “ंगल 
फर्टलाइजस एण्ड केसिकलस (प्राइवेट) लिसिटेड' के प्रबन्ध में नंगल-स्थित कारखाने में 
उत्पादन-कार्य १६६० में आरम्भ होने को आशा है । नइवेली तथा रूरकेला के कारखातों 
में क्रमशः यूरिया तथा नाइट्रोलाइमस्टोन तैयार किया जाएगा । 


हि 


तल 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ में तेल-संसाधनों की हृष्टि से हमारी स्थिति सब्तोबप्रद 


थी । देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती है 
जिसमें से ६६ लाख ठन तेल की पूति श्रायात से ही होती है । भारत का एकमात्र तेल-क्षेत्र 
अ्रसम में डिगबोई के ग्रासपास स्थित है। नाहरकटिया तथा मोरान के आसपास के प्रदेशों 
में भी तेल का पता लगाया जा चुका है और कई कुएं खोदे जा छुके हैं। इन क्षेत्रों से 
प्रति वर्ष २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है जिसके फलस्वरूप कुल 
उत्पादन बढ़कर ४५ से ५० लाख टन हो जाएगा । मर 

पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का पता लगाने तथा इनके उत्पादन. और सार्वजनिक 
क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दो तेल-शोधन कारखानों तक पाइप लगाने के लिए 
आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड तामक एक रुपया कम्पनी की स्थापना के लिए 
जनवरो, १६५८ में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। 

पंजाब सें ज्वालामुखी नामक स्थान में तेल की खोज का काम जारी है। इसके 
अतिरिक्त पर्चिम बंग'ल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है । इस खोज में विदेशों 
से भी सहायता प्राप्त हो रही है । 

प्रथम योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल सम्बन्धी कुल आवश्यकता की पति 
श्रायातों से ही होती थी क्‍योंकि डिगबोई-स्थित असम तेल कम्पनी' के शोधव-कारखाने 
में पेट्रोल-उत्पादन कुल ग्रावश्यक्ता के ५ प्रतिशत से कुछ ही अ्रधिक था। प्रथम योजना में 
३ पेट्रोल-ओघधन कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया था।' इनमें से दो टॉम्बे में 
तथा तीसरा विज्ञाखापटनम सें स्थापित किया यया । द 
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दो नये तेल-शोधन कारखानों के संचालन के लिए अगस्त, १६४८ में ३० करोड़े 
_ रुपये की अ्रधिकृत पूंजी के साथ “इण्डियन रिफाइनरीज़् प्राइवेट लिसिदेड' नामक एक 
सरकारी कम्पनी स्थापित की गई । अक्तूबर, १६४८ में हुए एक करार के अनुसार 
रूमानिया सरकार ने भी असम में एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने का निरच्य 
किया है। 


कोयला तथा लिग्नाइट 

खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले १८१४ में रानीगंज 
(बंगाल) में आरम्भ हुआ । देश में रेलों का चलन आरणभ्भ होने से इस उद्योग को 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा कई ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ स्थापित हुई । इन कम्पनियों सें से 
ग्रधिकांश कम्पतियाँ यूरोपीय लोगों के ही नियन्त्रण में थीं। १८८६८ के बाद कोयला-उत्पादत 
में तेजी से वृद्धि हुई। १६४८ में ४.३२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ । 

द्वितीय योजना के श्रन्त तक ६ करोड़ दन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 
है। २.२० करोड़ ठन कोयले के ग्रतिरिक्त उत्पादन में से १ करोड़ ठन कोयला निजी क्षेत्र 
में पेदा होगा । सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की देखभाल के लिए श्रक्तूबर, 
१६५६ में स्थापित “राष्ट्रीय कोयला विकास तिगस (प्राइवेट) लिसिटेड' ११ कोयला-खातों 
में कोयले के उत्पादन में वद्धि करने में सफल हुआ । कई नयी कोयला-खानों से भी कोयला 
निकाला जाने लगा है। नवम्बर, १६५४८ में एक जापानी फर्म की सहायता से कारगली 
में कोयला घोने का एक कारखाना स्थापित किया गया। मार्च, १६५६ में पश्चिम जमंनी 
की एक फर्म की सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित दुर्गापुर के कोयला-भदठी 
संयन्त्र से दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के लिए कोयला प्राप्त होगा। १६४८ में निजी कोयला- 
खानों से ३.६४ करोड़ टन कोयला निकाला गया। 

दक्षिण भारत में कोयले की कभी को देखते हुए नइवेली के 'बहुहेब्यीय दक्षिण 
आरकाडु लिग्लाइट योजवाकार्य' के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है । दिसस्बर, 
१६५६ में 'नइबेली लिग्नाइट निगर्मा ने इस योजनाकार्य को अपने अधिकार में ले लिया | 
कोयला निकालने का काम प्रगति पर है। नवम्बर, १६४७ के भारत-रूसी करार के अधीन 
एक विद्युत॒गृह को स्थापना के लिए ५० करोड़ रूबल का ऋण प्राप्त किया जा चुका है। 


अन्य खनिज पदाथे 

१६७८ में खनन-कार्य-में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे और ३,३०० 
खानों में काम हो रहा था। अ्रधिक महत्वपूर्ण खनन केख्, आस्थ्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिस 
बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। १६५७ में खानों'से १ श्रब २६ करोड़ २० लाख 
रुपये के मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गए। १६५६ में इनका परिसाण सम्बन्धी सूचनांक 
११६.४ (झ्राधार वर्ष : १६५१ ८१००) था। विभिन्‍न खंनिज पदार्थों का उत्पादन तथा 
उन्तका मूल्य (१६५७) अगले पृष्ठ की तालिका सं० ५० में दिखाया गया है। 
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तालिका ५० । 
खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य ) 
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बाग़ान उद्योग 
१्८३४-१८६५ में चाय का उत्पादन सरकारी बाग़ानों में ही होता था। १८६५ के 
बाद से चाय के बाग्ानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय कारोबारी संस्थाओं के हाथ में ही 


उद्योग [ २२६ 


रही । १६३५-३६ में ७,८१,२३२० एकड़ भूमि में ३१.४० करोड़ पोण्ड चाय का उत्पादन 
हुआ । 

कहुवा की कृषि श्८२० में आरम्भ हुई तथा १८६२ में इस उद्योग का विकास 
चरम सीमा पर पहुँच गया। १६३२५४-३६ में १.८६,००० एकड़ भूमि में कहवा के 
बागान थे । 

रबड़ के बागान हाल के कुछ वर्षों में लगाए गए। १६४० में १२,००० ठन रबड़ 
का उत्पादन हुआ ।. १६४०-४१ में ४,३२८,००० एकड़ भूमि में रबड़ के बाग़ान थे । 

चाय, कहवा तथा रबड़ के बाग्रान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०.४ प्रतिशत भाग 
में फैले हुए हैं । ये बाग्रान मुख्यतः उत्तरपूर्वी तथा दक्षिणपुर्वी समुद्रतद पर स्थित हैं। इनमें 
१२ लाख से श्रधिक व्यक्तियों को रोज्ञगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को 
बहुत श्रधिक विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । १ श्रर्वे रुपये का विदेशी विनिमय केवल चाय 
से ही प्राप्त होता है। कहवा तथा रबड़ का उपभोग श्राजकल भ्रधिकतर देश में ही हो 
जाता है । 

चाय तथा कहवा के बाग़ानों में १६५७ में उत्पादन क्रमशः ६७ करोड़ ५६ लाख 
३१ हज्ञार तथा ८ करोड़ ८० लाख १० हज्ञार पौण्ड और रबड़ के बाग़ानों में १६५६ में 
उत्पादन ४.६० करोड़ पौण्ड हुआ । 

१६५४ में चाय उद्योग में १.१३ श्र रुपये का विनियोग किया गया । इस उद्योग 
में ६,६३,५६४ व्यक्ति रोजगार से लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त १६५५-५६ में कहवा तथा 
रबड़ के बाग़ान ऋरमश:ः १३,४४३ तथा १४,४१७ थे जिनमें क्रमशः २,२२,७६३ तथा झ्ौसतन 
५७,८१२ व्यक्ति रोज्ञगार से लगे हुए थे । 

चाय, कहवा तथा रबड़ उद्योगों को श्राथिक स्थिति तथा समस्याश्रों की जाँच-पड़ताल 
के लिए अप्रेल, १६५४ में नियुक्त 'बाग्रान जाँच आयोग ने १६५६ में अपने प्रतिवेदन दिए। 
सितस्बर, १६५४८ में चाय पर लगने वाले निर्यात-शुल्क में कमी करने औ्रौर विभिन्‍त क्षेत्रों के. 
लिए विभिन्‍न दरों पर उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने का निर्णय किया गया। 


छोटे पेमाने के तथा कुटीर उद्योग 


यद्यपि देश में बड़े पंमाने के उद्योगों का काफी विकास हुश्रा है, तथापि भारत सुख्यतः 
छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। यह अनुमान लगाया गया है कि देह के कुटीर 
उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से ५० लाख व्यक्ति हुथकरघा उद्योग 
में ही काम करते हैं। 

छोटे पंमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। 
: उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न संगठन स्थापित किए हैं: अखिल भारतीय 
खादो तथा ग्रामोद्योग आयोग; श्रखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल; अखिल भारतीय हथकरचा 
मण्डल; लघु उद्योग मण्डल; नारियलजदा मण्डल तथा केन्द्रीय रेशम मण्डल । 


भारत १६५६ 


ल्‍्दत 
डह् 
शछ 

हूँ... 


सरकार तथा बेकिंग संस्थान छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। १६५७-४८ 
में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए ३.३० करोड़ रुपये के , 
ऋणों तथा १.१० करोड़ रुपये के अनुदानों को स्वीकृति दी गई । अरब तक ७२ श्रौद्योग्कि 
बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है जिनसें से सितम्बर, १६४८ तक 
१७ झ्ौद्योगिक बस्तियों का निर्माण पुरा हो चुका था और इन पर ३.६८ करोड़ रुपये व्यय 
हुए । इन औद्योगिक बस्तियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर 
१५ करोड़ रुपये कर दी गई है । 
द्वीय सरकार ने झौद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्राविधिक 
सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा सद्रास 
स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओं, १२ बड़ी संस्थाञ्रों, ५ शाखा संस्थाओं तथा ६२ विस्तार केन्द्रों 
का भी कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रत्येक राज्य भी में ऐसी एक संस्था की व्यवस्था करने 
के लिए दिसम्बर, १६४८ में इस सेवा का पुनस्संगठन किया गया । लघु उद्योगों को प्रावि- 
धिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तथा फोर्ड प्रतिष्ठान 
की सहायता से भारतीय प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है। 
फरवरी, १६५५ में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगरम' स्थापित किया गया। १६५५४- 
५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निरभित ३.४० करोड़ रुपये की 
वस्तुएं खरीदीं। निगम ने मशीनों तथा उपकरणों के ऋ्रयाविक्रय (हायर परचेज्ञ) के लिए 
एक योजना लाग की जिसके ग्रन्तगंत लघ उद्योगों को १.४३ लाख रुपये की मशीनें दी जा 
चुकी हें । ' 
छोटे पेमाने के उद्योगों के विकास के लिए सामुदायिक योजनाकाय प्रशासन ने कई 
सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खण्ड-स्तर के श्रोद्योगिक अधि- 
कारो नियुक्त किए हैं । 
दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए 
१६५२ में स्थापित अखिल भारत दस्तकारो मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में 
विशेष रूप से ध्यान दिया। इस मण्डल के निर्यात-प्रोत्वाहन सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए 
भारतीय दस्तकारी विकास तिग्र्मा स्थापित किया जा चुका है। क्रिभिन्‍्न राज्यों में 
'दस्तकारी सप्ताह सनाए जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओों के उत्पादन में वृद्धि हुई । प्रति 
वर्ष १ अब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष 
लगभग ७ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुझों का निर्यात किया जाता है। क्‍ 
नारियलजटा उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में लकड़ी 
के करघे हैं जिन पर हाथ से काम किया जाता है। १.२० लाख टन के अनुमानित वाधिक 
उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है । ्ि 
आसतन ५०,००० टन _नारियलजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वबस्तुश्रों का 
निर्यात किया जाता है। नारियलजठा सण्डलं भारत में नारियलजटा से बनने वाली 
बस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है । नारियल- 
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जटा से बनी वस्तुएँ विदेशी विनिमय के अ्र्जन के महत्वपूर्ण स्रोत होने की हृष्ठदि से द्वितीय 
योजना में नारियलजटा उद्योग के लिए को गई व्यवस्था भ्रब बढ़ाकर २.३० करोड़ रुपये को. 
कर दी गई है। 

. १६५४७ सें ३१.७० लाख पौण्ड कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ्ना जिसमें से लगभग 
आ्राथे का उत्पादन मेसूर राज्य में ही हुआ । मेसूर के बाद इसके महत्वपूर्ण 
उत्पादन-क्षेत्रों में असम, जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा भद्दास के 
राज्य ग्राते हैं। अप्रैल, १६७४८ में पुनस्संगठित केन्द्रीय रेशम मण्डल रेशम उद्योग 
तथा रेशम-कौड़ा-पालन के विकास की देखभाल करता है। १६४३ में बरहामपुर 
(पश्चिम बंगाल) में एक केन्द्रीय रेशम-कीड़ा-पालन शोध केन्द्र स्थापित किया गया । इसकी 
एक शाखा कलिस्पोंग में भी स्थापित की गई । द्वितीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार किया 
जाएगा। किन्द्रीय रेशम मण्डल' की ओर से मैसूर में एक अखिल भारतीय रेशम-कीड़ा- 
पालन प्रशिक्षण संस्था तथा श्रीनगर में एक केन्द्रीय रेशम-कौड़ा (विदेशी) पालन केन्द्र 
स्थापित किया गया । 

प्रथम योजनाकाल में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए विभिन्‍न मण्डलों के 
द्वारा केन्द्रीय सरकार न जो व्यय किया, वह निम्न तालिका में दिखाया, गया है : 
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. लघु तथा ग्राम उद्योगों पर हुआ व्यय (प्रथम योजना) 
(करोड़ रुपयों में) 





१६४१-५६ 
खादी १२.३० 
ग्राम उद्योग २,६० 
लघु उद्योग ४.४० 
दस्तकारी ' हा ०.८० 
नारियलजदा ०.३० 
रेशम-कीड़ा पालन द .. ०,७० 
हथकरघा १२.२० 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए २ अर्ब रुपये 
की व्यवस्था की गई है जिसमें से खादी उद्योग पर १६.७० करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर: 


२३२ | भारत १६५४६ 


शे८.-८० करोड़ शुपये, लघ उद्योगों पर ५४ करोड़ रुपये, दस्तकारी उद्योग पर ६ करोड़ रुपये 
हथकरघा उद्योग पर ५६.४० करोड़ रुपये तथा श्रन्य उद्योगों पर २१ करोड़ रुपये व्यय 
किये जाएंगे । द 

द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षो में ग्राम तथा लघु उद्योगों पर ५६ करोड़ रुपयें 
व्यय किए गए । 


खादी उद्योग 

प्रखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग श्रायोग' खादी उद्योग को सहकारी सम्रितियों, 
पंजीकृत संस्थानों, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मण्डलों के द्वारा 
वित्तीय सहायता देता है। खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की हृष्टि से उपभोक्ताञ्रों को 
एक रुपये पर १६ नये पसे की छुट दी जाती है, जबकि उन व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग गज् 
खादी पर ३१ नये पेसे की छूट दी जाती है जो श्रपने उपयोग के लिए खादी स्वयं तेयार 
करते हैं। खादी के विक्रय तथा उत्पादन केन्द्रों को भी एक रुपये पर ३७ नये पेसे की छूट 
दी जाती है । 

१६५७-प८ में १०.१४ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७,७२ करोड़ 
रुपये की खादी बिकी । 


अम्बर च्खा 

१६४६-५७ में उन्नत प्रकार का चर्खा (अम्बरचर्खा) चाल किए जाने के सम्बन्ध सें 
निर्शेय क्षिया गया । इस चर्खे में ४ तकुए होते हैं और कातने वाला ८ घण्टे में प्रति दिन ६ 
गुण्डियाँ कात सकता है। श्रस्बर चर्खे वर काते गए सूत से करघों हारा लगभग ३० करोड़ क्‍ 
वग गज्ञ वस्त्र तेयार होने वाला है। 

सरकार द्वारा माच, १६५६ में नियुक्त ्रम्बर चर्सा जाँच समिति! इस निर्णय पर 
पहुँची कि कताई के लिए श्रम्बर चर्खा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तदघुसार सरकार ने 
१६४६-४७ में ७५,००० भ्रम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी । १६५७-५८ में अ्म्बर 
चर के सूत से १ करोड़ ११ लाख ५० हज़ार वर्ग गज़ कपड़ा तेयार हुआ । 

१६५७-५८ में श्रस्व॒र चर्खा कार्यक्रम के अ्रन्त्गंत १,१०,१५३ व्यक्तियों को रोज़गार 
आप्त हुआ । १६३६-५७ में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास द्वारा २१.१८ लाख व्यक्तियों 
को पूर्ण तथा श्रांशिक समय के काम दिलाए गए । 








लघु उद्योगों को सहायता 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भारत सरकार ने छोटे 
उद्योगों को सहायता देने के लिए की है । इस निगम ने लघु उद्योगों के 
विकास के लिए अनेक योजनाओं का कार्य आरम्भ किया है । 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम छोटे उद्योगों द्वारा विभिन्‍न प्रकार को 
सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार से ठेके प्राप्त करने में 
सहायता देता है। इस शअ्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि छोटे उद्योग अपने क्षेत्र की लघु उद्योग सेवा संस्था” में अपना 
नाम लिखा दें। संस्था में पंजीकृत उद्योगों को डी० जी० एस० एण्ड डी० 
द्वारा टेण्डर सेट निःशुल्क दिए जाते हैं। निगम की एक योजना के अन्तर्गत 
उद्योगों को किसी ठेके को पूरा करने के लिए जिस कच्चे माल को 
प्रावर्यकता होगी, उसकी सिक्‍योरिटी पर उन उद्योगों को सरकारी बेंक ऋण 
भी देता है। इन उद्योगों को 'लघु उद्योग सेवा संस्था से प्रविधिक सहायता 
भी मिलती है। 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वर्तमान छोटे उद्योगों तथा स्थापित किए 
जाने वाले उद्योगों को सुविधाजनक किस्तों में भुगतान के आधार पर 
औद्योगिक मशीनें और मशीनी औज़ार आदि देता है । 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 'जनसेवक' मार्का चमड़े के चूते श्र 
चप्पलें, सूती तथा ऊनी होजरी का सामान, काँच की गुरियाँ, रंग ओर 
वारनिश आदि की बिक्री की भी व्यवस्था करता है। 'जनसेवक मार्का 
सारा सामान कृुशल औद्योगिक कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है, उचित 
मूल्य का होता है और उन पर प्राविधिक विशेषज्ञों द्वारा 'क्वालिटी मार्का' 
का चिन्ह लगाया जाता है । 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड, 
द रानी राँसी रोड 
नयी दिल्‍ली-१ द्वारा प्रचारित 








पच्चीसवाँ ग्रध्याय 
व्यापार 


विदेशों के साथ व्यापार 
१६५७-५८ में विदेशों के साथ भारत का व्यापार कुल १५ श्र ६४ करोड़ ६२ 


लाख रुपये का हुआ--६. अरब २७ करोड़ १६ लाख रुपये का श्रायात तथा ६ अब ३७ करोड़ 
४३ लाख रुपये का निर्यात । 


१६५७-५८ में भारत का व्यापार-सन्तुलन-- २८६.७६ करोड़ रुपये था, जो १६४१- 
५२ के वर्ष से ही प्रतिकूल चला आ रहा है। 


भुगतान-सन्तुलन 
१६४८-५६ (अप्रैल-सितम्बर) के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी : 
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चालू भुगतान-सन्तुलन 
द .. ह६घट-१६ 
(श्रश्नेल-सितम्बर ) 
रच िक हे रुपये 
प्रायात (निजी तथा सरकारो ) ५,२६,००,००,००० 
निर्यात क्‍ २,३३,४०,००,००० 
व्यापार-सस्तुलन -२,७२,३०,००,००० 
सरकारोदान ) 
| ६१,७०,००,००० 
अन्य अ्रनभिलिखित (शुद्ध ) । 
चालू भुगतान-सन्तुलन -२,१०,८०,००,००० 








१६५६-५७ का २३.०७ श्र रुपये का घादा आरायातों में हुई वृद्धि तथा निर्यातों में 
भ्राई कमी के फलस्वरूप १६५७-५८ में बढ़कर ४.५ श्र्ब रुपये का हो गया । १६४८-१६ 
के पूर्वाई्ड में भुगतान-सन्तुलन पर दबाव पड़ना जारी रहा। 
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१६घ८-५६ के भुग्तान-उत्टुलत में पड़ने वाले घादे को पूरा करने के लिए निम्न 
साधनों के द्वारा व्यवस्था की गई : 
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भुगतान-सन्तुलन के घादे की पूति के लिए व्यवस्था 





१६४८-५६ (पप्रल-सितम्बर ) 
रुपये 
सरकारी ऋण 
श्रग्य पंजीगत लेन-देन 
सुरक्षित रखे गए विदेशी विनिमय का उपयोग ८६,३०,००,००० 
भूल-चूक लेनो -देनी ११,६०,००,००० 


कि 


€६५,३०,००,००० 


९७,१०,००,००० 


२,१०,८८०,००,७००० 





आयात 

१६४७-५८ सें विदेशी विनिमय बचा कर रखने का प्रयास करने के बावजूद, ११.७५ 
श्रब॑ रुपये के घुल्य का श्रायात हुआ । इतना श्रचिक श्रायात मुख्यतः पहले किए जा चुके 
वायदों के परिणामस्वरूप हुआ । आयात में यह वृद्धि सरकारी झ्रायातों के कारण ही हुई 
जो इस वर्ष पिछले वष से २.०१ श्रर्ब रुपये के मुल्य का अधिक हुआ । श्रायात की गई 
वस्तुओं के मुल्यों में लगभग १० प्रतिशत को वृद्धि हुई। कठोर नियन्त्रणात्मक उपायों के 
फलस्वरूप निजी आयात कम रहा, किन्तु निजी क्षेत्र में मशीनों का आयात १.४६ अर्ब रुपये 
से बढ़ कर १.६४ श्रर्ब रुपये के मुल्य का हो गया। निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात के 
आयात, में और कच्ची सामग्री, तेल, कपास तथा रासायनिक पदार्थों के आयात में कमी 
आ्राई। मुख्य उपभोक्ता वस्तुश्रों के श्रायात में भी लगभग ३० करोड़ रुपये दी कमी हुईं । 

१६५४७-प८ में सरकारी आयातों में लगभग ७० प्रतिशत की वद्धि (२.६१ श्र 
रुपये से बढ़कर ४.६३ श्रर्ब रुपये) हुईं। खाद्यान्नों के आयात में ४७ करोड़ रुपये की वृद्धि 
हुई। शेष १.५० अर्ब रुपये की वृद्धि मशीनों तथा उपकरणों श्रौर लोहा तथा इस्पात के 
क्षेत्र में हुई। १६५८-४६ के पूर्वार्द में सरकारी आयात, कुल श्रायात का ४८ प्रतिशत रहा । 


सरकारी तथा विकासकार्य सम्बन्धी आयात 
सरकारी तथा विकासकाय सम्बन्धी श्रायात का विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका 
सं० ५४ में दिया हुआ है । 
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तालिका ४४ 


सरकारी तथा विकासकाय सम्बन्धी श्रायात के 
(करोड़ रुपयों में.) 





विकास तथा विकास- | 


;' 
| 
] 
। 











/ भिन्‍न जिन्‍सों का श्रायात 
(६प्ण-२६ | है १६ प८-३६ 
सरकारी ग्रायात ! 5 | (१६५७ से प्रतिबन्धित |... 
(अ्रप्रेल-सितम्बर ) ... झ्रायात नीति का (अ्रप्रेल सितस्बर ) 
परिणाम ) 
खाद्यास्न |. ५३-८०... विकास-भिन्न जिनमें ७१.७० 
सरकारी योजनाकायों के खाद्य |. ४३.८० 
लिए पूंजीगत उपकरण. ८४.६०... अन्‍य उपभोक्ता 
। वस्लुएं | इं८,८० 
लोहा तथा इस्पात . २२.१० पदक द 
रेल सम्बन्धी सामग्री... रेरूर० | जा 8003 ७७ 
संचार सामग्री (जहाज्ञ , । स्व 
सहित) ५.६० | द | 
| कच्ची सामग्री तथा... 
श्रन्य (उर्वरक सहित)... ४१.२० अन्य वस्तुएं 74९७० 
| ५, 
ल्‍ | पूंजीगत सामग्री ?६७,८७० 
|... निजी |. ७४.१० 
|. सरकारों |. १२३,७० 
|... खाद प २५.६० 
निर्यात 


१६५७-५८ में निर्यातों से ५.६५ श्र्ब॑ रुपये प्राप्त हुए जो १६५६-५७ की प्राप्ति से 
४० करोड़ रुपये कम थे । विदेशों की माँग में कमी झाने और कलकत्ता में बेंक तथा गोदी 
कर्मंचारियों की हड़ताल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रथम ६ महीनों में निर्यातों पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । चाय, पटसन को वस्तुश्रों, कपास तथा वनस्पतिजन्य तेलों के निर्यात 
में ऋदः २० करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये तथा ११ करड़ रुपये की 
महत्वपुर्ण कमी आई । डालर वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में तो कुछ ही कमी 
हुई, किन्तु पौण्ड-पावने वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में काफी कमी हुई । 


व्यापार नीति 
. विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि में तेज्ञी से कमी झाने के फलस्वरूप, 
जिसका कारण मुख्यतः मशीनों भ्ौर शोहा तथा इस्पात के आ्रायात में हुई भारी वृद्धि थी, 
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“१६५७ के पूर्वार्द के लिए ग्रायात सम्बन्धी नीति में अधिक कड़ाई करना ग्रावइयक हो गया । 
ग्रायात पर लगे प्रतिबन्ध कठोर कर दिए गए और जुलाई-सितम्बर, १६५७ तथा 


 अक्तृबर, १६४७-सार्च, १६५४८ में कम आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के आयात में भारी 
कम्ती की गई। 


निर्यात प्रोत्साहन क्‍ द क्‍ 

निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में सती वस्त्र, 
रेशमी तथा रेयन वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सम्बन्धी सामग्री, काजू, काली मिच, 
तम्बाकू, चसड़ा तथा चमड़े को वस्तुओं, श्रश्रक, खेल-क्‌द के सामान तथा रसायनों आदि के 
लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित कों । इस सम्बन्ध में ये भ्रन्य उपाय भी किए गए : 
२०० जिस्सों के निर्यात पर लगे नियन्त्रण हुटा दिए गए, कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध 
में लगे प्रतिबन्धों में कमी कर दी गई, निर्यात शुल्क कम श्रथवा समाप्त कर दिए गए, 
नियन्त्रण के श्रधीन श्राने वाली जिन्‍सों के लिए घुक्‍्त रूप से लाइसेंस दिए जाने को 
व्यवस्था की गई तथा निर्यात की जाने वाली जिन्‍सों पर लगा उत्पाद शुल्क वापस किया 
जाने लगा । द 

एक विद्येषज्ञ समिति की सिफारिश पर ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से 
जुलाई, १६५७ में एक सरकारी “निर्यात हानिभय बीमा तिगर्भा स्थापित किया गया। 
यह निगम उन हानिभय-बीसे की सुविधाएँ प्रदान करता है जिनका कारोबार 
. सामान्यतः व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ नहीं करतीं । जून, १६४७ में एक विदेशी व्यापार 
मण्डल तथा एक निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय स्थापित किए गए । प्रदर्शनी निदेशालय 
भारतीय वस्तुशों के लिए व्यापारिक हृदय प्रचार का काम करता है। भारत, विदेश्ञों की 
प्रदर्शनी तथा व्यापारिक मेलों में भाग लेता आ रहा है। अक्तूबर, १६५४८ में सयी दिल्‍ली 
में भारत १६५०८ ४ नामक एक राष्ट्रीय प्रद्दोनी हुई जो जनवरो, १६५४६ तक जारी रही । 

निर्यात-प्रोत्साहन के सभी पहुलुशों के सबिस्तर अध्ययन के लिए नियुक्त “निर्यात 
प्रोत्साहन समिति' ने अगस्त, १६५७ में सरकार को दिए अपने प्रतिवेदन में ये आवश्यक बातें 
सुझाई : (१) सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि-उत्पादन में ठोस वृद्धि, (२) श्रन्य देशों को 
वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भारतीय वस्तुओं का मूल्य कम रखना, (३) घरेलू उपभोग 
को कम करके भी निर्यात को प्रोत्साहन देना, (४) विभिन्‍न प्रकार की वस्तुश्रों कां निर्यात 
करना तथा ननिर्यात-के क्षेत्रों का विस्तार करना और (५) निर्यात की वस्तुश्नों के नये 

प्रयोगों की रोज करना । समिति का विचार है कि उचित उपाय किए जाने के फलस्वरूप 

. भारत का निर्यात ७ श्र्ब रुपये से बढ़कर ७.५० श्रर्ब रुपये प्रति वर्ष का हो सकता है। 
समिति ने यह भी सुझाया है कि निर्यात-शुल्क न केवल नीची दर पर ही लगाए जाएँ बल्कि 
उन्हें शीघक्रष परिवर्तित भी नहीं किया जाना चाहिए। 

'निर्यात प्रोत्साहन परिषदों' द्वारा विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों के 
शअ्रतिरिक्त भारत सरकार ने मई, १६५६ में एक झोद्योगिक-वारिए्यीय सदुभावना मण्डल 
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डेनूमार्क, फिनलेण्ड तथा स्वीडन भेजा । एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल' १६५४७ में 
पश्चिम जर्मनी गया । १६५८ में श्रफगानिस्तान, जापान तथा रूस को भी ३ व्यापारिक 
प्रतिनिधिमण्डल गए । घाला, जंज़ीवार, यूगाण्डा, ओलंका सऊदी श्ररब तथा संयुक्त श्रब 
गणराज्य के व्यायारिक प्रतितिधिमण्डल इस वर्ष भारत आए । 


व्यापतर करार 

अप्रैल, १६४७ के बाद से श्रब तक १२ देज्ञों के साथ हुए व्यापार करारों को 
नवीकृत किया गया और अफगानिस्तान, चेकोसलोवाकिया, जापान, यूनांन तथा श्रीलंका के 
साथ नये करारों पर हस्ताक्षर किए गए । इथियोपिया, जापान तथा यूनान के साथ व्यापार 
करार पहली बार हुए। भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापार करार पहले से ही हुए हुए हैं । 

अ्रगस्त, १६५६ में हुए भारत-प्रसेरिका करार में सार्वजनिक कानून ४८० के अन्त- 
गंत २६ करोड़ डालर (१.७२ श्रर्व रुपये) के मूल्य की उन क्ृषिजन्य वस्तुओ्रों के, जो 
ग्रमेरिका के लिए फालतु हैं, भारत में आयात किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके 
अनुसार बिक्री से होने वाली आय सें से १,३२७ शअ्रबं रुपये भारत सरकार को हस्तान्तरित 
कर दिए जाएंगे तथा शेष का भारत में उपयोग करते के लिए अमेरिकी सरकार स्वतन्त्र 
होगी । 

जुलाई, १६४६ में भारत, अमेरिका तथा वर्मा के बीच हुए एक त्रिदलीय करार के 
अनुसार भारत बर्मा को लगभग १.८५ करोड़ रुपये के घृल्य के सुती वस्त्र का निर्यात करेगा 
जिसका भुगतान बर्मा, सार्वजनिक कानून ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से खरीदे गए 
कच्चे कपास के रूप में करेगा। 


तटकृर 

१६५७-घ८ में तदकर आयोग ने तठकर सम्बन्धी २२ मामलों की तथा इस्पात के 
मूल्य सम्बन्धी १ मामले को जाँच की । तठकर वाले मासलों की जाँच का सम्बन्ध उद्योगों 
को मिली सुरक्षा जारी रखने के प्रदन से था | डिब्बावन्द फल, तेल से जलने वाले लेम्प, 
झलोह घातु तथा सुती वस्त्र-मशीन उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर सम्बन्धी सुरक्षा या तो 
समाप्त कर दी गई अथवा इनके उत्पादन के कुछ ही भाग के लिए सीमित रखी गई । आयोग 
ने उद्योगों को सुरक्षा देते तथा उनके सुरक्षात्मक्त शुल्क की वर्तमान दरों में परिबर्तेत करने 
की सिफारिश की । 


व्यापार की दिशा 
विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार में अमेरिका तथा ब्रिटेन मुख्य खरीदार 
हैं। १६५७ में भारत के श्रायात-व्यापार में १६.६ प्रतिद्त आयात अमेरिका से तथा २३.२ 
प्रतिशत आयात ब्रिटेन से हुआ। निर्यात-व्यापार में २०.६ प्रतिशत निर्यात अमेरिका को तथा 
२४.१ प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को हुआ । 
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१६५७ में विदेशों को ६ अरब ३७ करोड़ ७४ लाख रुपये के मुल्य का निर्यात तथा 
विदेशों से १० श्रर्ब २५ करोड़ ८० लाख रुपये के मुल्य का आयात हुआ । 

१६५७ में खाद्य, पेय तथा तम्बाक्‌ ; कच्चे माल ओर तेयार वस्तुओ्रों का मिलाजूला 
सामान्य निर्यात-सुचनांक परिसमाण को दृष्टि से ११६ तथा मुल्य की दृष्टि से €४ था। 
इसी प्रकार इन वस्तुओ्लों का आयात-सूचनांक परिमाण्य को दृष्टि से १३४६ तथा सुल्य की 
दृष्टि से €८ था । इस वर्ष निर्यात-घुल्य सुचनांक तथा आयार्ते-पुल्य सूचर्नांक का अनुपात 
(झ्राधार वर्ष : १६४२-४३ ८-- १००) ६६ रहा । 


द सरकारी व्यापार निगम क्‍ 

मई, १९५०६ सें १ करोड़ रुपये की अधिकृत पुजी से सरकारो संगठन के रूप सें 
सरकारी व्यापार निगर्मा की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य, विदेशों के साथ होने वाले भारत 
के व्यापार की न्‍्यूनताशों को पूरा करके व्यापार को संगठित करना है। स्थापित होने के 
बाद से ही यह निगम तियन्त्रित श्रथव्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार में 
विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के पोण्ड-पावने पर कुछ भी प्रभाव डाले 
बिना इन देशों से इस्पात, सीमेण्ठ तथा औद्योगिक उपकरण झादि प्राप्त किए जा सकें । 
निगम सीसमेण्ट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा जिप्सम जेसी बस्तुएँ . 
सस्ते मुल्य पर पहले से ही खरोद चुका है। निगम ने जिन वस्तुओ्नों के निर्यात के सम्बन्ध में 
व्यवस्था की है, उनमें खनिज पदार्थ, जूते तथा दस्तकारी को वस्तुएँ, नमक, चाय, कहवा तथा 
ऊनी वस्त्र हें। निगम ने लगभग १ अर्ब २६ करोड़ ८० लाख रुपये का कारोबार किया। 

सरकार ने जुलाई, १६५६ में निगम को भारतीय सीमेण्ट उद्योगों से सीमेण्ट प्राप्त 
करने, विदेशों से सीमेण्ट मेंगाने तथा इसका भारत की सभी रेल-पथ-सीमाओं (रेलहेड्स) पर 
समान सुल्य पर वितरण करने का काम सोंप दिया। देश में सीमेण्ट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
होने के फलस्वरूप १६४८ में निगम को २ लाख टन भारतीय सीमेण्ट निर्यात करने का 


श्रधिकार दे दिया गया। जुलाई, १६५७ से देश से कच्चा लोहा विदेशों को भेजने की 
व्यवस्था करते का काम भी निगम को सोंप दिया गया है। 


श्रान्तरिक व्यापार 
कहीय व्यापार. 
भारतीय तठ निम्न सामुद्रिक खण्डों में विभाजित कर दिया गया है: (१) पश्चिम 
बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) मद्रास (आन्ध्र प्रदेश सहित) (४) तिझुबांकुर-कोचीन, 
(५) कोचीन बन्दर, (६) बम्बई, (७). सौराष्ट्र, ओखा तथां कच्छ। एक ही सामुद्विक . 
खण्ड में विभिन्‍न बन्दरगाहों क्रे बीच होने वाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार! कहलाता है तथा 
दो. भिन्‍न सामुद्रिक खण्डों के बीच होने वाला व्यापार बाह्म व्यापार कहलाता है। 
१६५७-५८ (टप्रैल-दिसम्बर) में कुल तठवार व्यापार २ अर्ब ३२७ करोड़ २५ लाख 


रुपये के मुल्य का हुआ-- १ अर्ब १४ करोड़ श्य लाख रुपये के मुल्य का आयात तथा १ अरब 
२३ करोड़ ७ लाख रुपये के मुल्य का निर्यात । 


२४० ] भारत १६४६ 


ग्रन्तदंशीय व्यापार द 

देश के विस्तत क्षेत्रफल, भिसत-भिन्‍न स्थानों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार को जलवायु 
तथा विभिन्‍त प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का 
अन्तर्देशीय व्यापार, इसके बाह्य व्यापार से कई गुना बड़ा हो। राष्ट्रीय योजना समिति' 
की व्यापार उपससिति के प्रतिवेदन के भ्रदुसार १६४० में देश का आ्रान्तरिक व्यापार ७० 
श्रब॑ रुपये के मुल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ श्रर्ब रुपये के घृल्य का हुझा। अ्रन्तर्देशीय 
व्यापार की दृष्टि से भारत २६ व्यापार खण्डों में विभाजित किया गया है । 

विभिन्‍न राज्यों तथा बन्दरगाह वाले मुख्य नगरों (श्रायात) के बीच रेल तथा 
नवियों के द्वारा देश में जो व्यापार हुआ, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है: 








तालिका ५५ 
स्तर्देशीय व्यापार--चुनी हुई वस्तुएँ 
(१६५६-४७ ) 
व ने 

लकड़ी तथा पत्थर का कोयला ५७,४२,२२,००० 
सूती कटपीस द ७०,२६ ००० 
चावल ४,३४,११,००० 
गेहूँ '. २,६ ७,७४,००० 
कच्चा पटसन ६१,२०,००० 
लोहा तथा इस्पात की वस्तुएं ६,६०,६५,००० 
तिलहन २,४०,५७,० ०० 
संसक । २,६४,२०,००० 
चीनी (खाण्डसारी चीनी को छोड़कर ) | २,४४,४६,००० 


मीट्रिक माप-तोल 

आप-तोल सानक अधिनियम, १६५६: के अधीन जारी की गई सूचनाश्रों द्वारा चने 
हुए क्षेत्रों में ग्रक्तूबर, १६५८ से मीट्रिक माप-तोज की प्रणाली का प्रयोग करने को अनुमति 
दे दी गईं | राज्य सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं के परामर्श से 
सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाज्ारों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में मीटिक माप- 
तोल की प्रणाली लागू की गई । अ्रक्तुबर, १६६० तक साप-तोल की वर्तमान प्रणाली का 
प्रयोग करने की छट दे दी गई है। राज्य सरकारें नयी प्रणाली लागू करने के लिए आवद्यक 
उपाय कर रही हैं । इस व्यवस्था का उद्देश्य १६६० के मध्य तक सस्पूर्ण भारत में मोट्रिक 
तोल का चलन आरम्भ कर देना रखा गया है। मोट्रिक माप की प्रणाली भी धोरे-धीरे लाग 
को जाएगी । नज-+०-- 


छुब्बीसवाँ ग्रध्याय 


परिवहन 
रेल 

भारतीय रेलों का यातायात २४,८८६ मील की लम्बाई में होता है। भारतीय रेल 
संगठन एशिया में सबसे बड़ा तथा संसार का चोथा सबसे बड़ा संगठन है । १६५४८ में रेलों 
द्वारा प्रति दिल औसतन लगभग ४० लाख व्यक्तियों ने यात्रा की तथा ३.७० लाख दन 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया । १६५७-५८ के श्रन्त में रेलों में, 
जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयक्ृत उद्योग है, १२ श्रबं २८ करोड़ ६४ लाख रुपये की पँजी 
लगी हुई थी और सकल आय के रूप में २ श्र्बं ८र करोड़ ६६ लाख रुपये प्राप्त हुए । इसी 
वर्ष रेलों को ३ अरब ११ करोड़ १६ लाख रुपये व्यय करने पड़े । रेलों में ११,११,०२६ व्यक्ति 
काम से लगे रहे तथा मजदूरी और वेतन के रूप में उन्हें १.७३ श्रबं रुपये दिए गए । 

भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का उद्घाटन १६ अ्रप्नेल, १८५३ को हुआ । १६५७- 
पट में १ श्रब ४३ करोड़ १० लाख ५६ हज़ार व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा इनसे 
रेलों को १ श्र्ब २० करोड़ ८ लाख रुपये की आय हुई । इसी प्रकार इस वर्ष १३ करोड़ ३३ 
लाख ६५ हज़ार टन सामान रेलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया 
तथा इससे रेलों को २ श्र्ब २५ करोड़ ७२ लाख रुपये की आय हुई। 

३७ रेल प्रणालियों को जो भ्रगस्त, १६४६ के पूर्व भारत में विद्यमान थीं, ८ रेल- 
क्षेत्रों में बाँद दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न तालिका में दिखाए गए हैं : 











तालिका ५६ 
रेल क्षेत्र 
क्षेत्र स्थापित होने | रेल क्षेत्र के अ्रन्तगंत २१ साथ, १६४८ को 
के लि हि मुख्यालय | रेलमार्गों* की लम्बाई 
मा मा (मीलों में) 

दक्षिणी | १४ अप्रेल, | मद्रास तथा दक्षिणी मर- | सद्रास ६,१५६.३६ 
१६५१ | हठा, दक्षिण भारत और | ब० ला० १ै,ध्प्८,३४ 
मसूर रेल . म०ला० ४२०५.३२२ 


ु ० ल(० ६५.७० 


ब० ला० > बड़ी लाइन ५३; मण्ला०- मध्यम लाइन ३”“-३३”; छो०ला० 5 छोटी 
२-६ तथा २' रा 


भारत १६४८६ 


।लिका ५६ (क्रमशः ) 




















१ र्‌ ३ |. ४ 
मध्य | ४ नवम्बर, | ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, बम्बई 
१६५०१ निज्ञाप्र स्टेट, सिन्धिया ब० ला० 
और धोलपुर रेल स० ला० 
| । छो० ला० 
| 
। 
पदिचसी | ४ तवम्बर, बम्बई बड़ोदा तथा सेण्ट्ल बम्बई 
१६४१ | इण्डिया, सोराष्दू, कच्छ, ब० ला० 
राजस्थान और स्‌० ला० 
जयपुर रेल छो ० ला० 
उत्तरी | १४ अप्रेल, | पूर्वी पंजाब, जोधपुर- | दिल्ली 
। १६५४२ | बीकानेर रेल और ईस्ट ब० ला० 
इण्डियन रेल के तीन म० ला० 
ग्रपर डिवीज़न छो० ला० 
उत्तर-पूर्वी (१४गअ्प्रेल, |) अ्रवध तथा तिरहुत, भ्रसम| गोरखपुर| म० ला[० 





| १६४२ रेल और पुरानी बम्बई 
बड़ोदा तथा सेण्ट्ल 
इण्डिया रेल का फतेह- 


५ गढ़ जिला 











उत्तर-पूर्व (१५४ जनवरी, पाण्ड्‌ 
सीमान्त | (६४८ ब० ला० 
ल्‍ आह 
हू छो० ला० 

पूर्वो १ अगस्त, । ईस्ट इण्डियन रेल (तीन | कलकत्ता 
१६५४५ अ्रपर डिवीज़नों को ब० ला० 
छोड़कर ) म० ला[० 
छो० ला० 


है 
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दक्षिय-पुर्वो | १ अगस्त, | बंगाल-तागपुर रेल | कलकत्ता 
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ब० ला० २,४६४.६४ 
स्रू० ला० ना 
छो० ला[० ६२४.८८३ 


| 





रेल-वित्त क्‍ 
१६२७ में रेल-वित्त, सामान्य वित्त से श्ललग कर दिया गया और यह निर्णय किया 
गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार योगदान दिया करें। 


योजनाश्रों के श्रन्त्गंत विकास 
हाल के कुछ वर्षों में रेलों के सामने पुनस्संस्थापन (पुराने डिब्बों तथा रेल-इंजिनों के 
स्थान पर नये डिब्बे तथा रेल-इंजिन चालू करने ) की समस्या रही है। यह समस्या पहले 
आ्थिक मन्दी के कारर पेदा हुई और बाद को युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप और भी 
जटिल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के पुनस्संस्थापतत तथा विस्तार पर ४ शर्द 
२३ करोड़ ७३ लाख रुपये व्यय किए गए । 
द्वितोय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ४८ अब रुपये के कुल व्यय में 
से रेलों पर ६ अब रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से १.४० अर्ज रुपये 
की व्यवस्था रेलें स्वयं अपने-श्राप करेंगी । इसके झतिरिक्त 'रेल मल्य-क्वास निधि' में उसके 
योगदान के रूप में २.२५ अर्थ रुपये और व्यय किए जाएंगे । 


नये निर्माणकार्य क्‍ 

प्रथम योजनाकाल में, पहले उखाड़ दी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछा 
दी गईं, ३२८० मील लम्बी नथी लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ सील लम्बी छोटी लाइनों को 
मध्यम लाइनों में बदल दिया गया । योजनाकाल के ग्रन्त में ४५४ मील लम्बी 
नयी लाइनें बिछाई जा रही थीं; ५४२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों सें बदली 
जा रही थों तथा २,००० मील से श्रधिक नयी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा 
था। द्वितीय योजनाकाल में ८४२ मील लम्बी नयी लाइनें बिछाई जाएंगी; १,६०७ सील 
लम्बी रेल लाइनें दोहरी की जाएंगी, २६४ मील लम्बी मध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में 
बदला जाएगा तथा 5,००० मील लम्बी वर्तमान लाइनों के स्थान पर नयी लाइनें बिछाई 
जाएंगो । ष द 


२४४ | भारत १६४६ 


2६५७-फ८ में १६८.१४ सील लम्बी निम्त तयो लाइनें चालू की गईं : (१) उत्तरी 
रेल की बरहन-प्रावागढ़ लाइन (बरहन-एटा लाइन पर) (२३.३१ सील); (२) उत्तर- 
पूर्वी रेल की लीडो-लेकापाणी लाइन (१५.४१ मील); (३) दक्षिणी रेल की कोट्टयेस- 
क्विलोन लाइन (४६.३१ मील); (४) पश्चिमी रेल की भिलाडी-रानीवाड़ा 


लाइन (४३.६१ मोल) और (५) मध्य रेल की खण्डवा-तक्कल लाइन (१३६ 
मील), खण्डवा-प्रजमेर लाइन (०.३६ मील) तथा हिंगोली-कन्हेरगाँव-नाका लाइन 


(१७.६६ मील ) । 


रेल-इंजिन तथा डिब्बे 
प्रथम योजनाकाल में ४६६ रेल-इंजिनों; ४,३४१ सवारी-डिब्बों और ४१,१६२ 


माल-डिब्बों का निर्माण किया गया । 
द्वितीय योजना में रेलों के विकास तथा पुनस्संस्थापन के लिए जो कार्यक्रम रखा 


गया है, वह निम्न तालिका में दिखाया गया हे : 























तालिका ५७ 
रेल-इंजिन तथा डिब्बे (द्वितीय योजना) 
रेल-इंजिन माल-डिब्बे ! सवारी डिब्बे 
. बड़ी | मध्यम |छोटी| बड़ी. मध्यम | छोटी 4 4] 
लाइन | लाइन (लाइन | लाइव | लाइन | लाइन | लाइन | लाइन लाइन 
कि 
विकास ४दु८ | ४१६ | -“ा | ५६,१७४ १६,८२० का! का ३,३६४ -- 
पुनस्संस्थापन | ६६२ | ४०२ | ८१ | शद्ाय७६ ४६५४२ ४,०२१ ४,३६२| १,४२२६३३ 
सा लक का १ राम, शक अमल पा कस, मर 
बिक आल 
योग जे य्प्३्‌ य्प्श ८१,४३४ २१,७७९ ४०२ * सर ४,७प्द्‌। ६३३ 


डे 





१६५७-४८ में बड़ी लाइन के २२४ तथा मध्यम लाइन के ३७८ नये रेल-इंजिनों; 


बड़ी लाइन के ६१५, मध्यम लाइन के ४२४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये सघारी-डिब्बों 
झौर बड़ी लाइन के १६,८६४; मध्यम लाइन के ६,६७५ तथा छोटी लाइन के ६६ नये 
माल-डिब्बों का प्रयोग आरम्भ हुआ । 

रेल-इंजिनों, सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारत 
सामान्यतः स्वावलस्बी हो चुका है। सरकारी चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने में प्रति वर्ष 
बड़ी लाइन के औसतन १६८ रेल-इंजिन तेयार किए जाते हैं। दिश्वम्बर, १६४८ के श्रन्त 
तक ७६० रेल-इंजिनों का निर्माण हुआ । क्‍ 
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दिसम्बर, १६४८ के अ्रन्त तक टाटा इंजीनिर्यारण तथा रेल-इंजिन कारखाने में 
मध्यम लाइन के ३७१ रेल-इंजिन तेयार किए गए। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक 
प्रति वर्ष ओऔततन 2१०० रेल-इंजिन तेयार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की 
ग्राशा है । 

बिजली की दोहरी व्यवस्था से युक्त सवारी-डिब्बों को छोड़कर अन्य सवारी-डिब्बों 
का श्रायात बन्द कर दिया गया है। मद्रास के निकट पेराम्ब्र-स्थित 'सरकारी जोड़हीन 
सवारी-डिब्बा कारखाने में प्रारम्भ में १६६०-६१ तक प्रति वर्ष १४५० सवारी-डिब्बों के 
निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 
दिसम्बर, १६५४८ के अन्त तक ४६७ सवारी-डिब्बों का निर्माण हुआ । बंगलोर-स्थित एक 
दूसरे सरकारी कारखाने हिन्दुस्तान विमान (एयरक्राफ्ट) कारखाने में दिसम्बर, १६प८ 
के अन्त तक बड़ी लाइन के इस्पात के १,२८५ उपस्कृत (फरनिइ्ड) सवारी-डिब्बे तैयार 
किए गए । 

भारत के माल-डिब्बा उद्योग में, जो पुर्ण रूप से एक निजी उद्यम है, प्रथम योजना- 
काल के प्रथम वर्ष में ३,७०७ तथा अन्तिम वर्ष में १५,४४० माल-डिब्बे तेयार किए गए । 
१६५४७-प८ में इस कारखाने में १७,३०० माल-डिब्बे तयार हुए । 


मरम्मत-कारखाने तथा मशीन 

द्वितीय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने और मध्यम लाइन के सवारी-डिब्बों के 
निर्माण का एक नया कारखाना स्थापित करने, जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने में 
एक नया उपस्करण विभाग खोलने तथा “चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने के विस्तार की 
व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप रेल-इंजिनों, माल-डिब्बों तथा सवारी-डिब्बों की 
वारधिक पुनर्नंवन-क्षमता में वृद्धि होने की श्राज्वा है । 


विद्यतीकरण । 

भारत में विद्युत्‌ू-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम १६२५ में आरम्भ हुआ । बिजली 
से चलने वाली रेल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के आस-पास कुछ ही लाइनों पर चलती 
हैं। पूर्वी रेल की मुख्य हावड़ा-बर्दंमान लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया तथा 
इस लाइन पर विद्युत-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम श्रगस्त १६५४८ में आरम्भ हुआ । 
३१ मार्च, १६४८ को देश में ३२०६.२४ मील लम्बी लाइन पर बिजली से चलने वाली 
रेलों को व्यवस्था थी। द्वितीय योजनाकाल में १,४४२ मील लम्बी रेल-लाइन पर बिजली 
से चलने वाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी । 

कुछ चुने हुए रेल-भार्गों पर डीज़ल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था की जा चुकी 
है । १६६०-६१ तक १,२६३ मील लम्बी रेल-लाइन पर डीज्ञल से चलने वाली रेलों को 
व्यवस्था हो जाएगी । 


नी 
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पुल्ल 

सोकामाधाट के निकठ गंगा-पुल का कार्य पूरा हो चका है। द्वितीय योजना में पुलों 
के लिए निर्धारित करिए गए ३३ करोड़ रुपये सें से श्य करोड़ रुपये पुनस्संस्थापन पर, 
६ करोड़ रुपये गंगा-पुल पर तथा ६ करोड़ रुपये ६ नये पुलों पर व्यय किए जाएंगे । 


रेल-यात्रियों को सुविधाएँ 
१६४१-४२ से १६४७-४८ तक रेलों के संगठन में जो सुधार किए गए, उनमें से 

निम्न महत्वपूर्ण सुधार उल्लेखनीय हैं : 

(१) सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक यात्रा, 

(२) लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए सवारी-डिब्बों में स्थान सुरक्षित किए 

जाने की व्यवस्था, 

(३) दिप्तम्बर, १६५८ तक ६०३ नयी रेलगाड़ियों का चाल किया जाना 
तथा ६३० रेलगाड़ियों का विस्तार, 
(४) सोते की व्यवस्था, 
(५४) सभी जनता गाड़ियों (तृतीय श्रेणी) में वातानुकलन की व्यवस्था, 
(६) भोजन को व्यवस्था में सुधार करना, तथा 
(७) पीने के पानी की सुविधाश्रों और पंखों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था 
सें सुधार और नये अथवा उन्नत पुलों तथा प्लेटफार्मों की व्यवस्था । 


करमचारी कल्याण 

प्रथम योजनाकाल में तथे मकानों के निर्माण तथा कर्म वारी-कल्याणकार्यों पर 
प्रति वर्ष औसतन ४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय किए गए। वित्तीय'योजनाकाल में 
प्रति वर्ष औसतन १० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है । 

प्रथणम योजनाकाल में कर्मचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाए गए और 
द्वितीय योजनाकाल सें ६४,३०० कव[टंर तनवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। १६५७-पद् 
में इनमें से २५,००० क्वार्टर बनवा दिए गए । द 

१६५७-घ८ के अन्त में रेल कर्मचारियों के लिए ८३ अ्रस्पताल तथा ४४० दवाखाने 
थे। द्वितीय योजनाकाल में १३ नये रेल-अस्पताल और ७० नथे दवाखाने खोलने तथा 
वर्तमान रेल अस्पतालों में १,६०० अतिरिक्त रोगीशय्याओं की व्यवस्था करने का भी 
विचार किया गया है । 

दिसम्बर, १६५७ में १० लाखअथवा उससे श्रधिक रेल-कर्मचारियों के समक्ष एक 
निवृत्ति-वेतत (पेंशन) योजना स्वीकार अ्रथवा अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखने का 
निर्णय किया गया । ल द 
क्‍ रेल-कर्मचारियों की उन सन्‍्तानों के लाभ के लिए, जो अपने माता-पिताओों से 

दूर रहकर विद्याष्ययन कर रहे हैं, १९ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किए जा रहे 
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हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही 
है । उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १६८८ में प्रथण चलते-फिरते पुस्तकालय का 
उद्घाटन किया गला । 


रेल-यात्रा सम्बन्धी आँकड़े 
यात्री-यातायात तथा आय 
१६५४७-४८्में सभी श्रेरियों के कुल १,४३,३६,५० ० यात्रियों ने ४३,३३२,२८,०२,००० 
सीलों की यात्रा की । इतपे रेलों को १,२०,०८,४३,००० रुपये को आय हुई । प्रत्येक यात्री 
से प्रति मील औघप्ततत ४.३२ पाई किराया लिया गया। 


बिना टिकट यात्रा 

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से दिसम्बर, 
१६५८ में भारतीय रेल अ्रधिनियर्मा में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया 
गया। बिना टिकठ की जाने वाली यात्रा की रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए गए । 
१६५७-४८ में ६२,७६,५०७ व्यक्ति बिना दिकठ यात्रा करते हुए पकड़े गए जिवसे किराए 
तथा जुर्माने के रूप में १,४२,६ ०,४६५ रुपये वसुल किए गए। 


दु्घेटनाएँ क्‍ 
१६७७-ए८ में जो रेल दुर्घटनाएँ हुईं, उनके परिणामस्वरूप प्रति १० करोड़ 
व्यक्तियों के पीछे ५ के हिसाब से ७७ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए तथा प्रति १० करोड़ 
व्यक्तियों के पीछे ३२५ के हिसाब से ४०४ व्यक्तियों को मत्यु हुई । 


याल-परिविहन तथा आय 

१६५७-घ८ में रेलों हारा १३,३३,६५,००० टन साल एंक स्थान से दूसरे स्थान को 
लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों को २,२५,७१,४२,००० रुपये की श्राय हुई। प्रत्येक टन 
साल के लिए औसतन ११.४ पाई प्रति मील भाड़ा लिया गया। 

१६४७-प८ में २,६५,३७,६०० टन कृषिजन्य पदार्थ: ६,२२,६२,४०० टन 
खनिज पदार्थ; ४८,६६,२०० टन खनिज तेल; २,५६,७५,३०० टन चीनी, कपास, 
सीमेण्ट, कागज, चाय श्रोर लोहा तथा इस्पात शादि का सामान; ७.०८ लाख उन पशु, 
खाल तथा चमड़ा; ४७.८० लाख टन वनजन्य वस्तुएँ; २.६४ करोड़ टन खाद और चारा 
आदि तथा १२.८६ लाख टन सेना सम्बन्धी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया- 
ले जाया गया जिनसे रेलों को क्रमशः: ४०,०७,७२,३०० रुपये; ४६,६५७,६५,१०० रुपये; 
१३,८४,७३,४०० रुपये; ४३,४५४,६५,७०० रुपये; ३ करोड़ रुपये; ७.६० करोड़ रुपये; 
४२ करोड़ रुपये तथा ३.१० करोड़ रुपये की आय हुई। 
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निर्यात यातायात 

निर्यात के लिए रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक सामान ले जाए जाने को अधिक 
प्राथमिकता दी गई । १६५७-४८ के अच्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापटमस 
के बन्दरगाहों में निर्यात के लिए (जहाज़ों पर लदाई को प्रतीक्षा में) लोहा तथा मेंगनीज् 
ऋमद:ः ७३,४६६ टन तथा ८६,६०३ दन; ४,००० दस तथा ८३,१४४ टनाः १, १७,८७७ 
टन तथा ४४,५४३ टन और १६,११६ टन तथा २,४३,६७२ ठन पड़ा हुश्रा था । 


किराया तथा भाड़ा 

१६४८ में रेलों के किरायों तथा भाड़ों की दरों में सुधार किया गया। दिल्‍्ली- 
हावड़ा, दिल्‍्ली-बम्बई तथा दिल्‍ली-मद्रास के बीच चलने वाली तृतीय श्रेणी की वातानु- 
कलित गाड़ियों के लिए ४ पाई प्रति मील श्रतिरिक्त किराया लिया जाता है। 

रिल-पात्री किराया अधिनियम! १५४ सितम्बर, १६५७ को लागू हुआ। १४ मौल 
तक की दूरी का किराया करमुक्त है। 

'रेल-भाड़ा जाँच समिति! की सिफारिश पर १ अक्तूबर, १६४८ से संशोधित 
रेल-भाड़े लागू किए गए जिनके श्रतुसार भाड़ों से होने वाली आय में प्रति वर्ष ६.६० करोड़ 
रुपये श्रौर पार्सल यातायात से होने वाली आय में २ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा 
है। समिति ने भाड़े से होने वाली झ्राय में श्रोततन १२.६ प्रतिशत की वृद्धि करने को 
सिफारिश की है । 


प्रशासन 

रेलों के नियन्त्रण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व 'रेल मण्डल पर है जो सर्वे- 
प्रथम १६०५ में स्थापित हुआ था। जनता तथा रेल प्रशासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
बनाए रखने के लिए निम्त ३ प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं: (१) प्रादेशिक रेल 
उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ, (२) प्रत्येक रेल क्षेत्र के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेल 
' उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ' तथा (३) केन्द्र में राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार 
परिषद्‌ । प्रत्येक रेल-डिवीज़न के लिए १ जनवरी, १६५४८ से “डिवीज़्नल सलाहकार 
समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं । 


सडक 
१६४७ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के निर्मारा तथा उनकी देखभाल 
का दायित्व स्वयं ले लिया। नये संविधान के श्रन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व में 
और राज्योय राजपथ, जिला तथा गाँवों की सड़कें राज्य सरकारों के दायित्व में श्राती हैं । 


प्रगति. 


... नागपुर योजना (१६४३) में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में हाल के वर्षों 
में सड़क विकास के सम्बन्ध में हुई प्रगति अ्रगली तालिका सं० ५८ में दिखाई गई है। 


नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य 
१ अप्रल, १६४१ 
३१ साच, १६५७६ 
३१ माच, १६५७ 
३१ साच, १६६१ 


राष्ट्रीय राजपथ 


परिवहन 
तालिका श८ 
सडक विकास 


पक्की सड़कें ल्‍ 
(मील ) 





५ 9 र्‌ की ह। ००० 


१,२२,००० 
१,४४,०० ० 


[ २४६ 


कच्ची सड़कें 
(मील ) 





२,०८८ ००० 
२,४९१,००० 
4१,६८:, ०० ० 
२,०१९,००० 


४) ४ 
९,२ है: व )0०० 


१ श्रप्रेल, १६४७ को जिस समय केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का दायित्व 
स्वयं ग्रहण किया, लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें और हज़ारों पुल तथा पुलियाँ टूटी हुई 
थीं। इसके श्रतिरिक्त वर्तमान सड़कों में से ६,००० मील लम्बी सड़कें भ्रच्छी नहीं थों। 
तब से ञ्रब तक हुई प्रगति निम्न तालिका में दिखाई गई है : 


तालिका ५६ 


राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में हुई प्रगति 


ानपाओीय हुई सड़कें बड़े पुल वर्तमान सड़कों से | सड़क चोड़ी 
फिर बनाई रु सुधार किया गया | की गई 








गई (सील) |  + 
प्रथम योजनाकाल ७४६ ३३ 9,००० 
१ श्रप्रेल, १६५४६ से 
३१ दिसम्बर, १६५८ रेत० २३ २,००० 


द्वितीय योजनाकाल 
(प्रस्तावित ) 











(मील ) 





३,४०० 


(सील) 





७00 


राज्यों के पुनस्संगठन के पश्चात्‌ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कुल सिलाकर १४,००० 
मोल लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे। 


इस समय १३,६०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं जिनके बीच-बीच सें निम्न 
सड़कें श्रा जाती हैं : 


ग्रमृत्सर--कलकत्ता; श्रागरा--बम्बई; 
कलकत्ता; कलकत्ता--नागपुर--बम्बई; वाराणसी--नागपुर--हैद राबाद --कुरनूल-- 


बम्बई---बंगलोर---मद्रास; सद्रास--- 
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बंगलोर--कन्याकुमारी अश्रन्तरीप; दिल्‍ली--अहमदाबाद--बम्बई;. अहमदाबाद--कण्डला 
बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा अहनदाबाइ--पोरबन्दर; अम्बाला--शिमला--- 
तिब्बत की सीमा; दिल्‍ल्ली--मुराशवाद--लखनऊ; लखनऊ --मुज़्फ्फरपुर---बरौनी .(एक 
शाखा नेपाल की सीमा तक); असम एक्सेस सड़क और असम ट्रंक सड़क (एक ज्ाखा 
मस्पपुर होते हुए वर्मा तक) । 

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में जो महत्वपुर्ण कार्य जारी हैं, उनमें से जवाहर 
(बनिहाल) सुरंग मुख्य है। इस घुरंग का निर्माण जम्तू--ओऔनगर--उरी के राष्ट्रीय 
राजपथ पर पीर-पंजाल परवंतमाला के आरपार ७,२४० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है । 
पहु सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में से एक है। इसका निर्माण पुरा होने पर 
कदमीर घाटी तथा शेष भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी जो 
बारहों महीने चाल रहेगा। सुरंग में दो मार्ग हैं जिनमें से एक यातायात के लिए खोल दिया 
गया है । 


अन्य सड़के 

भारत सरकार राज्यों की कुछ सड़कों के विकास के लिए भी वित्त की व्यवस्था 
करती है। इन में श्रसम को पासी--बदरपुर सड़क और केरल, बम्बई तथा मेसूर राज्यों 
की पश्चिमी तट वालो सड़कें शझाती हैं । 

मई, १६५४ में स्वीकृत अ्रन्तर्राज्यीय अथवा श्राथिक महत्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय 
सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजनाकाल में १२५४ सील लम्बी 
नयी सड़कें बनवाई गईं तथा ५०० मील लम्बी वर्तेमान सड़कों को सुधारा गया । होष कारये- 
क्रम द्वितीय योजना में पुरा किया जाएगा। 


राज्यों के दायिल में आने वाली सड़कें 

द्वितीय योजनाकाल के लिए राज्यों तथा संपीय क्षेत्रों द्वारा तेयार किए गए कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत २१,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा ३७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें 
बनाई जाएंगी । 


सड़क-परिवहन 

मोटरगाड़ियाँ 

३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष सें भारत में ४,२२,०४१ मोटरगाड़ियाँ 
थीं। मार्च, १९५६ के अन्त में ४०,४२७ मोटरसाइकिल तथा ऑटोरिक्शा ; १,८८,१६५७ 
प्राइवेट कार तथा जीप ; ६१,०१८ सार्वजनिक बसें ; १,१८,१४४ भास्वाहक (दक आदि) 
गौर १३,६८७ श्रन्य मोटरगाड़ियाँ थीं । 

३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३३,१२,४६,००० रुपये के मुल्य 
को २५,५४२ मसोटरगाड़ियाँ तथा पुत्ञों का आयात किया गया ॥ 


परिवहुन | २५१ 


"अयात्तन 

कई राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में सवारी-सड़क परिवहन का राष्ट्रीयरण किया जा 
चुका है। इत परिवहन सेवाओं की व्यवस्था अनुविहित सड़क परिवहन निगस, ज्वाइण्ट 
स्टाक कम्पनियाँ तथा राज्योय विभाग करते हैं। जाज-परिदहुन मुख्यतः निजी संचालकों के 
हाथ में ही है। तृतीय घोजना को समाप्ति से पहले इसका राष्ट्रीयकरसा करने का विचार 
नहीं है । 

अच्तर्राज्योय मार्गों की सड़क-परिवहुन सेवाओं के विकास, समन्वय तथा नियम्नन के 
लिए एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग स्थापित किया जा चका है। 

एक शोर विभिन्‍न प्रकार को परिवहन सेवाओं तथा दूसरी ओर केन्द्रीय तथा 
राज्यीय परिवहन-नी तियों के बीच पुर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार 
ते परिवहन विकास परिषद्‌, सड़क तथा श्रन्तरेंशीय जल-परिवहत सलाहकार समिति” तथा 
केत्रीय परिवहन समम्बय समिति' स्थापित की। राज्यों में परिवहन सम्बन्धों प्रशासन के 
पुनस्संगठन पर परामर्श देने के लिए एक तदर्थे समिति स्थापित की जा चुकी है । 


अन्तर्देशीय जलमाग्ग 

देश के नौगम्य (नेवीगेबल ) जलमार्ग ५,००० मील से अधिक लम्बे हैं। गंगा तथा 
ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा, केरल को नहर, आन्ध्र प्रदेश 
तथा मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें 

लेखनीय हैं । 

गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर होने वाले जल-परिवहन के विकास 
में समन्वय स्थापित करने की हृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से 
१६५२ में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहुन मण्डल' स्थापित किया गया। द 

इस समय १,५०७ मील की लम्बाई में नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएँ तथा 
३,५८७ मील लम्बे नदी मार्गों में बड़ी नौकाएं चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में गंगा-बह्मपुत्र 
सण्डल' ने गंगा के ऊपरी भाग में एक परीक्षण-बोजनाकार्य आरम्भ कर दिया है। योजना में 
बकिघम नहर तथा पश्चिमी तट की नहरों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है । 

तदंशीय जल-परिवहन समिति' ने अन्तर्दशीय जलमागों तथा बहुद्देश्यीय नदीघादी 

योजनाकार्थों के विकास आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं । 


क्‍ जहाजरानी 
योजनाकाल में प्रगति 
१६४७ में 'जहाज़रानी नीति समिति' ने शगले ५-७ वर्षों में २० लाख टन जी० 
आ्रर० टी० के लक्ष्य की सिफारिश को थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 
प्रकार ने यह अनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे, खण्डों में ही प्राप्त किया जा सकता 
है । जहाअरानीं कम्पनियों को जहाज़ो बेड़े का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 
१६५४१ में ऋण देने की एक योजना बनाई गई । 
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प्रथम योजना के ग्रन्त में देश में ६,००,७०७ जी० आर० दी० के जहाज थे ओर 
द्वितीय योजना के श्रस्त में देश में ६,०१,७०७ जी० आरर० टी० के जहाज़्ों की व्यवस्था करने 
का लक्ष्य रखा गया है। 

नवम्बर, १६५८ के अन्त में भारत में ६,३६,७०८ जो ० आर० टी० के १४१ जहाज 
थे जिनमें से २,५७,६४५ जी० शझ्रार० दी० के ८५४ जहाज़ तदीय व्यापार में तथा २,७१,७६३ 
जी० आर० टी० के ४६ जहाज़ विदेश व्यापार में लगे हुए थे । 

१,२८,००० जी० आर० टी० के जहाज्ञों का निर्माण किया जा रहा है जो द्वितीय 
पोजनाकाल के पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे । द्वितीय योजना में प्रस्तावित ३ लाख जी० झार ० 
ठी० के जहाजों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशी विनिमय की कसी तथा आआन्तरिक वित्तीय 
स्थिति सुहृढ़ न होने के कारण कटौती कर दी गई।... 


वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम 

१६५८ में लागू किए गए वारिज्य जहाज़रानी अधिनियम में भारत सरकार को 
परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय जहाज़रानी मण्डल तथा 'जहाज्षरानी विकास निधि' की स्था- 
पना के लिए व्यवस्था की गई है । 


जहावरानी नियम 

१६५० में १० करोड़ रुपये को श्रधिकृत पूँजी से सरकार द्वारा संचालित पपुर्वी 
जहाज रानी निगम लिपिटेड' नामक एक जहाज़रानी निगम स्थापित किया गया। सरकार 
ने इस निगम का प्रबन्ध अ्रगस्त, १६५६ में सिन्धिया कम्पनी से अपने अ्रधिकार में ले लिया। 
इस निगस के पास माल-परिवहन तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय ८ जहाज्ञ हैं । 
भारत-जापान, भारत-प्रास्ट्रेलिया, भारत-सिगापुर तथा भारत-पुर्वी श्रफ्रोका मार्गों पर इस 
निगम को ओर से माल-परिवहुन सेवा तथा यात्री-परिवहन सेवा की नियमित व्यवस्था है । 

१० करोड़ रुपये की अ्रधिकृत पूंजी के साथ १६५६ में पंजीकृत 'पश्चिमी जहाज़रानी 
निगर्मा के जहाज़ भारत-पोलेण्ड, भारत-फारस की खाड़ी, भारत-लाल सागर तथा भारत-रूस 
सार्ग पर चलेंगे। 


हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट 

सरकार ने सिन्धिया कम्पनी से विशाखापटनम जहाज़निर्माण-घाट' मार्च, १६४२ में 
खरीद कर इसकी व्यवस्था का भार हिन्दुस्तान जहाजनिर्मारा-घाटर लिमिटेड को सौंप दिया । 
इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज का जलावतरण सा, १६४८ में हुआ । श्रब तक २० 
समुद्री जहाज्ञों तथा ३ छोटे जहाज्ञों का निर्माण किया जा चुका है। १६६०-६१ तक ६ 
झोर जहाज़ों का निर्माण होने की श्राशा है । 


दूसरा जहाजनिर्मास-धाट 
... ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो योजना की 'प्राविधिक सहयोग योजना” के श्रन्तर्गंत 
भारत में दूसरे जहाज़निर्माण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का सर्वे- 
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क्षण करने तथा तत्सम्बन्धी ऑकड़ों का दंग्रहू करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत 
भेजा । मण्डल ने अप्रल, १६५४८ में दिए अपने प्रतिवेदन सें कोचोन (एरखाकुलम ), सज़- 
गाँव गोदी, कण्डला, द्वॉम्बे तथा जिग्नोंखाली को अधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर . 
विचार करने का सुझाव दिया। 


प्रशिक्षण संस्थान क्‍ 

१६ए८ में 'ठी० एस० डफरिन' में ६१ शिक्षाथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 
तत्पश्चात उन्हें विभिन्‍न जहाज़ों पर नियुक्त कर दिया गया । 

३,१०२ शिक्षार्थियों ने मार्च, १६५४८ के अन्‍्त तक बस्बई के 'नाबिक तथा 
इंजीनियरिंग कालेज” में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाश्रों का लाभ उठाया । कलकत्ता के 
समुद्री इंजीनियरिंग कालेज” की छठी दुकड़ी के शिक्षा्थियों में से १६४८ में ४० शिक्षार्थो 
उत्तीर्ण हुए। द 

तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर, १६४८ के अन्त तक २,४८५ शिक्षार्थियों 
को प्रशिक्षण दिया गया। 


बन्दरगाह 
बड़े बन्दरगाह 

भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं--कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा 
विज्ञाखापटनम । १६५७-४८ में इन बन्दरगाहों पर ३.१० करोड़ दन माल लादा-उतारा 
गया । 

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अत्तुविहित बन्दरगाह प्राधि- 
कारियों के श्रधीन है । इन प्राधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है । कण्डला, 
कोचीन तथा विद्याखापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है। क्‍ 

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाग्रों का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के 
सम्बन्ध सें उपाय किए जा चुके हैं और कई बन्दरयाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारी हैं । 


छोटे बन्दरगाह 

भारत के समुद्र तट पर अन्य कई छोटे बन्दरगाह भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लगभग ४० 
लाख ठन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सर- 
कारों पर है। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्‍त सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई. है । 


राष्ट्रीय बन्दरगाह मरडल 
बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परा- 
मर देने के लिए १६५० में 'राष्ट्रीय बन्दरगाह सण्डल' स्थापित किया गया । 


२५४ | भारत १६४६ 
पर्यटन उद्योग 


अद्यासन 
१६४६ सें परिवहन सन्त्रालय के श्रधीन एक (पर्यटन उद्योग विभाग' स्थापित “किया 


गया औ्रौर तब से कलकत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन 
कार्यालय और श्रागरा, औरंगाबाद, कोचीत, जयपुर, दर्शजलिग, बंगलोर, भोपाल तथा 
वाराणसी में पर्यटन सुचना कार्यालय खोले जा चुके हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों के 
निकट सम्पर्क सें रहते हुए कार्य करते हैं। कोलम्यो, पेरिस, फ्रकफर्ट, न्यूया्क, मेलबोर्न 
तथा लग्दन में भी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं । 

परिवहन तथा संचार-साधन सम्तरालय में श्रलग से एक पर्यटन विभाग स्थापित 
किया जा चुका है। एक 'पर्यटव विकास परिषद्‌! सरकार को पर्यटव सम्बन्धी समस्याश्रों पर 
परामर्श देती है । ' 

पर्यटल उद्योग के विकास को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी विनिरय के 
इस स्रोत से पुरा-पुरा लाभ उठाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जा चुर्क 
है जिसमें तत्सम्बन्धी विभागों के सचिव तथा अध्यक्ष होंगे और जिसकी अ्रध्यक्षता सन्त्रि- 
सण्डल के सचिव करेगे । 


होटल माचक तथा दर-निर्धारण समिति 

भारत के होटलों के वर्गोकरण तथा मानकोकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श 
देने के लिए १६४७ में स्थापित होटल मानक तथा दर-निर्धारण सद्दिति'! की सिफारिशों 
कार्यान्वित की जः रहो हैं । 


फ्यटन सम्बन्धी नियमों में छूट 

भारत में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनि- 
समय नियन्त्रण और चुंगी श्रादि से सम्बन्धित नियम कुछ शिथिल कर दिए गए हैं। देशाटन 
को बढ़ावा देने के लिए रेलों द्वारा रियाथती दरों पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की 
गई है । विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जाने वाले पर्यटकों को 
विशेष रियायत दी जाती है । इस समय देश में सरकार द्वारा स्वीकृत २६ यात्रा संस्थाएँ, १३ 
ईशिकार संस्थाएं तथा ५ मान्यताप्राप्त पर्यंटव अधिकता (एजेण्ट) हैं। 


जानकार 

पर्यटन सम्बन्धी साहित्य मार्मदर्शन-पएस्तिकाशों, फोल्डरों, मानचित्रों तथा चित्रमय 
कार्डों श्रादि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पबंडरों को ग्राकुषित करते के उल्ेश्य से 
ट्रलर इत इश्डिया' शीर्षक एक सचित्र मासिक्ष पत्रिशा भी प्रकाशित की जाती है । 

भारत के भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की रूंख्या १६४१ के बाद से 
अब चार गुने से अधिक हो गई है। १६५४८ में ६२,१६३ विदेशी पर्यटक भारत आए । 
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भारत के रिज़र्व बक द्वारा पर्यटन उद्योग से १६४७ सें १६ करोड़ रुपये की आय 
होने का अनुमान लगाया गया है । 


-«. पयेटन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने कई 
योजनाएँ तेयार की हैं । 


ग्सेनिक उड्डयत 


१६७०८ में भारतीय विमानों ते ८ लाख यात्रियों और लगभग १६.४२ करोड़ पौण्ड 
साल तथा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले जाने में २.६० करोड़ सील को 
उड़ान की । 

१६४७ से अब तक यात्री-परिवहन में दूने से भ्रधिक की वृद्धि हुई और माल-परि- 
बहुन में १७ गृने से अधिक की । डाक पहले से लगभग ६ गुन्री अधिक लाई-ले जाई गई तथा 
विमानों ने पहले की अपेक्षा ढाई गुता अ्रधिक उड़ान की । 


विमान निगम 


“इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास १६८८ के श्रन्त में १० बाइकाउण्ट, ६ 
स्काई मास्टर, ५ हेरोन तथा ६१ डकोटा विमान थे । इसके विमान देश के सुख्यः नगरों के 
बीच उड़ान करते हैं। १६५७-४८ में इसके विमानों ने ५,६६,५७३ यात्रियों के साथ 
१,८३२, १८,५५२ सील की उड़ान की । क्‍ 

“एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन' के पास १० सुपर कॉन्स्टलेशन तथा डकोठा 
विमान हैं। इसके विमान १७ देक्षों की उड़ान पर जाते हैं। १६४७-४८ में इसके विमानों 
ने ८८,३१२ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लामे-ले जाने में ६७,१६,००० झील की 
उड़ान की । 


ग्रशिक्षण 

असतिक उड्डयन विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में विभानचालकों, 
वघानिक इंजीनियरों, हवाईश्रड्डा-अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। १६५८ 
में इस केन्द्र में २१२ शिक्षाथियों को विभिन्‍न प्रकार का प्रशिक्षर दिया गया ओर नवम्बर 
के श्रन्त में १७७ शिक्षार्थों प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । 


उद्डयन क्लब 

भारत में सहायताप्राप्त १४ उड्डुयन क्लब, ३ ग्लाइडिग केन्द्र तथा १ ग्लाइडिग क्लब 
हैं । नवम्बर, १६५४८ के अन्त तक इन उड्डयन क्लबों सें २०१ विमानचालकों को प्रशिक्षरत 
दिया गया और १ दिसम्बर, १६४८ को इन क्लबों में ४४१ व्यक्ति प्रशिक्षरा प्राप्त कर रहे थे । 
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हवाशअडड 
भारत सरकार के असेनिक उ्डयन विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में ८४ हवाई- 
झडडु हैं। कलकत्ता (डसडम ), दिल्‍ली (पालम) तथा बम्बई (सान्‍्ता कज्) के हवाईअ्रड , 
अन्तर्राष्ट्रीय हुवाईअडु हैं । 

६ नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर 
शेष द्वितीय योजनाकाल में २ नये हवाईअड़ों तथा १ ग्लाइडर-ड्रोम का भी निर्माण किए 
जाने की ग्राज्ञा है। तीनों अन्तर्राष्ट्रीय हवाईश्रड्डों की मुख्य हवाईपट्टियों का विस्तार किया 


जा रहा है । 


विमान 
१ दिसम्बर, १६४८ को ५२२ विमानों के पास चालू पंजीयन-प्रमाणपत्र तथा २०६ 
विमानों के पास हवा में उड़ने को योग्यता के चालू प्रभारापत्र थे । 


वायु परिवहन समभोते 

2६ प८ में भारत सरकार और सोवियत रूस, लेबनॉन गशराज्य तथा इटली गरराज्य 
की सरकारों के बीच वायु परिवहन समभोते हुए। अफगानिस्तान. श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया, 
ईराक, जापान, थाइलण्ड, नीदरलेण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, मिस्र, श्रीलंका, 
स्विट्ज्ञरलेण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन समझोते पहले से ही हुए हुए हैं । 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
संचार-साधन 


देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी उद्योग के रूप में रेलों के बाद डाक-तार सेवाश्रों 
का ही स्थान है । ३१ सा्चे, १६४५८ को डाक-तार सेवाश्रों में २,१६,६१७ व्यक्ति काम से 
लगे हुए थे ओर इस समय तक इन सेवाश्रों पर १.११ श्रबं रुपये का पँजीगत व्यय हुआ। 

डाक-तार विभाग अपना कार्य १३ क्षेत्रीय एककों द्वारा करता है--१२ डाक तथा 
तार एकफ तथा १ डाक एकक्न । कलऋत्ता, दिल्‍ली, बम्बई तथा मद्रास के नगरों के लिए 
४ टेलीफोन क्षेत्रों तथा २१ अन्य प्रशासनिक एककों का काम भी जारी है। १ अप्रैल, १६४८ 
को इस विभाग के पास संगृहीत बचत के रूप में २३.६० करोड़ रुपये थे । 


डाक-सेवा 

१६५७-प८ में २१५,५०,००,००० डाक की बस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को 
लाई-ले जाई गई जिनसे डाकृ-तार विभाग को २४.८८ करोड़ रुपये की आय हुई। 

३१ मार्च, १६७८ को देश के कुल ६१,८८८ डाकघरों में से ४,७८६ स्थायी तथा 
१,१७८ श्रस्थायी डाकघर शहरों में और २६,६४० स्थायी तथा १७,६७२ अस्थायी डाकधर 
गाँवों में थे । शहरों तथा गाँवों में कुल मिलाकर १,२३,२४४ पतन्न-पेटियाँ लगी हुई थीं । 

१ भझप्रेल, १६०८ तथा ३१ दिसम्बर, १६४८ के बीच १,४६२ नये डाकघर स्थापित 
किए गए। प्रथम योजनाकाल में १६,७१२ डाकघर स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजना- 
काल में २०,००० डाकघर और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 


चलते-पिरते शहरी डाकघर 
शहरों में चलते-फिरते डाकघरों की योजना कलकत्ता, दिल्‍ली, नागपुर, बम्बई तथा 
मद्रास में चालू है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर, निर्धारित 


समय पर नगर के विभिन्‍न घुहल्लों में चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में सनीश्रॉर्डर स्वीकार 
नहीं किए जाते और न सेविग्स बेंक का काम होता है । 


हवाई डाक द 


देश में कलकत्ता, दिल्‍ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास जंसे मुख्य नगरों के बीच 
अन्तर्दशीय राज्ि हवाई डाक सेवा का काम चालू है। एक श्रन्य विशेष योजना के असुसार 
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अप्रल, १६४८ तथा ३० दिसम्बर, १६०८ के बीच देश में १६३ नये तारघर खोले 
गए । इसी अवधि में तार-प्रणाली के सन्देश-बाहुक तारों की लम्बाई भी ३,१ध०,११० मील 
से बढ़ाकर ३,४८,०१० मील कर दी गई। 
बम्बई में स्थापित टेप रिले एक्सचेंज” और २३ केन्द्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया गया है। इस व्यवस्था के अ्रनुसार सन्देश, गन्तव्य केन्द्रों को अपने-श्राप ही पहुँचा दिए 
जाते हैं। ये केन्द्र पुश बदन प्रणाली हारा एक्सचेंज से सम्बद्ध रहते हैं । 


हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार 

देश में हिन्दी में तार देने की व्यवस्था इस समय लगभग १,४०० तारघरों (५० रेल तार 
घर सहित ) में उपलब्ध है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोसे प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था 
की जा चुकी हे जिसके परिशामस्वरूप श्रब तक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । 

तार किसी भी भारतीय भाषा में दिए जा सकते हैं बश्ते कि ये तार देवनागरी लिपि 
में लिखे हुए हों। इसके अ्रतिरिक्त हिन्दी में तार देने के सम्बन्ध में निम्न सुविधाग्रों की भी 
व्यवस्था है: (१) बधाई सम्बन्धी तार, (२) संकटकालीन तार, (३) स्थानीय तार, 
(४) जहाँ फोनोग्राम की व्यवस्था हो, वहाँ फोनोग्राम द्वारा हिन्दी में तार, (५) तार द्वारा 
मनीश्रॉडर तथा (६) रियायती दरों पर तार के संक्षिप्त पतों का पंजीयन । 

हिन्दी में दिए जाने वाले तारों की संख्या दिन प्रति दिन तेज्ञो से बढ़ती जा रहो है । 
१६५४७-फ८ में हिन्दी में ८६,२०२ तार दिए गए। द 


टेलीफोन सेवा 
१६५७-५८ में देश में ३१४५,००० टेलीफोन लगे हुए थे । इसके श्रतिरिक्त देश्ष सें 
६,४५७ टेलीफोन-एक्सचेंज भी थे । इस वर्ष २.३१ करोड़ टूंक-कॉल की गईं तथा टेलीफोन 
से १८.४० करोड़ रुपये की आ्राय हुई । क्‍ 
१ श्रप्रेल, १६५८ से ३१ दिसस्ब॒र, १६४८ तक के समय में श्रधिक दूरी के स्थानों को 
टेलीफोन करने के लिए १३४१ सावंजनिक टेलीफोनघरों तथा २६,००० अ्रतिरिक्त टेलीफोनों की 
व्यवस्था की गई । १६४८ के श्नन्त्र में टेलीफोन के तारों की लम्बाई २,६१,४०० मील थी । 


'टेलीमोन के मालिक बनो” योजना 

यह योजना इस समय अहमदाबाद, कलकत्ता (केवल बेरकपुर और श्रीरामपुर 
एक्सचेंज क्षेत्रों में) नयी विल्‍ली, बम्बई (“२४ तथा “२६ एक्सचेंज क्षेत्रों को छोड़कर) तथा 
सद्रास (किलपोक, भाउण्ट रोड तथा मेलापुर एक्सचेंज क्षेत्रों को छोड़कर ) में चालू है। इस _ 
योजना के अन्तगंत श्रब॒ तक ३३,००० से अ्रधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं । 


देश दर प्रणाली 
इस प्रणाली के अच्तगंत टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित मासिक शल्क के 
अलावा प्रत्येक कॉल के लिए भी शुल्क देना होता है । यह प्रणाली ४० एक्सचेंजों में चाल है । 


२६० | भारत १६५६ 


टेलीफोन उद्योग 

2६ ५७-प८ में बंगलोर के भारतीय टेलीफोन उद्योग (प्राइवेट) लिमिदेड' में 
६०,२४१ टेलीफोनों ; ४२,३०५ एक्सचेंज लाइनों ; २४६ छोटे एक्सचेंजों (८,००४ लाईन ) ; 
२१ एक-तारबाहक प्रणालियों ; ४२ तीन-तारवाहुक प्रणालियों तथा २ बारह-तारवाहुक 
प्रणालियों के निर्माण के अतिरिक्त कई छोटे पुज्ञों का. भी निर्माण हुश्रा । 


समुद्रपार संचार-साधन 
2? जनवरी, १६४७ को राष्ट्रीयकृत 'समुद्रपार संचार सेवा के अ्न्तगत इस समय 
५७ प्रत्यक्ष रेडियो सेवान्रों का संचालन होता है। इनके द्वारा भारत विदेशों के साथ जुड़ा 
हुआ है। गत ७ वर्षों में इस सेवा के अन्तर्गत १.६० करोड़ तार विदेशों को भेजे तथा 
विदेशों से प्राप्त किए गए। असेनिक उड्डयन कम्पनियों को ४ श्रच्तर्राष्ट्रीय रेडियो-दूर- 
मुद्रक प्रणालियाँ पट्टे पर दी गई । 


रेडियो-टेली फोन सेवा 

भारत और अदन, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, इथियोपिया, ईरान, चीन, 
जमं॑नी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पूर्व श्रफ्रीका, पोलेण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, 
मलय, मिस्र, वियतताम (दक्षिण), सऊदी श्ररब, स्विदज्ञरलेण्ड, सोवियत रूस तथा हांगकांग 
के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सेवाग्रों की व्यवस्था है । 


अमेरिका, अर्जण्टीना, अल्जीरिया, अंइसलेण्ड, आयरिश गणराज्य, आस्ट्रिया, 
इज़राइल, क्यूबा, कनाडा, कोस्टा रिका, ग्वादेमाला, चेकोस्लोवाकिया, जिन्नाल्टर, दयूनिशिया, 
टेजियर, डेन्मार्क, दक्षिण अ्रफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, न्यूप्राउण्डलेण्ड, नाबें, 
निकारागुआ्र, नीदरलण्ड, पनासा, फिनलेण्ड, बरसुडा, बारबडोस, ब्राज्ञी ल, बेल्जियम, मेंक्सिको, 
मोरकक्‍्को, यूनान, रोडेशिया, लग्जेसबर्ग, लेबनॉन, वेटिकव नगर, स्पेन, स्यूटा, स्वीडन, 
सूडान, हंगरी, हवाई तथा होण्डुरास और भारत के बीच लन्दन के द्वारा रेडियो-टेलीफोन 
सेवाएँ उपलब्ध हैं । 

काहिरा के द्वारा सूडान, श्रास्ट्रेलिया के द्वारा स्पृज्जीलेण्ड, इथियोपिया के द्वारा 
ग्रस्मारा, बनें के द्वारा युगोस्लाविया और बेहरीन के द्वारा कुबेत, दोहा तथा मस्कत और 
भारत के बीच भी रेडियो टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हैं। समुद्र में चल रहे ३५ जहाज 
रेडियो-देलीफोन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं । 


रोडियो-टेलीयाफ सेवा द 

भारत और अफगानिस्तान, ग्रमेरिका, आ्रास्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, ईरान, चौन, 
जम॑नी (संघात्मक गरराज्य), जापान, थाइलेण्ड, पोलेण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, सिद्र, यूगो- 
स्‍लाविया, वियतनाम (उत्तर), वियतनाम (दक्षिण ), स्विट्ज़्रलंण्ड तथा सोवियत रूस के 
बीच रेडियो -टेलोग्राफ सेवाशों की व्यवस्था है । 


संचार-साधत [| २६१ 
रेडियो-फोटो सेवा 
भारत और श्रमेरिका, चीन, जमेनी (संघात्मक गररराज्य), जापान, पोलेण्ड, फ्रांस, 
ब्रिटेन तथा सोजियत रूप्त के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो सेवाएँ चाल हैं। भारत से लब्दन के 
द्वारा आ्रास्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, घाना, चेकोसलोवाकिया, जमेका डेन्मा्क, दक्षिण अफ्रीका, 
नावें, पुतंगाल, फिनलेण्ड, बेल्जियम, मिस्र, युगोसलाविया, यूनान, स्विट्ज़्रलेण्ड तथा स्वीडन 
को भी फोटो भेजने की सुविधाएं हैं । 
एक ग्रन्य सेवा द्वारा जिदेश-स्थित भारतीय वाशिज्य दृतावासों को उनके लाभ दे 


लिए भारत सरकार की ओर से झोर भारत के बाहर विभिन्‍न क्षेत्रों को कुछ समाचारपत्र 
समितियों की श्रोर से समाचार भेजे जाते हैं । 


अठाइसवाँ अध्याय 


श्व्स 


भारत की प्रर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूर कारखानों में 
काम करते हैं। १६५७ में कारखानों में प्रतिदिन श्रौसततन ३०,८७,८६४ सज़दूर काम 
करते थे । १६५७ के आँकड़ों के अनुसार बाग़ानों में प्रति दिन औस तन १२,१२१ ६२६ सज़दूर 
काम पर लगे हुएथे। १६५४७-ए८ में रेलों में प्रति दिव ११,११,०२६ मज़दूर काम करते 
थे। १६५६ में खानों में प्रति दिन ६,२८,५८७ मज़दूर और कलकत्ता तथा कोचीन को 
छोड़कर श्रन्य बड़े बन्दरगाहों में प्रति दिन २०,६२६ मज़दूर काम पर रहे । 

2६५७ में कारखानों में प्रति दित काम करने वाले सज़दूरों की औसतन संख्या 
सबसे श्रधिक बम्बई (६,६५,५०४८) तथा पश्चिम बंगाल (६,४४,४३२) में थी । 

अगस्त, १६४५८ में कोयला खानों में प्रति दिल औसतन २,४६,६६१ मजदूर तथा 
नवम्बर, १६५८ में सूती वस्त्र उद्योग में प्रति दिन औसतन ७,६८,५०६ सज़दूर काम 
करते रहे । सूती वस्त्र उद्योग में कुल ८,६ ०,४४२ मज़दूर काम करते रहे । 


उत्पादन-क्षमता 

मज़दूरों की उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में भ्रध्ययत का कार्य भारत में कुछ समय 
पुर्वे ही आरम्भ हुआ । १६५४५ में प्रकाशित तत्सम्बन्धी अ्रध्ययन के परिणाम के फलस्वरूप 
निम्न बातों का पता चला : ह 

(१) कोयला खनन उद्योग--१६५१-१६५४४ तक के वर्षों में खनिकों तथा 
लदाई करने वालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत 
प्रति मास की वद्धि हुई; 

(२) काग्नज्न उद्योग--१६४८-१६५२ सें मज़दूरों की श्रौसत आय में तो वृद्धि 
हुई, किन्तु उत्पादन-क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई; 

(३) पटसन वस्त्र उद्योग---१६४८-१६५४३१ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता 
में २.६ प्रतिज्ञत प्रति वर्ष तथा श्राय में ३. ७ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि 
हुई; तथा 

(४) सूती वस्त्र उद्योग--१६४८-१६४३ तक के वर्षो में उत्पादन-क्षमता तथा 
आय में प्रति वर्ष क्रद: २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

१६५४ में काम करने वाले मज़दूरों की उत्पादन-क्षमता तथा वास्तविक आय के 
सुचनांक (आधार वर्ष : १६३६८-१००) ऋरमशः ११३.० तथा १०२.७ थे । 


श्रम [| २६३ 


श्रम कार्यालय ने वाषिक उद्योग गणना के आधार पर चने हुए निम्न ६ उद्योगों 
की उत्पादन-क्षमता के सूचवांकों का संग्रह करने का कार्य आरम्भ किया : पटसन वस्त्र, लोहा 
तथा इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, काँच, सीसेण्ट, कागज, दियासलाई तथा ऊनी वस्त्र । 


राष्ट्रीय नियोजन सेवा 

१६४५ में आरम्भ हुई नियोजन सेवा के अन्तर्गत देश भर में नियोजन केन्द्र 
खुले हुए हैं जिनमें प्रशिक्षित कमंचारो काम करते हैं। सेवा नियोजन केन्द्र रोज़गार चाहने 
वाले सभी वर्गों के लोगों को काम प्राप्त करने में सहायता देते हैं । ये विस्थापित व्यक्तियों, 
ग्रवकाश प्राप्त सरकारी करमंचारियों और श्रनुसुचित जातियों तथा आदिमजातियों के लोगों 
को काम दिलाने के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायी है। 

नवम्बर, १६९०८ के अस्त में देश में २११ सेवा नियोजन केन्द्र थे। नवस्बर, १६४८ 
तक सेवा नियोजन केन्द्रों द्वारा २१,१५,११३ व्यक्तियों का नाम पंजीकृत किया गया; २,३२१, 
६८७५ प्राथियों को काम दिलाया गया तथा ३,३४,२६४ रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त को 
गई । नवम्बर, १६४८ के अन्त में सेवा नियोजन केन्द्रों के पास ११,४६,०३१ प्राथियों के 
प्रार्थनापत्र थे तथा ६४,६८७ रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ की गई । 

सेवा नियोजन केन्द्रों के दंनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य १ नवस्बर, १६४६ 
से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार नीति तेयार करने, 
प्रक्रिया तथा मानकों में समन्वय स्थापित करने तथा श्रावदयकता पड़ने पर सहायता देने का 
ही कार्य करती है । ः 

कई ऐसी योजनाश्रों पर भी कार्य किया जा रहा है जिनके अ्रतुसार सेवा नियोजन केन्द्र 
ग्रधिक अच्छी सेवा की व्यवस्था कर सकेंगे तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो जाएगा । 


कारीगरों को प्रशिक्षण 

कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश सें १०० से अधिक 
प्रशिक्षण केन्द्र हैं । 

हितीय योजनाकाल में “राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना तथा झ्रौद्योगिक मज़दूर प्रशिक्षण 
योजना (सन्ध्याकालीन वर्ग )' कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

व्यावसायिक प्रशिक्षण में समन्वय स्थापित करने, एकसार मानक निर्धारित करने, 
प्रशिक्षण नीति विषयक प्रदनों पर भारत सरकार को परामर् देने तथा कारीगरों को उनकी 
क्रायकुशलता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र देने के लिए एक 'राष्ट्रीय व्यावसायिक 
प्रशिक्षण परिषद्‌ स्थापित की गई है । 


मजदूरी तथा आय 
१६५७ के आँकड़ों के अनुसार २०० रुपये प्रति मास से कम मज़दूरी पाने वाले 
मज़दूरों की औसत वाषिक श्राय सबसे श्रधिक अश्रसम (१,८३३.६० रुपये) तथा दिल्‍ली 
में (१,४६३.४० रुपये) थी और सबसे कम उड़ीसा में (£५६.८० रुपये) । 


२६४ | भारत १६४६ 


वास्तविक आय 

१६५६ में मजदूरों की वास्तविक श्राय के सूचनांक (१६४७८-१००) इस प्रकार 
थे : आ्राय का सामान्‍य सूचनांक १६३, श्रखिल भारत मजदूर उपभोक्ता घुल्य सृचनांक 
१२१ तथा वास्तविक श्राय का सूचनांक १३५ । हे 


श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सुचनांक 

१६५७ में कुछ श्रोद्योगिक केख्दरों के सामान्य उपभोक्ता घृल्य सूचनांक (श्राधार वर्ष : 

१६४६ ८८१००) इस प्रकार थे: अ्रहमदाबाद १०४, एरस्पाकुलल १११, कानपुर ६४, 
कोलार स्वर्र खाने १२८, जलगाँव १०५, नागपुर ११२, बंगलोर १२६, बम्बई १२०, 

मद्रास ११६, मेसूर १२०, शोलापुर ११३, हैदराबाद १२४ तथा त्रिच्र ११२॥ 
श्रस कार्यालय के अनुसार १६५७ में निम्त श्रौद्योगिक केन्द्रों के मज़दूरों के सामान्य 
उपभोक्ता मुल्य सूचनांक (आधार वर्ष : १६४६८१००) थे: अजमेर ६६, अकोला ६६, 
कटक ११०, खड़गपुर १०६, योहाटी १०३, जबलपुर १०७, जमदोेदपुर ११५, फरिया ६६, 
'तिनसुखिया ११८, दिल्‍ली ११८, देहरी-ग्रोन-क्तोन १०८, ब्यावर ६५, बरहामपुर १०८ 
बाग़ान केसर १०८, भोपाल १०१, मरकारा ११४, मृंगेर ६, लुधियावा ६६, सतना ६६ 
तथा सिलचर १०५ । 


मजदूरी का नियमन 

सञ़दूरी के नियमन की व्यवस्था .१६३६ के 'मजदूरी-भुगतान श्रधिनियमा तथा 
१६४८ के न्यूनतम मज़द्री अ्रधिनियम' के अनुसार होती है। पहला अ्रधिनियम जम्मु तथा 
कद्मीर राज्य को छोड़ कर शेष सम्पुर्ण भारत के लिए तथा किसी भी कारखाने में काम 
करने वाले व्यक्तिपों के लिए लाग होता है । 

न्यूनतम सज़दूरी' अधिनियर्मा में यथोचित सरकार को अनुसूची में वर्णित उद्योगों के 
कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का श्रधिकार दिया गया है । 
१६५७ के एक संशोधन के अनुसार सभी प्रकार के मजदूरों को जिनमें कृषि-मज़द्र भी सस्मसि- 
लित होंगे, १६४६ के अन्त तक इस अधिनियम के श्रन्तर्गत ले आने का उद्देश्य रखा गया है । 

'मज़दूरी मण्डल' उचित मज़दूरी के श्राधार पर मज़ दूरो की दर निर्धारित करते हैं । 
सर्वोच्च न्‍्यायालय द्वारा अ्रसजीदी पत्रकार वेतन सण्डल' के निर्शाय अवेध ठहराए जाने 
के कारण , केन्द्रीय सरकार को श्रमजोीवी पत्रकारों के लिए वेतन की दरें निर्धारित करने 
की सक्षम बनाने की सिफारिश करने के लिए 'श्रसमजीदी पत्चकार वेतव समिति स्थापित 
की गई। सुतो बस्त्र, सीमेण्णट तथा चीनी उद्योगों के लिए भी केन्द्रीय मजदूरों मण्डल 
स्थापित किए जा चुके हूं । 


मजुदूरी-गणना योजना 
इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों तथा बाग्ानों में काम करने वाले 
मजदूरों की मज्दूरो की दरों तथा उनकी आय के श्राँकड़ों का संग्रह करना है। 
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यला खान अधिलाभांश (बोनस) योजना 
. कोयला खान निर्वाह-निश्चि तथा अधिलाभांश योजदाअधिमियस, १६४८ के 
ग्रधीन तेयार की गई कोयला खाव अधिलाभांश योजनाएँ शसम, शास्थ्य प्रदेश, 
उड़ीसा, पदिचिस बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की फोयला खासों में 
लाग हैं। इन योजनाओं के श्रन्तगंत असम के मज्जदूरों को छोड़ कर शेष सभी कोयला खान- 
मजदूरों को अधिलाभांश के रूप में उनकी घुल आय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का 
अधिकार है। भ्रसम में श्रधिजाभांश, सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब ले दिया जाता है। 


श्रोौद्योगिक सम्बन्ध 
ओधद्योगिक विवाद ह 
सितम्बर, १६४८ तक देश में ६७० ओद्योगिक विवाद उठे जिनसे ४.६२ लाख 
मक्षदूर सम्बन्धित थे और जिनके कारण ४३.६१ लाख सानव-दिनों की हामि हुई । 


ओद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आदेश 

१६४६ के श्रोद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश ) अधिणियर्मा के अनुसार केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों ने उन श्रोद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ निथम बचाए छक्िनसें १०० 
अथवा उनसे अधिक मज्जदूर काम करते थे । यह भ्रधिनियम पद्िवम बंगाल तथा बम्बई के 
उन सभी झ्ौद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया है जिनमें से प्रत्येक में ५० अथवा 
उससे अ्रधिक मज्द्र काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिनियम उत्तरी भारत 
के कारखाना-भालिक संघ, उत्तर प्रदेश तेल मिल-मालिक संघ, बिजली-कम्पनियों तथा सभी 
काँच उद्योगों के लिए लागू कर दिया है. 


त्रिद्लीय तन्त्र 

केन्द्रीय तम्त्र में मुख्यतः भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति, श्रोद्योगिक 
समिततियाँ तथा कुछ अन्य समितियाँ श्राती हैं। १६५४८ में इन संस्थाओं के वॉरषिक अधिवेशन 
में उद्योग सम्बन्धी विभिन्‍न पहलुओं पर विधार-विसर्श किया गया । इसी वर्ष, 
खान (कोयला खानों को छोड़कर ) तथा पटसन औद्योगिक समितियों की बेठक पहलीं 
बार हुई । | 


समभोता त्त्र 

केच्र के क्षेत्र में आने वाली श्रौद्योगिक संस्थाश्रों में श्रौद्योगिक सम्बन्ध के प्रशासन 
के कार्य का उत्तरदायित्व घुरुय श्रम आयुक्त पर है । इसकी सहायता के लिए एक संगठन 
स्थापित किया जा चुका है जिनमें प्रादेशिक श्रम आयुक्त, समझोता अधिकारी तथा श्रम 
निरीक्षक होते हैं । इसी प्रकार राज्य सरकारों के भी अपने-अपने समझौता तनन्‍्त्र हैं जिनके. 
प्रधान अधिकारी श्रम आयुक्त होते हैं । 
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अधिनिणशेयन (एडजुडिकेशन) तन्‍्त्र 

श्रौद्योगिक विवादों के अ्धिनिर्णयन के लिए भारत में जो तनन्‍्त्र है, उसमें श्रम 
न्यायालय, न्‍्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आते हैं। इन सबके शअ्रपने-अ्रपले 
अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। ह 


उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों का योग 

भारतीय श्रम सम्मेलन में जुलाई, १६५७ में उस अध्ययन-मण्डल की सिफारिशों 
पर विचार किया गया जिसने कुछ पद्चचमी देशों में इस योजना को कार्यान्वित करने 
को व्यवस्थाओं का प्रारम्भिक ग्रध्ययन किया था। जनवरी-फरवरी, १६४८ में झ्रायोजित 
इसी प्रकार की एक अन्य गोष्ठोी में ऐसी परिषदें स्थ।पित करना स्वीकार किया गया । १६ 
श्रोौद्योगिक संस्थाओं में इस योजना पर काम जारी है, जबकि श्रन्य २० संस्थाओं ने भी इसे 
परीक्षण के लिए अपनाना स्वीकार कर लिया है। 


मजदूरों की शिक्षा 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाज्ञास्त्री 
संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त केन्द्रीय मज़दुूर शिक्षा मण्डल एक सप्तिति के रुप में 
पंजीकृत किया गया । नवम्बर, १६४०८ में ४३ ग्रध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य 
पुरा किया गया । इसके बाद कार्यकर्ता-अ्रध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके 
द्वारा मज़दूरों को । द्वितीय योजनाकाल के श्रन्त तक लगभग ४ लाख मजदूरों को प्रशिक्षण 
. दिए जाने की आशा है। 


मज़दूर संघ 

पंजीक्तव मजदूर संघ तथा उनके सदस्य 

१६५६-५७ में १७३ केन्द्रीय मज़दूर संघ तथा ८,१८० राज्यीय मज़दूर संध थे 
जिनमें से सरकार को विवरणपत्र देने वाले मज़दूर संघ ऋमदाः १०२ तथा ४,२६७ थे। 
विवरणपत्र देने वाले इन मसज़्द्र संघों की सदस्य-संख्या ऋ्मदाः: १,८७,२६५ तथा 
२१,८६,४६७ थी । | 

१६५४७ में भारतीय राष्ट्रीय सज़दूर संघ कांग्रेस (आाई० एन० टी० यू० सी०) 
तथा हिन्द मज़दूर सभा से क्रमदः ६७२ तथा ११८ मज़दूर संघ सम्बद्ध थे जिनको सदस्य- 
संख्या क्रमश: ६,२३४, रे८४ तथा २,३३,६६० थी । 


सामाजिक सुरक्षा 
कर्मेचारी राज्य बीमा योजना 
“कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८, की व्यवस्थाएँ ऐसे सभी कारखानों पर 
लागू होतो हैं जो बारहों महोने चालू रहते हैं, जितमें बिजली का उपयोग किया जाता है 
तथा २० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं । जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू को 
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गई है उन क्षेत्रों के १३,४६,५०० व्यक्ति इस योजना के अन्‍्तर्गंत भरा जाते हैं। १६४७-पु८ 
के श्रन्त तक कर्मेचारियों के अंगदान के रूप से २.४२ करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके थे । 
असम, पंजाब, बिहार, मेंसूर तथा राजस्थान सें १६प्रथ्ू में इस योजना के अधीन बीमा 
कराने वाले व्यक्तिपों के परिवारों के लिए भी चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था 
की गई । 


कमचारी निर्वाह-निधि 

कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, १६५४२! उन सभी संस्थाओ्रों पर लागू होता 
है जिनमें ७० या उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं। उन सभी सज़दूरों को जिनकी 
आय ४०० रुपये मासिक शभ्रथवा उससे कम है, अपनो ६३ प्रतिशत श्राय न्यूनतम अंशदान 
के रूप में देनी होती है । सितम्बर, १६४५८ के अन्त में यह योजना ७,१८६ कारखानों में 
लागू थी जिसमें २६.४० लाख सज़द्ूर काम करते थे। इन मजदूरों में से २४.०४ लाख 
सज़दूरों ने इस निधि सें १ श्र्ब २१ करोड़ ५० लाख रुपये का योगदान दिया । 


कोयला-खान निर्वाह-निधि योजनाएँ 

इन योजनाश्रों के अ्रन्त्गंत मज़दूरों को अपनी कुल आय का ६+ प्रतिशत भाग 
निधि में लगाना होता है। अक्तुबर, १६४८ के अन्त में इस निधि की कुल सम्पतियाँ 
(एसेट्ल) १४ करोड़ रुपये से श्रधिक की थीं । 


मजदूरों को क्षतिपूर्ति 

मजदूर क्षतिपूर्ति अधिनियम, १६२३ सें काम के समय में लगने वाली चोट, कार 
खाने में काम करते के कारण उत्पन्न बीमारियों और इस प्रकार लगी चोट तथा बीमारी के 
फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध सें क्षतिर्पुति की अ्रदायगी की व्यवस्था की गईं है । 
इस ग्रधिनियमर के अन्तर्गत ४०० रुपये मासिक तक की आय वाले कर्मचारी आते हैं । 


' माततल् लाभ 
मातृत्व लाभ की अदायगी के विषय में लगभग सभो राज्यों में कानून लाग हैं।. 
कुछ राज्यीय अधिनियम अपने क्षेत्राघिकार में आने वाले सभी नियन्त्रित कारखानों पर 
लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में मातृत्व लाभ के भुगतान का नियमन तीन केसद्रीय 
अधिनियमों के अनुसार होता है । द 


श्रम कल्याण 
१६४८ के “कारखाना अधिनियर्मा, १६५२ के खान अधिनियम तथा १६५१ के 
बाग़ान मज़द्र अधिनियर्मा के श्रन्तर्गत आने वाले उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए 
उपाहारगृहों, शिश्ुपालन गृहों, विश्वाम-गहों, नहाने-धोने की सुविधाश्नों, चिकित्सा-सहायता 
तथा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त 
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कल्याण योजनाञ्रों के लिए वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई कानून बनाए और लागू 
किए जा चुके हैं । 


कोयला-खान श्रम-कल्याणु निधि 

इसके श्रधीन २ केन्द्रीय अस्पतालों, ६ प्रादेशिक श्रस्पताल तथा मातृ-शिशु कल्याण 
केन्द्रों, ९ दवाखानों तथा २ क्षय-उपचारालयों की व्यवस्था है। मलेरिया-विरोधी कार्यवाही 
तथा बी० दी० जी० दीका आ्रान्दोलन भी जारी हैं। इसकी ओर से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों 
तथा नारी-कल्याण केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाती है । द 

एक सहायता-ऋण योजना के अधीन १,७४६ मकान बनाए गए तथा ३६४ मकानों 
का निर्माण हो रहा है। कोपला-खान-मजदूरों को १०,००० सकान दिए गए तथा २,४६४ 
मकातजों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस वर्ष इस निधि में, १,६४,६७,३५१ रुपये 
प्राप्त हुए शौर इस निधि में से सामान्य कल्याण-कार्यों पर ६०,५६,३४० रुपये तथा 
ग्रावास पर १,३६,४०,६५० रुपये ब्यय होते का अनुमान लगाया गया है। ' 


अग्रक-खान श्रम-कल्याणु निधि 

इस निधि द्वारा अ्रश्नक-खान-सज़दूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन को 
सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है । करमा (बिहार) में एक अ्रस्पताल खोला जा चुका है 
झोर कालिचेड (झआान्ध्र प्रदेश) तथा तोसरी (बिहार) में २ अस्पतालों का निर्मारण किया 
जा रहा है । एक अन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान) में भी खोला जाएगा। १६फ८-०६ 
में आन्भ्र प्रदेश, विहार तथा राजस्थान को क्रमशः २.१२ लाख रुपये, १२.४७ लाख रुपये 
तथा २.४२ लाख रुपये दिए गए । 


गान-पजदर-कल्यारा 
१६४१ के बाग़ान समदूर अधिनियर्मा के श्रतुसार सभी बाग़ातों के लिए यह आव- 


इयक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी मज़दूरों तथा उनके परिवारों के लिए झ्रावास 
की व्यवस्था करें तथा श्रस्वताल अथवा दवाखाने खोलें । 


केद्रीय सरकार की ओद्रोगिक संस्थाओं की अम-कल्याण निधियाँ 

सज़दूरों के लाभ के कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की हृष्टि से . 
१६४६ में ऋत-कल्वारय निधियाँ चाह ८ गईं। औद्योगिक संस्थाओं के लिए श्रम कल्याण निधि 
अधिनियर्मा लागू होते तक कल्याणकार्य इस योजना के अ्रधीन १६४८-५६ तक किया 
जाता रहेगा। 


श्रम कल्याण केन्द्र 

अधिकांश राज्यों तथा संधीय क्षेत्रों की सरकारों की श्रोर से कई कल्याण केन्द्रों की 
व्यवस्था है । ये केन्द्र मजदूरों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी 
झवश्यक्रताशं की पुति करने की व्यवस्था करते हैं । 


श्र | २६६ 


आग्रौद्योगिक आवास 

सितम्बर, १६४२ में आरम्भ हुई सहायताप्राप्]त ऑद्योगिक आवास योजना में 
कारखाना अधिनियम, १६४८ हारा शासित औद्योगिक मजदूरों और कोबला तथा अ्श्ञक 
खानों के मजदूरों को छोड़कर खान अधिनियम १६५२ के श्रन्तर्गत शाते वाले अन्य खान- 
मज़दूरों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकारों को ऋर तथा सहायता देती है । 

अ्रक्तूबर, १६५८ के श्रन्त तक राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों तथा भज्जदूरों की 
सहकारी समितियों को ऋण के रूप में १५.६४ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में १७.१२ 
करोड़ रुपये दिए गए और १,०३,६६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई । श्रगस्त १६४८८ के 
प्रत्त तक लगभग ७७,००० सकान बनवाए जा चुके थे । 


वागान-मजुदूर आवास योजना 

१६५७१ के बाग्रान सज़दूर अधिनियम के अमुसार प्रत्येक बाग़रान-पालिक के लिए 
यहु अनिवाय कर दिया गया है कि वह अपने सभी सज्जदूरों के लिए श्रावास की व्यवस्था 
करे। द्वितीय योज॑ता में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई है। १६४६-५७ में बाशान-मालिकों को देने के लिए केरल सरकार ने १.४० लाख 
रुपये लिए और इसी कार्य के लिए मद्रास सरकार भी ८१,४०० रुपये ले चुकी है । 


नाता? 0 जा 


उन्तीसवाँ अ्रध्याय 
राज्य तथा संधोय क्षेत्र 


शअचस 


(उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश और नागा पहांडियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र सहित) 


ैराउकंता++न्‍माकऋत००म 


अधान भाषाएँ : असमिया तथा बंगला राजधानी : शिलहडः 
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राज्यपाल : सेयद फज्ल अली 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


मन्त्य विभाग 
विमल प्रसाद चालिहा मुख्य मन्त्री, नियुक्तियाँ, राजनीतिक, गह, 
सामान्य प्रशासन, सहायता तथा पुत्तर्वास, 
परिवहन, अल्पसंख्यक आ्रायोग, समन्वय 
ओर कुछ अन्य विभाग 


फस्रुद्दीन अली श्रहमद .. वित्त, सामुदायिक योजनाकाय, स्वायत्त शासन 
ओर न्यायपालिका तथा विधान... 
देवेश्वर दर्मा शिक्षा, सड़क तथा भवन (सार्वजनिक निर्माण- 
कार्य विभाग के अन्तर्गत) और जेल 
रूपनाथ ब्रह्म चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, मुद्रण तथा 
आलेखन सामग्री, पंजीयन और टिकट 
कामाख्या प्रसाद त्रिपाठो योजना तथा विकास, सांख्यिकी, श्रम, नगर 


तथा. देहात आयोजन, उद्योग तथा 
विद्युत्‌ और व्यापार तथा वाणिज्य 


हरेश्वर दास राजस्व, वन ओर उत्पाद शुल्क 


महेनद्रताथ हजारिका.._ ग्राम विकास (पंचायत), कुटीर उद्योग और 
द खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल 
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मोइनुल हक चोधरी कृषि, मत्स्य-संबर्धन, पशु-चिकित्सा तथा पश्चु, 


उपलब्धि, संसदीय मामले, बाढ़-निय- 
नत्रण तथा सिंचाई (सा० ति० विभाग 
के अन्तर्गत) और सहकारिता 

आदिमजातीय मामले, सूचना तथा प्रचार और 
परिवहन 


विलियमतस्तन ए० संगमा 


उपभन्‍त्री 
विद्वव देव दर्मा सहकारिता और श्रम 
गिरीनद्र नाथ गोगोई सार्वजनिक निर्माणकार्य और स्वायत्त शासन 


लारसह खिरीस कृषि और कुटीर तथा ग्रामोद्योग 
राधिका राम दास शिक्षा 


संस्तदीय सचिव 


ए० थंगलुरा सासुदायिक योजनाकार्थ और परिवहन 


पु लाल सविया प्रादिमजातीय क्षेत्र, सुद्रण तथा आलेखन 
सामग्री ओर प्रचार 
ललित कुमार दोले वन, योजना और विकास 


ग्रसम सरकार का बजट (राजस्वगत ) 








( लाख रुपयों में ) 

। , 

संशोधित प्रावककलन_.. बजट प्राक्कलन 

श्ह्पप-भ६ |] १६४६-६० 

राजस्वगत ग्राप्तियाँ 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्श्दब्३ २१६.१७ 
निगम कर-भिन्‍त भ्राय कर ४३४.२० ४१७,प्ए४ 
सम्पदा शुल्क ४.०६ ४.०६ 
रेल किराया कर २६.४१ | २६.४१ 
लगान (शुद्ध) २४५.६६ | २६०.६६ 
राज्यीय उत्पाद शुल्क _ द १७७.५३ १७७,४६ 
ठदिकट ४०.४४ ४०,५७७ 
वन ९०८:,७४ १२९०, १४ 
पंजीयन ७.५७ ७्ष्य् 
नोटरगाड़ो कर ' ६.१८ वह हिल 
विक्रय कर २११.३१ २२२.३१ 
ग्रन्य कर तथा शुल्क ही २६६६६ २७०.०१ 


भारत १६५४६ 


त्ज्‌ 
हज 
हा 
आम 


प्रसम सरकार का बजठ (राजस्वगत) (क्रमशः) 





| संग्रोेधित प्रावकलन बजट प्राक्कलन 











शह्स्प-प6 १६४६-६० 
.. सिचाई, नौकानयत, तटबन्ध तथा जलो- 

त्सारण कार्य (शुद्ध ) ०.४० ०.४० 
ऋण सेवाएँ १२.२६ १०.०२ 
ग्रसेनिक प्रशाययन ११६.७४ १४२.४० 
असेतनिक कार्य तथा विदिध सार्वजतिक 

सुधार (शुद्ध) १४७. ४४ १०६.४६ 
विविध (श॒द्ध ) १४०. ३४ २०१,०३ 
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 

के धीच विधिंध समायोजन ८६२.६३ ६४५५१३ 
सामुदायिक बिदकात योजनाक्रा्य, राष्ट्रीय 

घिस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाये ७०.१८: ७७.४, 
श्रसावारण विशियिक समिलिक छू.०० ७६.४१ 

सर्वेयोग-राजस्दगत प्राप्तियाँ ३,१६२.प८ ३,२६५.०५४ 
राजस्वगत व्यय 

राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग २६१,०३ र्८०,६३ 
सिंचाई, सोकानयज, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 

श्ण काय ७३,४३६ ६०५७४ 
ऋण सेवाएँ (शद्ध ) ८६.१२ यथ्द्यर 
सामान्य प्रशासन । १४५.६ १५५७,७६ 
स्याय प्रशासन... २३.६४ २४.३० 
जेल २१,४५४ २४.००. 
पुलिस । २६०,५५ २६१.प४ 
बन्दरगाहु आदि २.०० २,६४ 
वेज्ञानिक विभाग ०,३२५ ०.४८ 
शिक्षा: ४०२.०२ । ४४.३२ 
चिकित्सा १०३,५ ३ १४६.२४ 
सा जलिक स्वास्थ्य पथ, २५ १२७. ४८८ 
कृषि तथा भमछलीपालन १५४६ ,७५ १६०,७० 

खिकित्सा ४१.४५ ४६,०्८ 
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असम सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 





संशोधित प्रावककलत | बजद प्राककलन 














मल आम अमन की जल 7 कल बट शक) .:25 865 « बल ली ......80 अधीन 
उद्योग तथा उपलब्धि ७६.०५ ६०.६४ 
विविध विभाग ६८५ ११.०३ 
श्रसेनिक कार्य तथा विविध सावेजनिक सुधार ६ १८.८७ ५४१,११ 
विविध र्ण्६,रफ्‌ २४४.१७ 
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विघध्तार सेवा तथा स्थानोय विकासकार्य 
सहित ) द १३३.३२ (४४,०६ 
सर्वेयोग--राजस्वगत व्यय २,६ ७०.४७ ३,०४१४५० १ 
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-) (-+)१६२०११ | (-)३४१.०४ 
आन्ध्र प्रदेश 
प्रधात भाषा : तेलुगु क्‍ राजधानी : हैदराबाद 
राज्यपाल : भीमसेन सच्चर 
मन्त्रिपरिषद्‌ 
मनन्‍्त्री विभाग 
एन० संजीव रेड्डी मुख्य मन्त्रो, सामान्य प्रशासन (अखिल भारतोय 


सेवाएं सहित), उद्योग तथा वाणिज्य, 
परिवहन और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 


के० बेंकटरंग रेड्डी राजस्व, पंजीयन ओर भूमि-सुधार 
जे० वी० तरसिह राव .. सिचाई तथा विद्युत, सावेजनिक निर्माणकार्य, 
राजपथ ओर सहायता तथा पुनर्वास 
डी० संजीवय्य श्रम, स्थानीय प्रशासन और उत्पाद शुल्क 
पो० तिस्‍्म रेड्डी कृषि, वत और पश्युपालन 
एस० बो० पी० पद्टाभिरामराव शिक्षा, ससाज-कल्याण और सूचता तथा प्रचार 
मेहदी नवाज्ञ जंग सहकारिता और झावास 
जी० वेंकट रेडडी नायड्‌ विधि, अधीनस्थ न्यायालय और जेल 
_ के० ब्रह्मानन्द रेड्डी वित्त ओर योजना 


एस० नरसह राव गृह 


२७४ | भारत १६४६ 


धामिक तथा धर्मार्थ दान और लघु तथा कुटीर 
उद्योग 


ए० भगवन्त राव 


आन्ध्र सरकार का बजट (राजस्वगत ) 
(लाख रुपयों में ) 





| संशोधित प्रावकलन | बजट प्राक्कलन 
| शध्ष८-४६ | १६४६-६० 
7 मल | ््रः कर 
राजस्वगत ग्राप्तिया | 
न्द्रोय उत्पाद शुल्क ६०२.६६ ५६९७.१४ 
तनिगस कर-भिन्‍त आय कर ६१७.६३ ६४०.२५ 
सम्पदा शुल्क १६.१० १६.१० 
रेल किराया कर ६६.४६ ६६.४६ 
लगान (शुद्ध) ८१२४.०० ६१०,१८ 
- राज्योय उत्पाद शुल्क इट४.०५ ६७४.७६ 
टिकिठ रज्८.६२ २७६.६२ 
बत्त २५०.७७ २५४४. ३४ 
पंजोयन ६६.०२ ८२,७८ 
मोटरगाड़ी कर २७६.०६ २७६, ०६ 
विक्रय कर प्७५.८२ ट्८३.४३ 
अन्य कर तथा शुल्क ८४.१२ ६६,६२ 
सिचाई, तौकानयन, तटबन्ध तथा 
जलोत्सारण कार्य (शुद्ध ) १२८.३२९४ १६३.६७ 
ऋषा सेवाएँ १०४.३३ 9०६.५४६ 
असेनिक प्रशासन ४६.२१ प्र ३८६ 
ग्रसेनिक कार्य की ८०.०६ 
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बीच विविध समायोजन ३७.४७ ५६१. ६० 
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सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण[ 
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विद्युत्‌ योजनाएं ३१४.४७ ३३६ .६७ 
विविध ४५६.४० ६१३.६२ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्ये 
सहित ) ३३०.८६ २४१.४८८ 
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उड़ीसा 











प्रधान भाषा : उड़िया राजधानी : भुवनेश्वर 


नीली धनी ने 





राज्यपाल : बाई० एन० सुक्थंकर 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 
हरेकृष्ण सेहतात्र मुख्यमन्त्री, गृहु, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, 


राजस्व, उत्पाद शुल्क, भूमि-सुबार और 
नयी राजधानी-प्रशासन 

राजेन्द्र नारायर सिह देव वित्त, उद्योग तथा खनन, योजना, आदिम- 
जाति तथा ग्राम कल्याण, स्वास्थ्य, 
विधि, सामुदायिक विकास, वन, श्रम, 
नदीघाटी विकास, निगरानी और 
परदीप बन्दरगाह 

राधानाथ रथ निर्माणकार्य, उपलब्धि, परिवहन, कृषि, सह- 
कारिता और वाणिज्य 


उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत ) 
(लाख रुपयों में ) 
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केन्द्रीय उत्पाद शुल्क २५७.८५४ २४४४.६५ 
निगम कर-भिन्‍न श्राय कर र्८६.६८ २६७.१४१ 
सम्पदा शुल्क द्य्८ ६.८८ 
रेल किराया कर शहद: १६.२८ 
लगान (शुद्ध ) | २२६.७२ स्र५.प्टा 
राज्यीय उत्पाद शुल्क ११७.१४ | ६६.५७ 


__डिकट | ५२४५ ४५०२ ५५.२५, ७.०२ 
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उड़ो सा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 


बन 

पंजीयन 

मोटरगाड़ी कर 

विक्रय कर 

झ्न्‍य कर तथा शुल्क 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य (शुद्ध) 

ऋषरा सेवाएँ 

झसनिक प्रशासन 

ग्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक 
सुधार (शुद्ध) 

विद्युत योजनाएँ 

विविध (शुद्ध) 

अंगदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के बीच विविध समायोजन 

सामुदायिक विकास योजनाकाय्ये, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें 

असाधारण 


सर्वयोग--राजस्वगत प्राप्तियाँ 


किन 





राजसगत व्यय 


राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग 

सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कारयें 

ऋण सेवाएं (शुद्ध ) 

सामान्य प्रद्यासन 

न्‍्याय प्रशासन ._ 

जेल 
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बन्दरगाह आदि ०.१३ ०.९४ 
वेज्ञानिक विभाग २६.४० व्य्६.२६ 
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सावजनिक स्वास्थ्य ६४.११ धर.८३२ 
कृषि १ ०८.५ १ १२२.२१ 
पशपालन फ्छ.रेप ६२.६० 
सहकारिता ४४.७५ ५१.८३ 
उद्योग तथा उपलब्धि ४२.०३ ७२.७८ 
विविध बिभाग १७२.२१ २२६.८५ 
ग्रसेनिक कार्य तथा विविध सावंजनिक सुधार २६२.०५ ३०६.१० 
विविध २०७.८७ २१६.०२ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें रर्३.प८ |. ३०२.६४ 
सहित ) 
सर्वेयोग-राजस्वगत व्यय २६३२७.८४ | रे,०घ८.३६ 
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-) | (+) ७६.६६ | (+) ६-३० 
क्‍ उत्तर प्रदेश 
प्रधान भाषा : हिन्दी राजधानी : लखनऊ 
राज्यपाल : वी० बी० गिरि 
मन्त्रिपरियद्‌ 
मन्त्री क्‍ विभाय 
सम्पुररानिन्द मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, योजना, उद्योग और श्रम 
हुकुर्मासह बिसेन राजस्व, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास और न्याय 
गिरधारी लाल सार्वजनिक निर्माणकार्य और सिंचाई तथा विद्युत्‌ 


सेयद अली जहीर 
कसलापति त्रिपाठी 
विचित्र नारायरा शर्मा 
मोहनलाल गौतम 


राज्य-मन्त्री 
सीताराम 
जगमोहन सिह नेगी 
लक्ष्मी रसरग आचाये 


उपमन्त्री 
सुलतान आलम खाँ 
. बल्देवसह श्रार्यें 
राम स्वरूप यादव 
एच० एन० बहुगुना 
महाबीर सिंह 


संसदीय सचिव 
कृपा दांकर 
राजबिहारो सिह 
इस्तफा हुसेन 


धर्मासह 
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वित्त और बन 

गह, शिक्षा, हरिजन-कल्यारय और सूचना 
स्वायत्त शासन 

सहकारिता और कृषि 


उत्पाद शुल्क और परिवहन 
' खाद्य और असेनिक उपलब्धि 
समाज-सुरक्षा और समाज-कल्याण 


योजना...' 

स्वास्थ्य और सहायता तथा पुनर्वास 
स्वायत्त शासन 

श्रम और भारी तथा लघु उद्योग 
सार्वजनिक निर्माणकार्ये 


मुख्य सन्‍त्री से सम्बद्ध 

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध 

गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण शौर सूचना 
मन्त्री से सम्बद्ध 

राजस्व मन्‍त्री से सम्बद्ध 


उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत ) 


राजस्वगत ग्राप्तिया 
केन्द्रीय उत्पाद शल्क 


निगम कर-भिन्‍न शझाय कर 


सम्पदा शुल्क 
रेल किराया कर 
लगान (शुद्ध) 


शी दमाहायमरब9कनपाभाकायकन्मूसार्णकन 
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जेल श्पूश्३३ | १४७, ४४ 
पुलिस ६००६४ ६४१.६० 
वेज्ञानिक विभाग ६.४३ १३.७८: 
शिक्षा ,२७४.८३ १,६२३.छ२ 
चिकित्सा ३८०.०८८ ४३७. २८८ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य र्ण्ट८६ २३३.३० 
कृषि तथा ग्राम विकास ३५४ ,८य४ रेपथा.धुष 
पशुपालन १७३४.७० ८७.२७ 
सहकारिता १३२,६६ १५४. वृष 
उद्योग ३२५.६४ ४३२६.०१ 
विविध विभाग ६३२.६४ ७०५७.०५ 
झसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ४११.६१ ७३४०.६७ 
विद्युत्‌ योजनाएँ ३२०.०६ १०१.७५ 
विविध .१,००७.८४ १,२६०. १८ 
प्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायें, - 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाय ८:७७.३७ पट थर 
सहित ) 
सर्वेयोग---राजस्वगत व्यय ११, १२, १४७.३२४ 
राजस्वगत बचत (-+-) घाटा (-). १६.७६ | (-) ११८६-४७ 


रबर ] भारत १६५६ 





प्रधान भाषा : मलयालम राजधानो : त्रिवेद्धम 
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राज्यपाल : बी० रामकृष्ण राव 





मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 

ई० एस० एस० नम्ब॒दिरीपाद घुख्य मन्‍त्री, सामान्य प्रशासन, संगठन, योजना, 
सामुदायिक विकास और अन्य विभाग 

सी० अच्युत मेनन वित्त, बीमा, वारिएज्यीय कर, कृषि-आय कर, कृषि 
झोर पशुपालन 

के० सी० जॉर्ज खाद्य, असेनिक उपलब्धि और वन 

के० पी० भोपालन उद्योग, खनन तथा भूगर्भ, सीमेण्ट, लोहा तथा 
इस्पात और वारिएज्य 

टी० वी० तोमस परिवहन, श्रम, नगरपालिका, हथकरघा तथा 


नारियल जठा, झौद्योगिक आवास और खेल 
तथा खेलक्द संस्थाएं 

पी० के० चातन स्वायत्त शासन, पिछड़ी जाति-विकास, पंचायत 
तथा जिला मण्डल और पुनर्वास तथा बस्ती 


के० आर० गौरी, श्रीमती राजस्व, लगान, उत्पाद शुल्क तथा मद्यनिषेष, 
क्‍ पंजीयन और देवस्थान तथा धर्मार्थ दान 

टी० ए० मजीद सार्वजनिक निर्माणकार्य,, भवन, संचार-साधन, 
बन्दरगाह, रेल, सूचना, प्रचार ओर पर्यटन 

जोसेफ सुण्डसेरी शिक्षा, सहकारिता, मछलीपालन, भ्रलेखन तथा 
मुद्रण सामग्री, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर और 
पुरातत्त्व 

ए० आर० सेनन स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुर्वेद 

वी० श्रार० कृष्ण श्रय्यर विधान, चुनाव, न्याय तथा व्यवस्था, श्रसेनिक तथा 


दण्ड-न्याय प्रशासन, जेल, सिचाई झोर विद्युत्‌ 


राज्य तथा संघीय क्षेत्र | र८३ 
केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) 


(लाख रुपयों में ) 





संशोधित प्राक्कलन 










बजठ प्रावकलन 
१६ ए८-५६ १६४६-६० 
राजस्वगत प्राप्तियाँ 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क २४४०८ २४१.४२ 
निगम कर-भिन्‍न आय कर ४३०.६ १ ४४प्प.्यप, 
सम्पदा शुल्क बडल ७.४४ 
रेल किराया कर १६.७१ १६,७१९ 
लगान (जुद्ध) १६३.५४७ १६७.४६ 
राज्यीय उत्पाद शुल्क २१६ .७४ २१६.८७ 
टिकिद १२५१.८५ १२७.८६ 
वन ३२१.२० ३२३.०० 
पंजीयन ३३.४७ ३३.५७ 
मोटरगाड़ी कर १६७.८ ., १७डष्प८ 
विक्रय कर परे५,८० ६००.०० 
अन्य कर तथा शुल्क १५.२५ श्८.६९ 
सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 
रण कार्य (शुद्ध ) पूप८ ६.०४ 
ऋण सेवाएँ १३२.३७ १२५.४३ 
ग्रसेनिक प्रशासन ५६०.४६ ६६७.र्् 
असनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक क्‍ द 
(शुद्ध ) १००. ४८८ श्स्र््‌श्द 
विविध (शुद्ध ) २०५८२ २२७.७४ 
अंशदान झोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों क्‍ द 
के बीच विविध समायोजन १७५ .५४४ १७५. २५ 
सामुदायिक विकास योजनाकायें, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकायें ६१.२० प्र्६श्द 
ग्रसाधारण ग्दण पू०.,ब्य० 
३,४५४२.३४ ३,८४६.७७ 





सर्वेयोग---राजस्वगत प्राप्तियाँ 
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केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 











संशोधित प्रावकलन | बजट प्रावकलन 
१६५८-३६ १६४६-६० 
राजस्वगत व्यय 
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग र२७२३.४५ २६६.४१ 
सिचाई, तौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण द 
कायें प८.३३े 3५.७२ 
ऋषरा सेवाएं (शुद्ध ) १३३.१६ १५७.६६ 
सामान्य प्रशासन १३७.६१६ ४८.४० 
न्याय प्रशासन ८२.३५ ८७.८६ 
जेल २७.४७ ३१.७७ 
पुलिस १६३.५४० २०३.४३ 
वेज्ञानिक विभाग ४ब्पर पद. 
शिक्षा १,२४७.६५ १,३०१.६६ 
चिकित्सा २५७६.१६ र६८.६४ 
सा्वंजमिक स्वास्थ्य १ शध्य. ४४ रप्८,२७ 
कृषि तथा ग्राम विकास १५५, ७७ १६१. २८ 
पशुपालन २०,५४६ २६.७४ 
सहकारिता श्य१२ २५.३६ 
उद्योग तथा उपलब्धि ५८.६२ ७५.२४ 
विविध विभाग १६८.५४७ १७०.५४६ 
ग्रसेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार २३२.४१ ३०३.०३ 
विविध २७१.१७ २७५.३५४ 
प्रसाघारण (सामुदायिक योजनाकार्य, 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकारय। 
सहित ) १०२.६८ ११६.२४ 
सर्वेयोग--- राजस्वग॒त व्यय ३,४८१.३७ २,६२४.५४ 
राजस्वगत बचत (--) घाटा (- ) (-) २६.०३ (-) ७७.७७ 





राज्य तथा संघीय क्षेत्र | सदर 
जम्म तथा कश्मीर 


प्रधान भाषाएँ : कश्मीरी, डोगरी, उद् राजधानी : श्रीनगर 
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सदर-ए-रियासत : युवराज कर्ण सिह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


मन्त्री विभाग 

बल्शी गुलाम सुहम्सद प्रधान स्त्री, सामान्य प्रशासन, सेवाएँ, सन्त्रि- 
मण्डल, असेनिक सचिवालय, वित्त, 
बजट, योजना, सांख्यिकी, लेखा-परी क्षण 
तथा हिसाब किताब, न्याय तथा व्यव- 
स्था, पुलिस, सेनिक तथा असंनिक 
सम्पर्क, सूचना, प्रचार और आलेखन 
तथा मुद्रण सामग्री 

दामलाल सराफ झोद्योगिक प्रशासन, उद्योग (कुटीर उद्योग 
सहित), रेशमकीड़ा-पालन तथा रेशम्त 
बुनाई, सरकारी ऊनी मिलें, वाणिज्या- 
लय तथा केन्द्रीय बाज़ार, वन उद्योग 
(लकड़ी-चिराई मिलें सहित), श्रोषधि 
निर्माण, बेकिंग (जम्मू तथा कह्मीर 
बेंक सहित), श्रम प्रशासन तथा श्रम 
संगठन, दिल्‍ली के लिए व्यापार आयुक्त 
झर व्यापारिक संगठन 


दीनानाथ महाजन न्यायपालिका, विधान, लगान तथा भूसि सम्ब- 
नथी लेखे, सहायता, पुनर्वास तथा निष्क्रम- 
शार्थो सम्पत्ति, जागीर, ऋशण-निपटारा 
मण्डल, दान देने वाली तथा धामिक 
संस्थाएं और घर्मादा 


गुलाम सुहम्मद राजपुरी स्वास्थ्य, स्वास्थ्यलाभ-गृह, जेल, पर्यटन और 
सामान्य अभिलेख 
चुस्नीलाल कोतवाल सड़क तथा भवन, सिंचाई, विद्युत, आवास 


भ्रौर जल-उपलब्धि 


र्८5 ] भारत १६४६ 


शमसुद्दीन कृषि तथा बागवानी, देहात सुधार (सा० गो० 
तथा रा० वि० से०), पशुपालन, भे३ 
तथा पश्ु॒ नस्‍्ल-सुधार (डुग्घालय 
सहित ), सहकारिता ओर खेत 


राज्य-मन्त्री 

हरबंस सिंह श्राज्ञाद शिक्षा, पुस्तकालय, ज्ोध तथा प्रकाशन श्रोर 
राष्ट्रीय सनन्‍्यशिक्षार्थोी दल 

गुलाम नबी बानों सोगमी वन, वन्य-पशु संरक्षण सछलीपालन और 
स्वागत तथा तवाज्ञा 

अब्दुल गनी त्राली खाद्य, उपलब्धि तथा मुल्य नियन्त्रण, केस्द्रीय 
भण्डार और परिवहन 

कुशक बकुला लद्दाखी मामले 

ग्रमरनाथ शर्मा स्वायत्त शासन 

भगत छज्ज्राम समाज-कल्यारा 


जम्मू तथा कश्मीर सरकार का.बजट (राजस्वगत ) 
(लाख रुपयों में) 











सिचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण' 
कार्य (शुद्ध)... 


संशोधित प्रावकलन | बजट प्रावकलन 
|. ६८-३६ १६५६-६० 
कर आल मकर कि लक और रकम 2 बा 
र/जस्गत ग्राप्तियाँ क्‍ 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क १०६.५३ १०८.४२ 
निगस कर-भिन्‍त आय कर ८३.६५ द्प.८४ 
लगान (शुद्ध) ६१.४० ६६.२४ 
राज्यीय उत्पाद शुल्क २६.४० ३०.०० 
टिकट १२.०० १२.५० 
वन क्‍ रण.र१ । ३०८.६७ 
पंजीयन ४.०६ ४.१७ 
मोटरगाड़ी कर ह ७.६० ७,८८० 
विक्रय कर १६.०० १६.४० 
प्र्य कर तथा शुल्क ५.०० ६.४० 


२०.२१ 





राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ रृद्७ 


जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः) 





संशोधित प्राक्कलन' बजट प्राक्कलन 














श६प्रष्ू-३€ | १६४६-६० 

ऋण सेवाएँ ११.०५ | ११.३६ 
शअ्रसनिक प्रशासन ७२.६२ ६२.३३ 
झसनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक बंचॉर 
. [जुद्ध) ११३.६० १३३, ६८ 
विविध (शुद्ध) २६.६ १ ४४.६८ 
केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान ३००.०२ ३००.०५ 
सामुदायिक विकास योजनाकारय, राष्ट्रीय 

विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य 5 १७.६० ३१.४४ 

सर्वयोग--राजस्वगत प्राप्तियाँ १,११८. २८ ल्‍ १,२६६.३६ 
कक पके न पर पक लक चर नी अजीत करन हा 
राजस्वगत ध्यय 

राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग १०२.३२४ १र५.ध्८ 
सिचाई, नोकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सा- 

रण कार्य ४६.१६ ४६.४६ 
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सिचाई तथा विद्युत और साधुदायिक 
विकास 


श्रम, शिक्षा, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री 
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प्रधान भाषा : बंगला 


-++>-+ >-३+केलननकनननतानान विनिनननोनन- ूतकिलनन-अबननत-+4“००-+ननतज अगा--+>तननानननिनमनिनिनीन-ननाग--लने-+ लननन-न नाम नननानन+ नम निनननन- रन सनक तिनानननन॑नननननन मनन“ 
(>लन+मिनननेननननन+ 7जकजल 


राज्यपाल : श्रीमती पद्मजा नायड्‌ 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


प्न्त्री विभाग 


बिधानचन्द्र राप 


पी० सी० सेन 


ए० के ० सुखर्जों 
के० एन० दास ग॒प्त 
बी० सजूमदार 


एच० सी० नस्कर 
श्रार० अहमद 

के० मुखर्जो 

थआ्राई० डी० जालान 
एस० पी० बसेंन 
अब्दुस्सत्तार 

एच० एन० चौधरी 
बी० सी० सिन्हा 


राज्य-मन्त्री 


ए० बी० राय 
ठी० के० घोष 
पुरबी मुखर्जो, श्रीमती 


उपभन्‍त्री 


एस० बन्दयोपाध्याय 
एस० सी० आर० सिघा 


मुख्यमन्त्री, गृह (पुलिस तथा प्रतिरक्षा को 
छोड़ कर ), वित्त, विकास, कुठीर तथा 
लघु उद्योग और सहकारिता 

खाद्य, सहायता, उपलब्धि और शरणार्थों 
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स्वास्थ्य 
विकास और दशरणार्थो सहायता तथा पुनर्वास 
शरणार्थों सहायता तथा पुनर्वास और 

गृह (जेल) 


कृषि, पशुपालन और वन 
परिवहन 


एस० के० ए० मिर्जा 
एस० एम० सिश्र 
सी० राय 

घमु० ज़ियाउल हक 
झार० प्रामारिषक 
एम० बनर्जो, श्रीमती 
सी० सी० महन्ती 
जें० कोले 

एन० गुरुंग 

ठी० बांगडी 

ए० एस० नस्कर 
ए० घोष 


संसदीय सचिव 


के० के० हेसब्रम 
एस० एन० सिहदेव 
एन० मारी 


ए० चोौधरो 
एस० भमिर्षाँ 
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वाणिज्य तथा उद्योग 


' शिक्षा और स्वायत्त शासन तथा पंचायत 


सहकारिता और कुटीर तथा जघु उद्योग 
स्वास्थ्य 

सहायता और उपलब्धि 

शररतार्थी सहायता तथा प्रुनर्वास 

खाद्य 

प्रचार तथा सावंजनिक्ष सम्बन्ध 

श्रम 

झञादिसजातीय कल्याण 

गृह (पुलिस) 

खाद्य सहायता और उपलब्धि 


विकास और श्रम 
स्वास्थ्य 

बन और मछलीपालन 
विकास 

सहायता 
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राजस्वगत ग्राप्तियाँ 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


निगस कर-भिन्‍न झ्राय कर 


सम्पदा शुल्क 

रेल किराया कर 
लगान (शुद्ध) 
राज्योीय उत्पाद शुल्क 
दिकट 
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राजस्वगत्त व्यय 
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ऋण सेवाएँ ४ ४१.७३ १६१.०६ 
सामान्य प्रशासन ३३७.४५ ३३४.६८ 
न्याय प्रशासन १२०.७६ * १२०.६६ 
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पुलिस द छद्ध७.०० ७६ ३.७२ 
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सहकारिता | ६५.०५ १३६.२७ 
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जीवराज मेहता वित्त... | 
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सामुदायिक विकास योजनाकायें, राष्ट्रीय ्््ि 
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सहकारिता १५६.३७ २२६.४२ 
उद्योग २०१.६७ २४२.८७ 
विविध विभाग ३६६.७७ ४६१.३१ 
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विद्युत योजनाएँ ०.६४ . ०.७२ 
विविध १८ ०.२३ १,४३५.१४ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायय, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकारये 
सहित ) ५०६,.८० ३१३.४२ 
सर्वयोग-- राजस्वग त व्यय १३, १ए८. ३८ १३,७७१ .६्८ 
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बिहार 








प्रधान भाषा : हिन्दी 
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राजधानी : पटना 


राज्यपाल : जाकिर हुसेन 


मन्त्री 


श्रीकृष्ण सिन्हा 


दीप नारायण सिन्हा 

शाह मुहम्मद श्रोज़ैर सुनेमी 
भोला पासवान 
विनोदानन्द भा 


वीरचन्द पटेल 
गंगानन्द सिंह 
जगतनारायण लाल 
सक़बल अहमद 


उपमन्त्री 


ए० ए० एम० नूर 
केदार पाण्ड 
ललितेश्वर प्रसाद साही 
हृदयनारायण चौधरी 


ग्रम्बिकाशरस सिह 
सहदेव महतो 
राधागोविन्द प्रसाद 
 एस० एस० श्रक्रोल 
ज्योतिर्मयो देवी, श्रीमती 
चन्द्रिका राम 
कृष्णकान्त सिह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


विभाग 

सुख्य मन्च्री, नियुक्तियाँ राजनीतिक, मामले, वित्त और 
उद्योग (खान तथा खनिज संसाधन सहित) 

सुचना, सिचाई और विद्युत्‌ 

जेल, सहायता तथा पुनर्वास और परिवहन 

उत्पाद शुल्क, वन और कल्याण 

राजस्व (खान तथा खनिज संसाधन को छोड़कर ), ग्राम- 
पंचायत और श्रम 

खाद्य, उपलब्धि, स्वास्थ्य और कृषि 

शिक्षा 

सहकारिता, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और विधि 

सार्वजनिक निर्माणकार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनिय- 
रिंग, आवास और स्वायत्त शासन 


खाद्य 
सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले ओर सिचाई तथा 


. विद्युत्‌ उद्योग, सामुदायिक योजनाकायें, खान और सुचना 


ग्राम-पंचायत, सहकारिता और पशुपालन तथा पशु - 


चिकित्सा 
वित्त । 


सार्वजनिक निर्माणकार्य श्रोर स्वायत्त दासन 
राजस्व, वन ओर धामिक न्यास 

विधि ओर श्रम 

कल्याण और स्वास्थ्य 

कृषि ््ः 

शिक्षा श्लोर उत्पाद शुल्क 
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असाधाररण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकाययें 
सहित) ३७८.३६ ४०२.०५४ 
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प्रधान भाषा : कन्नड़ राजधानी : -बंगलोर 


राज्यपाल : जय चामराज वाडियार 


एच० एम० चन्नबासप्प 


के० एफ० पाटील 
एस० मरियष्प 


के 3 के 0 हेग्डे 
ए० राव गरमखी 
एन० राच्य 


उपमन्त्री 


ग्रेस ताकर, श्रीमती 

एच० सी० लिग रेड्डी 

एम० एत० नाघनूर. 
लीलावती वेंकटेश सागडी, श्रीमती 
ज० एच० शमसुद्दीन 

बी० बासवलिगप्प 


मन्त्रिपरिषद्‌ 
मन्त्री विभाग 

बी० डी० जत्तो मुख्यमन्त्री, योजता तथा विकास, गह झौर 
वारिषज्य तथा उद्योग (कुटीर तथा ग्राम 
उद्योगों को छोड़कर ) 

के० मंजप्प राजस्व, लगान तथा भूमि-लेखे और टिकट 
तथा पंजीयन 

टी० सुब्रह्मण्य विधि, श्रम, स्वायत्त द्ासन (ग्राम-पंचायत 
सहित) झ्रावास और ग्रामीरण जल- 
व्यवस्था 

टो० मरियप्प वित्त और रेशमकीडा-पालन तथा रेशम 


सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्य॒ुत्‌ 


खाद्य, वन,परिवहन और भूगर्भ तथा खान 

सहकारिता, हाट-व्यवस्था, गोदाम और कटीर 
तथा ग्रामोद्योग 

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य 

शिक्षा 

कृषि, मछलोपालन, पशुपालन, सरकारी उद्यान, 
समाज-कल्यारा, उत्पाद शुल्क तथा मद्य- 
निषेध और अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
आरादिमजाति तथा पिछड़े वर्ग सुधार 


शिक्षा 


योजना, विकास और रेशसमकीड़ा-पालन 


: सार्वजनिक निर्मासषकार्य श्रौर विद्युत्‌ 
. ग्रामोद्योग | 


वित्त 
ग्ह 
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जेल ३३.७० ३४,८८० 
पुलिस ३१२.४३ ३२४.५४६ 
बन्दरगाहु श्रादि रह ०० 
वेज्ञानिक विभाग ७.३६ ७,ध्ध् 
शिक्षा १,०३२.१६ १,१३२.४४ 
चिकित्सा २५६.०२ २१२.५४३ 
सावंजनिक स्वास्थ्य १६३.७८ए २१३.८७ 
कृषि तथा ग्राम विकास ३१३.६७ ३६६.४२ 
पद्ुपालन ८७.६६ १०३,४० 
सहकारिता ६६.०६ ७३.५१ 
उद्योग तथा उपलब्धि १,६ रे८.७० १,७६ ०.४१ 
विविध विभाग... ४८.दप ६३.२१. 
असेनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार ५२२.८६ पूछ८.३३ 
विविध ४०७.१२ ४७४.६६ 
ग्रसाधारण (सामुदायिक योजनाकायं, राष्ट्रीय 
' विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य। . ह 
सहित ) १७४.७० १६६.०३ 
सर्ववोग--राजस्वगत व्यय ६,३८८.५६ ७,१ १ ८.६६ 
राजस्वगत बचत (--) घाठा (-). |(+) २४०१८ | (+) ४८.४० 
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राज्यपाल : गुरमुख निहाल सिंह 


मन्त्रिपरिषद्‌ 


मन्त्रीं विभाग 
मोहनलाल सुखाडिया मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन,राजनीतिक मामले, 
नियुक्तियाँ, योजना तथा विकास, संमन्वय, 
शिक्षा (बुनियादी शिक्षा को छोड़कर), 
उद्योग, (खादी तथा ग्रामोद्योगों को छोड़ 
कर), खान और सामुदायिक योजनाकार्य 


हरिभाऊ उपाध्याय वित्त, उत्पाद शुल्क, कर, बुनियादी शिक्षा, 
। खादी तथा ग्रामोद्योग और समाज-कल्यारण 
रामकिशोर व्यास गृह, विधि, न्यायपालिका, सिचाई तथा विद्युत 
झौर सार्वजनिक सम्बन्ध 
दामोदरलाल व्यास राजस्व, देवस्थान, सहायता तथा पुनर्वास और 
द झ्रकाल सहायता 
बद्रीप्रसाद गुप्त स्वायत्त शासन, अआलेखन सामग्रो तथा सरकारी 


मुद्रणालय, विधान सभा, चुनाव, चिकित्सा, 
खाद्य, असेनिक उपलब्धि और श्रम 


ताथ्‌ राम मिर्धा कृषि, सहकारिता, वन, सार्वजनिक निर्माणकार्य 
और परिवहन 
उपमनन्‍्त्री 
सम्पत राम द राजस्व, उत्पाद शुल्क, कर और सामुदायिक 
योजनाकार्य 
_भीखा भाई सिचाई तथा विद्युत्‌ू, चिकित्सा और समाज- 
कल्याण 
पुनम चन्द विश्नोई शिक्षा, योजना और स्वायत्त शासन 
ऋषभचन्द धारीवाल .... वित्त, उद्योग तथा खान, असैनिक उपलब्धि 


और खादी तथा प्रामोद्योग मण्डल 
दौलत राम कृषि, सहकारिता और पंचायत 
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क्षेत्रकल : ३२,६६६ वर्गेभील मुख्यालय : शिलडः 

इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजण्ट के रूप में असम का राज्यपाल 
करता है । राज्यपाल की सहायता के लिए शिलडः में एक परामर्शंदाता रहता है। इस क्षेत्र 
के प्रशासन का उत्तरदायित्व अ्रन्ततोगत्वा भारत सरकार पर ही आता है। इस प्रदेश में 
निम्न पाँच प्रशासनिक डिवोीज़न हैं जिनसें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनोतिक अ्रधिकारी 
होता है : कार्मेग सीमान्‍्त डिवीज़न, सूबानसिरी सीमान्त डिवीज़न, सियांग सीमान्‍्त डिवीज़न, 
लोहित सीमान्त डिवीज्ञन तथा तिरप सीमान्त डिवीज़न । 


न 
ला 
३१६9 


राज्य तथा संघोय क्षेत्र [ 


नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र 





क्षेत्रफल : ६,२३६ वर्गमील मुख्यालय : कोहिमा 
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दिसस्व॒र, १६५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र सन्त्रालय के ग्रधीन केन्द्र द्वारा शासित 
क्षेत्र बना दिया गया । इस क्षेत्र के नागाश्रों की जनसंख्या २,६६,००० है जो ७१८ गाँवों 
में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँठ दिया गया है जिनके मुख्यालय कोहिमा, त्वेनसांग तथा 
मोकोकरचुंग हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत असम का नागा पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग 
सीमान्त डिवीज्ञन झ्ाते हैं जो पहले उत्तर-पू्व सीमान्‍्त प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के 
प्रशासन का दायित्व श्रसम के राज्यपाल पर है जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता 


७ 


है । बसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान, एक गआायुक्त है। 


पाण्डिचेरी 








क्षेत्रफल : १८८६ वर्गमील जनसंख्या ; ३,१७,१६३ 
प्रधान भाषाएँ : फ्राॉसीसी तथा तमिल राजधानी : पाण्डिचेरी 





फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अबुसार १ नवम्बर १६५४४ को 
भारत सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले 
लिया । इन बस्तियों में करामण्डल तट पर स्थित कारीकल तथा पाण्डिचेरी, आन्च्र तट पर 
यनस और केरल तट पर माही जाते हैं। इन क्षेत्रों को भारत सें सिला दिए जाने के 
सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १६४६ को नयी दिल्‍ली 
में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए । फ्रांसीसो संसद्‌ द्वारा इस सन्धि को ओपचारिक रूप से 
पुष्टि श्रभी को जानी है । इसी बीच इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य भारत सरकार 
की ओर से एक सुख्य आयुक्त कर रहा है । समान्यतः यहाँ ६ निर्वाचित पाषंदों का एक 
प्रामर्शमण्डल होता है। भूतपुर्व परिषद्‌ तथा राज्यीय प्रतिनिधि सभा भंग की जा चुकी हैं 
और नया निर्वाचन शीघ्र ही होने की श्राज्ञा है । ह 
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(लाख रूपयों में ) 





संशोधित बजट प्रावकलन 
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तीसवाँ अध्याय 
भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियों 
का संचालन संविधान के एक निदेशक तत्व में निहित आचरण के आदशों के अनुसार 
होता है। इस तत्व के अनुसार भारत सरकार से यह श्रपेक्षा की जाती है कि बहु 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना में सक्तिय सहयोग दे, विभिन्‍न राष्ट्रों के साथ 
न्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाए रखे, अन्तर्राष्ट्रीय काननों तथा सन्धियों की 
शर्तों के प्रति ग्रादर की भावना का विकास करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों को पंचनिर्णय 
द्वारा सुलभाने की प्रवत्ति को प्रोत्साहन दे । 


संयुक्त राष्ट्र संघ 

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 
घोषणापत्र में निहित सिद्धान्तों का प्रबल समर्थक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत के 
सम्बन्ध-काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटों। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना १६४८ में 
इस विद्वव्यापी संगठन द्वारा महात्मा गान्धी के प्रति श्रद्धांजलियाँ भ्रपित्र किए जाने की है । 
अन्य उल्लेखनीय घटनाओ्रों में १६४० से १६४२ तक भारत के सुरक्षा परिषद्‌ के 
सदस्य-पद पर बने रहने, कोरिया में विराम-सन्धि तथा युद्ध-बन्दियों की समस्या के हल के 
लिए भारतोय योजना प्रस्तुत किए जाने, १६४३-४४ में भारत हारा कोरिया सम्बन्धी 
तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी आयोग का अश्रध्यक्ष-पद सम्हालि जाने, १६७४३ में श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पण्डित का संयुक्त राष्दर संघ की महासभा के श्राठवें अधिवेशन का अध्यक्ष 
चुने जाने, १६५४ में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित 
अन्तर्राष्ट्रीय (आणविक दाक्ति का शान्ति के लिए उपयोग) सम्मेलन की अध्यक्षता 
किए जाने तथा १६५४८ में लेबनॉन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना में भारत द्वारा 
सहयोग दिए जाने को घटनाएँ महत्वपुरणा हें । 

१६४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए 
जो भारतोय शिष्ट्सण्डल न्यूया्क गया, उसका नेतृत्व श्री बी० के० कृष्ण सेनन ने किया । 


राजनीतिक 
१६७८ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसको विशिष्ट संस्थाओ्नरों की कार्ये- 
वाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


भारत तथा भ्नन्तर्राष्ट्रीय संगठन | ३२७ 


अल्जीरिया 

स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुश्ना । अल्जीरियाई नेताओं ने काहिरा में 
एक अस्थायी सरकार स्थापित की है। भारत का अपने निज के अनुभव के आधार पर 
विचार यह है कि एक बार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पद्चात्‌ भूतपुर्व शासकों के साथ 
समानता तथा पारस्परिक आदर भाव के आधार पर सहयोग करना सम्भव हो सकता है। 
किल्तु, ऐसा सम्भव तभी होगा जब दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करने के इच्छक हों । 


साइग्रस द 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अपने इसी हृष्टिकोश पर हृढ़ रहा कि साइप्रस का प्रइन 
एक औपनिवेशिक प्रदन है और साइप्रस, साइप्रसवासियों का है । इसने साइप्रस द्वीप के 
विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया । 
लेबनोन 

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अनुरोध पर तथा लेबनॉन सरकार को सहमति 
से भारत ने लेबनॉन के संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल की कार्यवाही में भाग लिया । 
इस उद्देश्य से एक टुकड़ी लेबनॉन भेजी गई । श्री राजेश्वर दयाल को भारत का प्रतिनिधि 
नियुक्त किया गया । यह दल सौंपा गया कार्य पुरा कर चुका है । 


आशणविक शक्ति संस्थान 

सितम्बर, १६४८ में वियना में हुए एक महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने 
ग्राणविक दक्ति संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने 
की आ्रावरयक्ता पर बल दिया। एक भारतीय वेज्ञानिक, संस्थान द्वारा रेडियो-सक्रिय 
आइसोटोपों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया-संहिता तेयार करने के लिए स्थापित 
एक विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही में भी भाग ले रहा है । 


न्यासी तथा अस्वायत्तज्ञासी क्षेत्र .* 

भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की 'अस्वायत्तद्ासो क्षेत्र सूचना समिति का १६६१ 
तक के तीन वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है । एक भारतीय प्रतिनिधि, पश्चिमी 
समोञ्रा जाने वाले शिष्टसण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और दूसरा भारतीय प्रतिनिधि, 
१६५८ में पश्चिम अफ्रीका जाने वाले शिष्टसण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया । 

न्यासिता (ट्ृस्टीशिप) परिषद्‌ के ८ विशेष अ्रधिवेशन में फ्रांसोसी शासन में आने 
वाले ठोगोलेण्ड के भविष्य पर विचार किया गया शोर भारत तथा अश्रन्य राष्ट्रों द्वारा, रखे 
गए प्रस्ताव स्वीकार किए गए। कुछ श्रन्‍्ध देशों के साथ मिलकर भारत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सहासचिव, विशेष निधि, प्राविधिक सहायता सण्डल-तथा 
अ्रन्य विशिष्ट संस्थानों से यह अनुरोध किया गया कि टोगोलेण्ड सरकार द्वारा सहायता के 
[लए किए जाने वाले किसी भो श्रतुरोध पर तुरन्त और सहानुभूतिपुर्वक ध्यान दिया जाए । 


लय 


श्द् | भारत १६४६ 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति 

१६५८ में महासभा ने अपनी विशेष राजनीतिक समिति के एक प्रस्ताव क। भारी 
बहुमत से समर्थन किया । इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका सरकार से यह अनुरोध किया 
गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सार्वभोभिक 
घोषणा के सिद्धान्तों तथा उद्देश्य के अनुरूप दक्षिख अफ्रीका संघ में बसे भारतोयथ तथा 
पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के साथ समभौता- 
वार्ता करे । समभझौतावार्ताश्रों की प्रगति के विषय में इन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से 
ग्रथवा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को प्रतिवेदन देना है । 


कश्मीर े ; 
सुरक्षा परिषद्‌ के एक प्रस्ताव के अनुसार डा० फ्रक ग्राहण १६५४८ के प्रारम्भ में 
भारत आए। उन्होंने सुरक्षा परिषद्‌ को अपना प्रतिवेदन दे दिखा है । 


सहअस्तिल 

विशेष राजनीतिक समिति ने श्रजेण्टीना, आयरलेण्ड, आस्ट्रिया, घाना, चेकोस्लो- 
वाकिया, बोलिविया, यूगोस्लाविया तथा श्रीलंका के साथ सिलकर भारत द्वाश प्खा 
गया एक प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार क्षिया । इस प्रस्ताव में सभी राप्ट्रों से संयुक्त 
राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप मिलजुल कर रहने श्रोर शान्तिपुर तथा 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के सिद्धान्तों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है । 


निरशस्त्रीकरण 

महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भारत ने (१)जब तक कोई ' समश्येता नहीं हो 
जाता, तब तक परमाणु शास्त्रों का परीक्षण तुरन्त बन्द करने की माँग करते हुए एक प्रस्ताव 
तथा (२)गअ्राकस्मिक श्राक्रमणों के निवारण की सम्भावनाशरों के विचाराथ होने वाले सम्मेलन 
पर हुष॑ प्रकट करने का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष से उत्पन्त गतिरोध 
समाप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक भ्रम्य प्रस्ताव भी भारी बहुमत से 
स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में निरशस्त्रीकरण आयोग के विस्तार का सुझाव 
दिया गया था जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इस आयोग के सदस्य बन सकें । 


संयुक्त राष्ट्र संध की संस्थाओं में निवाचन 
भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघीय अल्पसंख्यक भेदभाव निवारण तथा संर- 
क्षण उपश्रायोग' का सम्बाददाता निर्वाचित किया गया । 


सामुद्रिक कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन 
भारत के केन्द्रीय विधि मन्त्री श्री ए० के० सेन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल ने १६४५८ में जेनेवा सें हुए 'संयुकत राष्ट्र ,संघीय सामुद्रिक कानून सम्मेलन' में भाग 
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लिया । सम्मेलन सें खार अभिसमय (कम्वेन्शन) और अनिवार्य विवाद निपटान! विषयक्त 
एक वेकल्पिक हस्ताक्षर-व्यवस्था स्वीकार की गई । 


अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग 

इस आयोग पर थ्रन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास करने का दायित्व है। महासभा 
द्वारा तीन वर्षों के लिए निर्वाचित इसके २१ सदस्य अपनी-अपनी सरकारों के प्रतिनिधियों 
के रूप में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के रूप में अपनी व्यक्तिगत स्थिति में काम करते हैं। भारत 
के श्री राधा विनोद पाल श्रप्रेल, १६४८ में जेनेवा में हुए इस आयोग के दसवें अधिवेशन 
के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

'एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार समिति' के काहिरा में हुए दूसरे अधिवेशन 
में, इसमें भाग लेने वाले देशों की सरकारों द्वारा सम्मति देने के लिए उपस्थित किए गए कई 
विषयों पर विचार किया गया। इन विषयों में क्ठनीतिक सुविधाएँ, श्रपराधियों की 
वापसी के पिद्धान्त श्रादि जैसे विषय सम्मिलित थे । समिति ने “अन्तर्राष्ट्रीय कानुन झ्रायोग 
के ६8वें तथा १०वें अधिवेशनों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया। 


.. आथिक तथा सामाजिक 

१६४८ तथा १६५७२ को छोड़कर भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघ आथिक तथा 
सामाजिक पंरिषद्‌्' का उसके प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत इस परिषद्‌ के कई 
आयोगों का भी सदस्य बना रहा। १ मई, १६५४७ को भारत प्राविधिक सहायता समभिति' 
का सदस्य निर्वाचित हुआ । भारत को इस परिषद्‌ के कई ग्रायोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है। भारत ने जलाई, १६५८ में जेनेवा में हुई इस परिषद्‌ की बेठक में एक पर्यवेक्षक के 
रूप में भाग लिया । इस बेठक में अल्पविकसित देझ्षों के श्राथिक विकास के लिए विशद्येष 
सं० रा० निर्थि' की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई । 


एशिया तथा सुद्रपूर्षे आर्थिक आयोग 

एशिया तथा सुद्रपूर्व आथिक आयोग” की 'अस्तर्देशीय परिवहुन समिति ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को दिए अपने प्रतिवेदत में इस बात की सिफारिश की कि भारत में रेल परि- 
वहन में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक प्रथक रिल-निरीक्षण संगठन' स्थापित किया 
जाना चाहिए । ४ 

मार्च, १६५८ में कुआलालम्पुर में हुए इस झायोग के १४वें अधिवेशन में भारत, 
एक प्रारूप समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ । यह समिति, जापान हारा आयोग के क्षेत्रीय 
सदस्यों में परस्पर व्यापार-बार्ता चलाने के लिए दिए गए सुझाव की जाँच के लिए 
नियुक्त की गई थी । भारत के उद्योग विभाग के केन्द्रीय राज्य-सन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि- 
सण्डल का नेतृत्व किया । 

एशिया तथा सुदूरपुर्व में कृषि मूल्य तथा कृषि आय स्थिर करने की नीति के 
विचारार्थ खाद्य तथा कृषि संगठन' और एशिया तथा सुद्ृरपुर्व श्राथिक श्रायोग' की मारे; 
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१६५८ में नयी दिल्‍ली में मिलीजुणी बेठक हुई! २६ देशों के १०० से अ्रधिक तेल- 
विशेषज्ञों ने दिसम्बर, १६४८ में तथी दिल्‍ली में एशिया तथा सुदरपुर्व आथिक आयोग! 
द्वारा संगठित 'एशिया तथा सुद्ृः्पुर्व पेट्रोड-संसाधन विकास्ता विषयक विचारगोष्ठी में 
भाग लिया । 


खाद्य तथा कृषि संगठन क्‍ 

खाद्य तथा कृषि संगठत' की एक अध्ययन मण्डली ने मार्च, १६०४८ में भारत सरकार 
को दिए अपने प्रतिवेदल में अ्रसम की आधभ्यम्तरिक जलमागें-प्रशाली के विकास को आवश्य- 
कता पर बल दिया था । खाद्य तथा कृषि संगठन' का भारत में लकड़ी-उत्पादन से सम्बन्धित 
प्रतिवेदव अप्रैल, १६४ में प्रकाशित हुआ । आ्स्ध्र प्रदेश तथा मेसुर सें 'मछुश्ना प्रशिक्षण 
केन्द्र' स्थापित करने के लिए 'खाद्य तथा कृषि संगठन' के मछलीपालन प्रशिक्षण केन्द्र का एक 
विशेषज्ञ भारत थ्राया। भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रम के अधीन खाद्य तथा कृषि संगठन 
ने भारत में कलकत्ता दुग्ध योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपकरणों की व्यवस्था 
करना स्वीकार किया और दो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं | मद्रास में स्कूल के बालक- 
बालिकाशों को पोषक-तलयुक्त भोजन देने के सर्वेक्षण की एक योजना के लिए “खाद्य तथा 
कृषि संगठन से १४,० ०० डालर का नकद अनुदान प्राप्त हो चुका है। 


भारत ने जून १६४८ में 'खाद्य तथा कृषि संगठन की 'मरुभूमि टिड्डी नियन्त्रण 
समिति' के पाँचवें अधिवेशन में भाग लिया। अ्क्‍तुबर, १६५८ में टोकियो में हुए 'एशिया तथा 
सुद्रपुर्वे खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत 
के केन्द्रीय क्ृषि' सन्‍्त्री ने किया। 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 

भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के २५ अभिसमयों की पुष्टि कर चुका है। औप- 
चारिक पुष्टीकरण के अतिरिक्त कई अन्य अश्रभिसमयों की व्यवस्थाओ्रों को व्यवहार में भी 
लाया जा चुका है । 

अ्रप्रेल-जून, १६५४८ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ४१वें तथा 
४२वें अधिवेशनों शोर प्रबन्ध समिति की बेठकों में भाग लेने के अलावा भारतीय 
प्रतिनिधियों ने १६४८८ में कई “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समितियों की बंठकों में भी भाग 
लिया । 

अन्चर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के श्रधीन १६५४८ 
. में भारत को ६ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मज़दूर संगठनों, श्रम प्रशासन, श्रम 
प्रबन्ध तथा खान-निरी क्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए २२ भारतीय प्रशिक्षार्थो कई 
भ्रन्‍्य देशों को भेजे गए । इण्डोनीशिया, थाईलेण्ड, पेख तथा श्रीलंका के चार अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संमठन-शिष्यवृति-प्रापकों को १६५८ में भारत में प्रशिक्षण दिया गया । 


भारत तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन [ १३१ 


संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन 

इस संस्था के संस्थापक-सदस्य, भारत में इसके सहयोग से कार्य करने के लिए एक 
स्थायी राष्ट्रीय श्रायोग है। यह श्रापोग विभिन्‍न विषयों पर विचारणोष्ठियों तथा सम्मेलनों 
की व्यवस्था करके भारत में इस संगठन के कार्यक्रमों को कार्यान्दित करता आ रहा है। 

अगस्त, १६५८ में तयी दिल्‍ली में दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया में शिक्षा सुधार' 
विषयक एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी का ग्रायोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का 
नेता इस विचारगोष्ठी का सभापति निर्वाचित हुआ । १० दक्षिण तथा पूर्व एशियाई देशों के 
प्रतिनिधियों ने सितम्बर, १६४८ में नयी दिल्‍ली में हुए मूलभूत शिक्षा तथा सामुद्ययिक 
विकास में हृदय सहायता का महत्व विषयक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी में भाग लिया। भारत 
के उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ने नवम्बर, १६४८ में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघीय 
शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन! के नवर्निर्भित स्थायी मुख्यालय का उद्घाटन किया । 
नवम्बर, १९५८ में पेरिस में हुई इस संगठन के प्रशासनिक श्रायोग की बेठक में छोटे 
संशोधनों से युक्त पाँच श्रन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ मिल कर भारत द्वारा उपस्थित 
किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में इस संगठन के सचिवालय 
के पदों के क्षेत्रानुसार विभाजन का सुझाव रखा गया था । 


इस संगठन के भारतोय राष्ट्रीय श्रायोग तथा दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप 
से दिसम्बर, १६५८ में दिल्‍ली में भारतीय जीवन में परम्परागत मूल्य विषयक विचार- 
गोष्ठी का आयोजन किया। 


विश्व स्वास्थ्य संगठन # 

भारत, १६४८ में इस संगठन की स्थायना के समय से ही इसका सदस्य रहा 
है। जून, १६४८ में सिनियापोलिस (असेरिका.) सें हुए “विश्व स्वास्थ्य संगठन के ११वें 
भ्रधिवेशन में. डा० ए० एल० घुदलियार के नेतृत्व में भारताय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। 

“विश्व स्वास्थ्य संगठन' की 'दक्षिण-पुर्व एशिया क्षेत्रीय समिति” का ११वाँ अ्रधिवेशन 
सितम्बर, १६५८ में नयी दिल्‍ली में हुआ । इस अवसर पर रोगों के श्रध्ययन तथा वर्गोकरण 
के लिए एक दक्षिण-पुर्वं एशिया केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । बृहत्तर 
कलकत्ता के श्रौद्योगिक क्षेत्र में हैजा के उन्पुलग की योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता 
देने का निर्णय किया गया । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस अधिवेशन का सभापति 
. चुना गया। 

अक्तुबर, १६५४८ में नयी दिल्‍ली में. हुई स्वास्थ्य-सांस्यिकी विषयक विचारगोष्ठो में 
८ देशों के १८ सांख्यिकों ने भाग लिया । इसी मास दिल्‍ली की मलेरिया संस्था में फाइले- 
रियासिस अध्ययन सण्डली नियक्त की गई । नवम्बर, १६४८ में नयी दिल्‍ली में “विश्व 
. स्वास्थ्य संगठन' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में १२ दक्षिस्प-पुर्व एशियाई देशों के उपचारण- 
नेताओं ने ज्राग लिया । 


3] 


३२ | भारत १६४६ 


संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष । 

.. इस संगठन ने अप्रैल, १६५८ तक बी० सी० जी० के दीका लगाने के लिए 
१४,३४५,००० डालर और अहमदाबाद, झानन्‍द तथा राजकोट के ३ दुग्ध संयन्तरों को 
७,७८,००० डालर विए। १६४८ से जुलाई, १६५४८ तक इस संगठन के कार्यपालक मण्डल से 
भारत को लगभग २,१५,००,००० डालर की कुल सहायता प्राप्त हुईै। १६७०८ में भारत ने 
इस संगठन को १८ लाख रुपये दिए । भारत में कलकत्ता तथा नयी दिल्‍ली में इस संगठन 
के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। श्रफगानिस्तान, भारत तथा श्रीलंका, नयी दिल्‍ली के कार्यालय के 
अ्रधीन श्राते हैं । 


तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार 

भारतीय प्रतिनिधि ने मई, १६४८ में जेनेवा में ततकर तथा व्यापार सम्बन्धी 
सामान्य करार समिति की बठक की अध्यक्षता की । इस समिति ने रोम सन्धि की व्यवस्थाओं 
पर पुनविचार किया। इस सन्धि के द्वारा यूरोपीय अर्शवक समाज की स्थापना हुई । 
भारत के केन्द्रीय वारि[ज्य सन्त्री ने अकक्‍्तबर, १६५८ में जेनेवा में इस संगठन द्वारा आ्रायोजित 
एक बेठक में घोषणा को कि भारत इस करार के अनुसार जापानी निर्यातों के लिए पुरी- 
पूरी सुविधाएँ देगा । नवम्बर, १६५८ में जेनेवा में हुए इस संगठन के तेरहवें अधिवेशन की 
ग्रध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने की । 


तंयुक्त राष्ट्र संघीय ग्राविधिक सहायता कार्यक्रम 

दिसम्बर, १६४८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३५६ विशेषज्ञ भारत आए और 
६७६ भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में धश्रध्ययन के लिए शिष्यवृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ 
दी गईं। भारत ने विशेषज्ञों के जीवनयापन के लिए १०.७० लाख रुपये तथा विश्येष कार्य के 
लिए २५ लाख रुपये दिए। २३ विभिन्‍न देशों में ८० भारतीय विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन ३० जून, १६५८ 
तक भारत को ३३६ विश्ञेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं और ६८८६ भारतीयों को 
प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गईं। संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति 
संगठन' से प्राविधिक सहायता प्राप्त करके २५ जुलाई, १६४८ को बम्बई में भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्था का उद्घाटन किया गया 


अन्तर्राष्ट्रीय पु्निमाणं तथा विकास बेंक 

३० सितम्बर, १६५८ तक सावंजनिक क्षत्र के लिए १ अ्रबं ५० करोड़ ३६ लाख 
रुपये के तथा निजी क्षेत्र के लिए ६१.०८ करोड़ रुपये के ऋरणों को स्वीकृति दी गई । 
प्रथम योजनाकाल में २८.६७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए । द्वितीय योजना के लिए रखे गए 
शेष १ अरब २१ करोड़ ४२ लाख रुपये में से ४३.२५ करोड़ रुपये ३० सितम्बर, १६५४८ तक 
- प्राप्त किए गए। 


भारत तथा श्रन्तर्राष्ट्रीप गठन [ ३३३ 


बंक के संचालक मण्डल (बोर्ड आफ गवनंस ) की १३वीं वारषिक बेठक अक्तबर, 


१६४८ में नयी दिल्‍लो में आ्रारम्भ हुई । केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का 
नेतृत्व किया । 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम 
तर्राष्ट्रीय वित्त निगस अधिनियम, १६५८ ' द्वारा निगम को भारत सें कई छट 


तथा विशेषाधिक्वार दिए गए हैं। निगम के संचालक सण्डल को वाधिक बेठक अकतबर, 
१६०८ में नयी दिल्‍ली में हुई । 


अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष 

इस संगठन की तेरहदीं दाषिक बेठक अक्तूबर, १६५८ में नयी दिल्‍ली में आरस्भ हुई । 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केख्रीय दित्त मन्त्री ने किया। इस कोष के एशि- 
याई विभाग के सह-निदेशक (एसिसवेण्ट डायरेक्टर ) के नेतत्व में एक प्रतिनिधिसण्डल भारत 
की सामान्य ग्राथिक स्थिति का पता लगाने के उल्देश्य से दिसम्बर, १६प्८ में भारत आया। 

इस कोष की स्थापना होने के समय से दिसम्बर, १६७८ तक भारत इस कोष से 
३० करोड़ डालर का क्रय कर चुका है जिसमें से ६.६६ करोड़ डालर का फिर से क्रय किया 
गया। “अन्तर्राष्ट्रीय घुद्रा कोष के करार की शर्तों के अनुसार भारत को ४० करोड़ डालर 
के मूल्य की विदेशी मुद्रा, रुपयों में वापस खरीदने का श्रधिकार है । 


संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष कोष 

संयुक्त राष्ट्र संघ में इस कोष के सम्बन्ध में हुई बहस के परिणामस्वरूप संयुक्त 
राष्ट्र संघीय महासभा ने १५ श्रक्तुबर, १६८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस 
प्रस्ताव के द्वारा १ जनवरी, १६५६ से इस फोब को व्यवस्था की जाने लगी। इस कोष 
से शल्पविकसित देशों में प्रात्नघिक, आथिक तथा सामाजिक विकास के लिए अश्वद्यक तथा 
व्यवस्थित सहायता दी जाएगी । भारत इसकी प्रबन्ध परिंषद में निर्वाचित हो चुका है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएँ 
प्रस्तर्राष्ट्रीय प्रसेनिक उड़्डयन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दृ्‌र-संचार संघ, विश्व डाक संघ 
तथा विद्रव अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के साथ भी भारत का सक्रिय रूप से सम्बन्ध है । 


ग्रन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
राष्ट्रमएडल 
'राष्ट्रमण्डलीय व्यापार तथा श्रर्थ सम्मेलन! सितम्बर, १६५८ में माण्ट्रयिल (कनाड ) 
सें हुआ । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्‍त्री ने क्िया। 
इस सस्मेलन में राष्ट्रमण्डलीय देशों की श्रथेव्यवस्था तथा व्यापार विषयक मह॒त्वपूण 
मामलों पर विचार किया गया। 
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बत्तीसवाँ अध्याय 
१६५८ की महत्वपुण घटनाएँ 


जनवरी 


श्रान्श्र प्रदेश, सद्रास तथा मैसूर के सुख्यमन्त्रियों द्वारा भारत की राजभाषा के प्रइन 
पर एक सम्मिलित वक्‍तव्य । 

भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस का नौवाँ वाधिक अ्रधिवेशन मदुरई में 
प्रारम्भ । 

नयी दिल्‍ली में हुए 'ड्यूरंण्ड कप फुटबाल ट्नमिण्ट' में हैदराबाद नगर की पुलिस टीम 
विजयी । 

चेकोसलोवाकिया के प्रधानमन्त्री क्री विलियम सिरोकी का नयी दिल्‍लो में श्रगमन । 

मद्रास के तिरुनेल्वेलि जिले में मश्िमुठर सिचाई योजनाकार्य का उद्घाटन । 


लोक सभा के सदस्य श्री आर० एम० हाजरनवीस द्वारा केन्द्रीय सरकार के विधि 
उपमन्‍्त्री के पद की शपथ-पग्रहरा । 
'मध्यवर्तो क्षेत्रीय परिषद! की ग्वालियर में बेठक । 


भारतीय सड़क कांप्रेस' का २२वाँ अधिवेशन नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रधानसन्त्रियों द्वारा नयी दिल्‍ली में सम्मिलित 
वक्तव्य । 

किन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ की बंगलोर में बेठक । 

भारतोय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के २३वे)ं अधिवेशन का सद्रास में उद्घाटन । 


भारतोय विज्ञान कांग्रेस! के ४५वें अधिवेशन का सद्रास में उद्घाटन । 

नेपाल में ६०० सील लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए नेपाल-भारत-असेरिका करार 
नयी दिल्‍ली में सम्पन्न । 

प्रथम अखिल भारतीय भ्रम सम्मेलन का लखनऊ में उद्घाटन । 

क्विलोन तथा कोटटयस को मिलाने वाली नयी रेल लाइन का उद्घाटन । 

इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण का नयी दिल्‍ली में आगमन । 

जीवन बीमा निगर्म द्वारा मूंदड़ा संस्थाओं के क्र किए गए शेयरों के सम्बन्ध में 
जाँच-पड़ताल के लिए श्री एम० सी० छागला नियुक्त । 


३४४ |] भारत १६४६ 


की 


१६- 


१७ 
श्य्प 
२० 


श्रम्वाला के निकट मोहरी रेल स्टेशन पर १ जनवरी को हुई रेल-दुर्घटता के कारणों 
का पता लगाने के लिए एक झायोग नियुक्त । 

भारत के नमक उद्योग के कार्य-संचालन की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त । 

ब्रिटेन के प्रधानसन्त्री श्री हैरल्ड मेकसिलन का तयी दिल्‍ली में आ्रागसन । 

श्री शेख अब्दुल्ला नज़रबन्दी से घुकत । 

भारत तथा ब्रिठेत के प्रधानमन्त्री और इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति द्वारा नयी दिल्‍ली 
में परस्पर विचार-विमश । 

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की स्थापना । 

ईराकी योजना प्रतिनिधिम्ण्डल का बस्बई में श्ागसन । 

'ऐशिया तथा सुदूरपुर्व श्राथिक श्रायोग' द्वारा श्रायोजित सस्ती सड़कें तथा भू- 
स्थायित्व विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । द 

भारत तथा पाकिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि डा० फ्रक 
ग्राहम का तयी दिल्‍ली में आगमन । 

'राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थायी समिति की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

सोवियत रूस से चार व्यक्तियों के एक्र सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का मद्रास में 
श्रागसन । 

भारत-क्षोलेंका व्यापार करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

ऊपरी असम में तेल-संसाधनों का पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के उह्देश्य से 
एक 'रुपया कम्पनी की स्थापना के लिए भारत सरकार, बर्मा प्रॉयल तथा 
असम ऑयल कम्पनियों द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर । 

भारत को श्रमेरिकी सरकार द्वारा २२.६० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने की 
घोषणा । 

अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ (स्थल-सेना) जनरल मेक्सवेल डी० टेलर का आगरा में 
आगमन । 

केरल के कटमपल्लि बहुद्देदयीय योजनाका्य का उद्घाटन । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का ६३वाँ अ्रधिवेशन प्रागज्योतिषपुर में आरम्भ । 

एशियाई रंगमंच (थिएटर) संस्था का नयी दिल्‍ली सें उद्घाटन । 

संगीत नाटक अ्रकादेमी' द्वारा १६४७-४८ के पुरस्कारों की घोषणा । 

पाकिस्तान द्वारा मंगला बाँध बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद्‌ में भारत की श्रोर से 
विरोध प्रकट । द 

लघु उद्योग मण्डल' की कलकत्ता में बेठक । 

हड़ताल होने की सम्भावना के कारण कलकत्ता बच्दर में आपतकालोन स्थिति की 
घोषणा । ह 

(पूर्व क्षेत्रीय परिषद! की पटना में बेठक । 


श्ष् 


२६ 
३० 
३१ 


१६४८ को महत्वपुर्ण घढनाएँ [ ३४५४ 


भारत तथा ह्रांस सरकार द्वारा आथिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए दथी दिल्‍ली 
में एक करार पर हस्ताक्षर । 

चीनी सशस्त्र सेना के प्रतिनिधिशण्डल का नथी दिल्‍ली में ग्रगमन । 

श्री विष्णराम सेधी द्वारा मद्रास के राज्यपाल फे पद की शपथ-पहुझ । 

स्विदज्नरलण्ड के डाक, तार तथा प्रसारण मन्त्री श्री जी० लेपोरी का नथी दिल्‍ली में 
आगमन । 

आकादावाणी हारा आयोजित तृदीय वाधिक्न राष्ट्रीय काव्य संगम समारोह का 
उद्घाटन । 

भारत सरकार द्वारा देशव्यापी 'मत्तिका तथा भूमि-उययोग सर्वेक्षण के लिए एक 
सुसंगठित तीन-वर्षोध योजना स्वीकृत 

अखिल भारतीय क्षय कार्यकर्ता सम्मेलन का १४वाँ अधिवेशन मद्रास में आरम्भ । 

सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिश्नण्डल' का बंगलोर में झागमन । 

श्रम प्रबन्ध सहयोग विषयक विचारगोष्ठी का नयी बिल्ली में उद्घाटन । 

हैदराबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति श्री श्रीपतराव एस० 
पालमिठकर का बच्बई में स्वगंवास । 


फरवरी 
आस्ध्र प्रदेश विधान सभा की तेलंगाना क्षेत्रीय समिति स्थापित । 
फकेन्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' की नयी दिल्‍ली सें बठक । 
मद्रास'विधान सभा के भूतपूर्व श्रध्यक्ष श्री बी० साम्बधूरति का मद्रास सें स्वरगंवास । 
मेस्र के भतपुर्वं दीवान श्री एम० एन० कृष्णराव का बंगलोर में स्वर्गवास । 
भारतीय व्यापारी मण्डल (इण्डियन सचण्द्स चंस्बर) के स्वर्ण जयन्ती समारोह 
का बम्बई में उद्घाटन । 
भारत-जापान व्यापार करार पर टोकियो में हस्ताक्षर । 
लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गरराज्य के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्‍्ह का नयी दिल्ली 
' सें श्रागमत । | 
मेसुर राज्य में जोग प्रषात के निकट दशरावती जलविद्युत्‌ योजनाकार्य का उद्घाटन । 
केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल की नयी दिल्‍ली में बेठक । 
अ्रठारहवें राष्ट्रीय खेलकूद का कटक में उद्घाटन । 


 इठली के साथ रेडियो-टेलीग्राफ सेवा का उद्घाटन । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष! के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जेकबसन का नयो दिल्‍ली में 
ग्रागसन । 

आयात परासर्श परिषद्‌ की नयी दिल्‍ली में बठक । 

भारत तथा इण्डोनीशिया के बीच सांस्कृतिक समभौते के सम्बन्ध में पुष्टि-बिलेख 
का विनिमय । 


१७ 


श्च् 


९१६ 


] भारत १६४९ 


गखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक सम्मेलन जाघवपुर में आरम्भ । 

/निर्यात परामर्श परिषद्‌ की नयी दिल्‍ली में बंठक । | 

पंजाब सरकार द्वारा ८ फरवरी को जालन्धर में हुए उपद्रवों की न्यायिक जाँच 
प्रारम्भ । 

संसद का बजट अधिवेशन आरस्भ । 

फकेसत्रीय उद्योग परामर्श परिषद्‌” की स्थायी समिति की नयी दिल्‍ली में बठक । 

प्रफगानिस्तान के शाह जहीर शाह का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री हेनरी कंबट लॉज का 
नयी दिल्‍लो में आगमन । क्‍ 

भारत के प्रधानमन्त्री तथा लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गराराज्य के राष्ट्रपति द्वारा 
सम्मिलित वक्‍तव्य । द 

छागला झ्रायोग का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत । 

केन्द्रीय वित्त मन्‍त्री श्री टी० टी० क्रृष्णमाचारी का त्यागपत्र स्वीकृत । 

प्रधानसन्त्री द्वारा वित्त विभाग का कार्यभार-ग्रहरा । 

भारत के प्रधानमन्त्री तथा अफगानिस्तान के शाह ज्ञहीर शाह द्वारा सम्मिलित 
वक्तव्य । 

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्‌! की बह॒दू सभा का नयी दिल्‍ली में अधिवेशन । 

यूनान के साथ एक व्यापार करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

अखिल भारतीय उदू सम्मेलन! का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

राज्यों के अनुसुचित जाति तथा आदिमजाति-कल्याण मन्त्रियों का सम्मेलन नयी 
दिल्‍ली में आरम्भ । 

सोवियत संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में आगमन । 

अखिल भारतीय पोषर सम्मेलन' अम्बाला में आरम्भ । 

योजना आयोग के कोलम्बो योजना सम्बन्धी परामशंदाता श्री माल्कम डालिग द्वारा 
भारत में सहकारी आन्दोलन के कुछ पहलुग्नों पर प्रतिविदन समापित,। 

ब्रिटेन की सुद्रपुर्व स्थल-सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रांसिस फेस्टिग का 
नयी दिल्‍ली में आगमन । | 

१६४८-४६ का रेल बजट संसद में प्रस्तुत । 


उत्तर प्रदेश जिधानमण्डल सें १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 


वित्त मन्‍्त्री के पद से दिए त्यागपत्र का स्पष्टीकरण करते हुए श्री टी० टी० 
कृष्णमाचारी द्वारा लोक सभा में वक्तव्य । 

पश्चिम बंगाल विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

हैदराबाद को सन्‍्तोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल प्रतिस्पर्धा में चस्पियनशिप पुनः प्राप्त । 

सरकार द्वारा छागला आयोग प्रतिवेदन को स्वीकृति की घोषणा । 

गसनसोल के निकट चिनाकुरी कोयला ख़ान में विस्फोट । 


२० 


१६ 


884 


र्३्‌ 


र्‌प 


२६ 


२७ 
श्८ 
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संस्क्रत आयोग का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत । 
भारत तथा पर्चिम जमंनी के बीच रेडियो-टेलीफोन सेवा का नयी दिल्‍ली में 
उदधाठदन । 


कनाडा द्वारा भारत को २.४० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने के एक करार पर 
गओ्रोटावा में हस्ताक्षर । 


भारत सरकार द्वारा दो अलग-प्रलग अ्रखिल भारतोय सेवाएं - 'अ्र्थशास्त्री सेवा' तथा 
सांख्यिक सेवा स्थापित करने के निर्णय को घोषणा । 

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति' की बम्बई में बेठक । 

राज्य सभा के सदस्य श्री वी० एम० झोबेदुल्ला का वेल्लोर में स्वर्गंबास । 

केखत्रीय शिक्षा मनन्‍्त्री मोलाना अब्ुलकलाम आज़ाद का नयी दिल्‍ली में स्वर्गवास । 

राष्ट्रपति हारा संयुक्त श्ररव गणराज्य के राष्ट्रपति को नये राज्य को भारत द्वारा 
सान्यता प्रदान किए जाने की सूचना । 

भारिया के निकट भागा सें भारतीय खान मज़दूर संघ का वाषिक सम्मेलन 
आरम्भ । 

राज्य सभा के सदस्य श्री भुवानन्द दास का नयी दिल्‍ली में स्वगंवास । 

लोक सभा के सदस्य श्री एस० के० बनर्जी का कलकत्ता में स्वर्गंवास । 

पठानकोट के निकट हुए विस्फोट को जाँच के लिए आदेश । 

बम्बई विधानमण्डल में १६५८-४६ का राज्योय बजठ प्रस्तुत । 

श्रान्भ्र प्रदेश विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

रूरकेला इस्पात संयनन्‍्त्र के लिए श्रास्थगित भुगतान के आ्राधार पर भारत तथाः 
पश्चिम जर्मती द्वारा बॉन में एक करार पर हस्ताक्षर । 

जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

पंजाब विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

लोक सभा में भारत सरकार का १६४८-५६ का बजट प्रस्तुत । 


मार्च 


भारत के इस्पात उद्योग की ५०वों जयन्ती जमशेदपुर में सम्पन्त । 

मद्रास विधानमण्डल सें १६४८-५६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

मंगो लियाई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में आगसन । 

“उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्‌ की चण्डीगढ़ में बंठक । 

बेल्जियम के एक व्यापारिक तथा ऑद्योगिक अतिनिधिमण्डल का नयो दिल्‍ली 
में श्रागमन । ' 

“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का प्रथम प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत । 

मध्य प्रदेश विधानसण्डल में १६४८-५६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

आस्ट्रिया के विदेश मन्त्री डा० लियोपोल्ड फिगूल का नयी दिल्ली में श्रागमन । 
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केन्द्रीय भौवड़ा कोयला खान की जाँच आरम्भ । 

सऊदी श्ररब के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में आगमन । 

अखिल भारतीय शिया सम्मेल्' हैदराबाद सें झारम्भ । 

२० करोड़ रुपये के भारत-बर्मा ऋण करार के पुष्टीकरण-बविलेख का रंगून में 
दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच आदान-प्रदान । 

रूमानिया के प्रधानभन्त्री श्री शिव स्पवोइका का नयी दिल्‍ली सें श्रागमन । 

भारत सरकार द्वारा परयंटल विकास परिषद स्थापित करने का निरणणय । 

केरल विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्योय बजट प्रस्तुत । 

शआमेरिको निर्यात-आयात बेंक के एक शिष्टमण्डल का नयी दिल्‍ली में शरागमन । 

अ्रन्तर्राज्यीय परिवहत आयोग स्थापित । 

पु पाकिस्तान तथा परदिचम बंगाल की सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर बहने 
वाली नदियों के ऋत-अहुसार बठवारे की एक सम्मिलित योजना पर सहमत । 

भारतीय दलित जाति संध' का ग्वालियर में वाषिक अधिवेशन आरम्भ । 

वारिएज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के वाषिक अधिवेशन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत तथा रूमानिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा सम्मिलित वक्तव्य । 

राजस्थान विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

श्री सिद्धार्थ शंकर रे हारा पश्चिस बंगाल सन्च्रिमण्डल से त्यागपत्र । 

मंसुर विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

जीवन बीमा निगर्मा के कुछ वितियोगों के सम्बन्ध में श्रधिकारियों के श्राचरण की 
जाँच-पड़ताल के लिए जाँच मण्डल की स्थापना की घोषणा । 

विज्ञान तथा बंज्ञालिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पप्ठ करते हुए लोक सभा 
में एक प्रस्ताव प्रस्तुत । 

केरल के विख्यात कवि श्री बललतोल नारायण सेनत का एरणाकुलस में स्वर्गंवास । 

उपराष्ट्रपति का चार सप्ताह की अमेरिका यात्रा के लिए नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 

द्वितीय दित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निष्कर्ष संसद में प्रस्तुत । 

नये आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की घोषणा 

प्रसम विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का छठा अधिवेशन जयपुर में श्रारम्भ । 

अन्तिम मंच में सैनिक ठीम को हराकर बड़ौदा ने रंजी ट्रॉफी जीती । 

अखिल भारतीय शिया सम्मेलन” नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

न्यूज़ीलण्ड के प्रधानमन्त्री श्री वाल्टर नेश का नयी दिल्‍ली में श्रागमसन । 

अमजीवी पत्रकार अधिनियर्मा के खण्ड पाँच को छोड़कर शेष अधिनियम की बेधता 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य । 

भारत के सर्वेदलीय घुस्लिम विधायकों का सम्मेलन लखनऊ में आरम्भ । 

उड़ीसा विधानमण्डल में १६४८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत । 
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बिहार विधानमण्डल में १६४८-४६ का राज्यीय बंजट प्रस्तुत । 

'संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन की एशिया तथा छझुदूरपूर्व में कृषि 
तुल्य तथा आय स्थिर करने को नीति विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्‍ली में 
उद्घाटन । 

अ्रसम में कछार की सूरमा घाटी सीमा पर युद्ध-विराम के लिए भारत तथा 

पाकिस्तान में समझोता । 

क्री सोरारजी देसाई हारा केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री का पद-प्रहण । 

'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग” की भुवनेश्वर में बेठक । 

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की कलकत्ता में बठक। 

परिवार नियोजन मण्डल' की बम्बई में बेठक । 

अखिल भारतीय प्राविधिक दिक्षा परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बंठक । 

राज्य सभा के रिक्त स्थानों के लिए हुए निर्वाचनों के परिणामों की घोषरा ! 

श्री मोरारजी देसाई योजना आयोग के सदस्य नियुक्त । 

भारतीय विमाव सेवा निगर्मा (इण्डियन एयरलाइब्स कारपोरेशहन) तथा इसके 
कर्मचारियों के बीच उठे वियाद पर रा्द्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट की घोषणा। 

“विश्वविद्यालय अ्रपुदान आयोग! द्वारा अंग्रेज़ी की क्‍्ध्यापन सम्बन्धी समस्याश्रों के 
विचारार्थ नयी दिल्‍ली में सम्मेलन श्रारम्भ । 

बम्बई उच्च न्यायालय के ग्यायाधीश श्री एस० आर० तेन्दुलकर का बम्बई में 
स्वर्गंवास । 

'कहवा तथा रबड़ बाग्रान जाँच आयोग” की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों 
की घोषणा । 

जम्मू तथा कश्मीर राज्य को भारत के लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के 
न्यायाधिकारक्षेत्र में लाथा गया । द 

श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्‍्त्री का पद-प्रहण । 

श्री एस० के० पाटील द्वाश केन्द्रीय परिवहन तथा संचार-साधन मन्‍त्री का पद-ग्रहण । 

राजस्थान नहर के खुदाई-कार्य का उद्घाटन । 

जापाम सरकार द्वारा भारत को रुरकेला क्षेत्र में स्थित लोहा भण्डार के विकास सें 
सहायता पहुँचाने के लिए ८० लाख अमेरिकी डालर के मुल्य का येन ऋण देते 
का निजय। 


अप्रल 
भारतीय वायु सेना को २५वों जयन्ती सम्पस्त । 
केरल विधान सभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव में भारत के राष्ट्रपति से यह 
निवेदन किया गया कि केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी शाखा त्रिवेन्रम 
में भी स्थापित की जाए । 
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स्वश्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम तथा बी० गोपाल रेड्डी द्वारा क्रमशः सन्त्रिल 
मण्डलीय मन्‍्त्री तथा राज्य-मन्त्री के रूप में श्रोर सर्वश्री एस० बी० रामस्वामी, 
ग्रहमद मुहिउद्दीन, पी० एस० नस्कर तथा श्रीमती तारकेइबरी सिन्हा द्वारा 
उपसम्धत्रियों के रूप में दपथ-ग्रहरा । 

श्रीलंका-स्थित भारतीयों के भविष्य के विषय में नीति के स्पष्टीकरण का श्रनुरोध 
करते हुए श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा एक स्मरणपत्न प्रेषित । 

तृतीय प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन दिल्‍ली में आरम्भ । 

डा० फ्रक ग्राहम द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ को दिया गया प्रतिवेदन प्रकाशित । 

श्री एस० एस० मिराजकर बम्बई के महापोर निर्वाचित । 

सर्वश्री बी० एस० मृति, आनन्द चन्द्र जोशी तथा गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा संसदीय 
सचिव नियुक्त । 

अखिल भारतीय जन संघ का वार्षिक सम्मेलन अम्बाला में श्रारस्भ । 

धूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' का पंच-दिवसीय तृतीय अखिल भारतीय सम्सेलन 
क्विलोन में समाप्त । 

भारत के साम्यवादी दल का असाधारण अ्रधिवेशन अमृतसर में श्रारम्भ । 

'राज्यीय कल्यारप मण्डलों' के श्रध्यक्षों का चतुर्थ वाषिक सम्मेलन नयी दिल्‍ली 
में आरम्भ । 

भारत तथा सऊदी अरब द्वारा व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विषयक सम्मिलित 

. वक्तव्य पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

विभिन्‍न उद्योगों में उपलब्ध प्राविधिक उत्पादन-क्षमता कर्मचारियों के व्यापक 
सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्‌” द्वारा 'उत्पादन-क्षमता 
कर्मचारी सर्वेक्षण समिति नियुक्त । 

चलचित्रों के लिए राजकीय पुरस्कारों की घोषणा । 


- भारत के साम्यवादी दल द्वारा दल का नया संविधान अमृतसर में स्वीकृत । 


'सावंजनिक सेवा में भर्ती के लिए अहंता' विषयक समिति की सिफारिशों प्रकाशित । 

अखिल भारतीय सरकारी संस्था कांग्रेस' का तृतीय अधिवेशन नयी दिल्‍ली में श्रारम्भ । 

विक्रम के लिए हस्तशिल्प-बस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था करने के निमित्त एक 
निगम स्थापित । 

अखिल भारतोय पंचायत सम्मेलत' जसडीह (बिहार ) में आरम्भ । 

श्रीमती अरुणा आसफ अली दिल्‍ली तगर-निगम की सब्वप्रथम महापौर निर्वाचित । 

कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के एक दल का नयी दिल्‍ली में आगमन । 

कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों के विकास के लिए विदव बेंक द्वारा ४.३० करोड़ 
डालर के दो ऋण स्वीकार करने की घोषरया । 

'विश्वविद्यालयिक शिक्षा में एकरूपता' विषयक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी नयी दिल्‍ली में 
आरस्भ । 


१६ 
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प्राकक्लन समितियों के श्रध्यक्षों का सम्मेलन नयी दिल्‍ली से आरम्भ । 

“हिन्दुस्तान नमक कम्पनी (प्राइवेट) लिसिटेड' स्थापित । 

बम्बई विधान सभा में मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक श्रलग विश्वविद्यालय स्थापित 
करने के लिए एक विधेयक पारित । 

लोक सभा के सदस्य श्री अ्रवधेश कुमार सिह का पटना में स्वर्गवास। 

_ विख्यात समाज-सुधारक तथा शिक्षाश्ञास्त्री डा० डी० के० कर्वे अपनी १०१वीं बर्ष- 

गाँठ के अवसर पर बम्बई में सन्‍्मानित । 

उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त 'भूमि-सुधार समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

डा० त्रिगुण सेन कलकत्ता नगर-निगम के महापोर निर्वाचित । 

भारत तथा इथियोपिया द्वारा एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर । 

उड़ीसा के जोडा नामक स्थान में लोह-मेंगनीज़ संयन्त्र का उद्घाटन । 

तृतोय आकाशवाणी साहित्य समारोह” का नयी दिल्‍ली सें उद्घाटन । 

वाइस एडमिरल कठारी' सर्वप्रथम भारतीय चीफ आफ नेबल स्टाफ नियुक्त । 

अ्रसम में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करते में रूसानिया सरकार का सहायता 
देने का प्रस्ताव भारत सरकार को सान्‍य । 

उड़ीसा सन्वत्रिसमण्डल के उपमन्‍्त्री श्री अ्रनर्पासहु देव द्वारा त्यागपतन्र । 

अखिल भारतीय समाजवादी दल की शेरघादी (गया) में बेठक । 

केरल सरकार द्वारा नियुक्त वेतन पुर्तावचार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समपित । 

मंस्र सरकार द्वारा डा० ए० लक्ष्मणस्वामी सुदलियार की अध्यक्षता में एक 'विद्व- 
विद्यालय शिक्षा एकीकरण समिति नियुक्त । 

अंग्रेज़ी के श्रध्यापत की समस्याश्रों के विचाराथ् हुए सम्मेलन का प्रतिविदत 'विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा स्वीकृत । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत का दूसरा जहाज़निर्माण-घाट परश्चिमो तट पर स्थापित 
करने की घोषणा । द 

श्री राधा विनोद पाल जेनेवा में होने वाले 'अन्‍्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के दसवें 
अधिवेशन के सभापति निर्वाचित । 

श्री शोख अब्दुल्ला पुतः हिरासत में । 

पनद्रह विख्यात भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल का नयी दिल्‍ली से मास्कों के लिए 
प्रस्थान । 

२६ अप्रैल को बष्टमकोटट (क्विलोन) में लोक सहायक सेना शिविर में विषाक्त खाद्य 
पदार्थों के कारण हुई दुर्घटना की जाँच आरम्भ । 


मई 


तुर्को के प्रधानमन्त्री श्री अदनान मेण्डेरस का नथी दिल्‍ली में आगमन । 
सरकार का वेज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत । 


न 
है ्ण 
की 
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श्री गोविन्द बललभ पन्त कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता निर्वाचित । 

कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की गई भारत-विरोधोी कार्यवाही के विरुद्ध संयुक्त राष्दु 
संघ में भारत की ओर से विरोध प्रकट । 

आआरन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास के मन्त्रियों द्वारा मद्रास सें हुई उतकी एक बेठक के श्रवसर 
पर दोनों राज्यों की प्ीमा सम्बन्धी पाठसकरः पंचाट को उसमें कोई संशोधन किए 
बिना कार्यान्वित करते का निर्शाय । 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

बम्बई में नीरा बॉध का शिलान्यास । 

भारतीय विदेश व्यापार परिषद' की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

परिवहन प्रशासन-व्यवस्था की सविस्तर जाँच के लिए एक समिति नियुक्त । 

अखिल भारतीय उद्योगपति संगठन' की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

ग्राचार्य कृपालानी ल्तेक सभा में नथे विरोधी दल के नेता निर्वाचित । 

मेसूर के मुख्यमन्त्री श्री एस० निजलिगप्प तथा उनके सन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र । 

नयी दिल्‍ली के सफदरजंग हवाईअड्डे पर भारतीय वायु-सेना का एक वस्पायर लड़ाक्‌ 
विमान दुर्घटनाग्रस्त । 

केरल सें विषाक्त खाद्य पदार्थ वाले मामलों की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त । 

कलकत्ता में हुए 'बाइटन कप हॉकी ट्वमिण्ट' में मोहन बगान विजयी । 


' भारत तथा वर्मा के प्रतिनिधियों में दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देने के 


उपायों पर अस्थायी समझोता । 
उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताब द्वारा उड़ीसा के राज्यपाल को उड़ीसा 
 सन्त्रिमण्डल का त्यागपन्न सर्मापत । 
कण्डला बन्दर ओर पंजाब तथा राजस्थान के बीच नयी रेल-लाइन का उद्घाटन। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नयी दिल्‍ली में बैठक । 
क्ेनद्रीय बाठ-नियन्श्रण सण्डल' की नथी दिहली में बेंठक । 
विधि विभाग के राज्य-मन्न्री श्री ए० के० सेन केन्द्रीय सरकार सें मम्त्रिमण्डलीय 
सन्त्री नियुक्त । 
भारत तथा श्रफगानिस्तान द्वारा परिवद्धित रेडियो-द्रसंचार करार पर हस्ताक्षर । 
नेपाली सेनिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली में श्रागसन । 
ज्वालामुखी में प्रशक्ृतिक गेस प्राप्त होने की घोषणा । 
श्रम सस्त्री सम्मेलन का १५वाँ अधिवेशन नैनीताल में आरम्भ । 
नयी दिल्ली के पालसम हवाईअड्डे के निकट एक पाकिस्तानी असैनिक विमान 
दुधघटनाग्रस्त । 
“निर्यात हाति-भय बीसा निगरस' की केस्द्रोय परासर्श परिषद्‌ की बस्बई में बेठक । 


भारतीय पर्वंतारोहरुण दल के सदस्य चो श्रोयु शिखर पर पहुँचे । 


रासायनिक ओर तत्सम्बन्धी पदार्थों के लिए “निर्यात प्रोत्साहन परिषद्‌ स्थापित । 


सर्द 


0 
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इन्दोर, उज्जन तथा देवास के बीच एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन । 

प्रसिद्ध इतिहुसकार सर जदुनाथ सरकार का कलकत्ता में स्वर्गवास । 

*राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्सेलन माउण्ट आब सें आरम्भ । 

मंसूर में श्री बी० डी० जत्ती के मुख्यसन्त्रित्व में नये मन्त्रिमण्डल द्वारा हपथ-प्रहरण । 

ब्रिटिश जहाजनिर्माण-घाट मण्डल द्वारा दूसरे जहाज़निर्माण-घाद के लिए एरणाकुलम 
के लिकट का स्थान सर्वोत्तम होने का सुझाव । 


“क्वेरल राज्य शिक्षा विधेयक की कुछ व्यवस्थाओं की सांवंधानिक वेधता पर सर्वोच्च 


न्यायालय द्वारा सम्मति प्रकट । 

केन्द्रीय मछलीपालन भण्डर्ला स्थापित । 

उंगमा सें नागा सम्मेलन सम्पन्स । 

श्री हरेऋृष्ण मेहताब द्वारा उड़ीसा मन्त्रिमण्डल का त्यागपन्र वापस । 

कठक सें २० किलोबाद का नया सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित । 

बिहार विधान सभा द्वारा राज्य के मन्त्रिसण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
अस्वीकृत । 

आठ भारत-अमेरिकी प्राविधिक कार्यक्रम करारों पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति हारा केखद्रीय सरकार को प्रतिवेदन समपित । 

जेनेवा में होते वाले 'अन्तर्राष्द्रीय श्रम संगठन' के ४२वें अधिवेशन के लिए भारतीय 
प्रतिनिधिरृण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा । 

अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन पण्ढरपुर में आरम्भ । 

राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति की नयी दिल्‍ली में बेंठक । 

केद्रीय सिचाई तथा विद्युत्‌ मन्च्रालय हारा नियुक्त उच्चस्तरीय बाढ़ समिति द्वारा 
अन्तरिस प्रतिवेदन समपित । 

उत्तर-पूर्वी रेल लाइन पर दुलहापुर स्टेशन के निकट इलाहाबाद एक्सप्रेस दुर्घटनाप्रस्त । 


जन 

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌? की उदकंसण्डलम सें बेठक ।. 

नेपाल नरेश तथा महारानी का सोवियत रूस जाते हुए नयी दिल्‍ली में आगमन । 

नयी दिल्‍ली तथा मास्को के बीच साप्ताहिक विमान सेवा के लिए भारत- 
रूसी करार पर हस्ताक्षर । द 

फाज़िल्का के निकट पाकिस्तानी पुलिस द्वारा श्रकारण ही गोली चलाए जाने के 
फलस्वरूप सात भारतीय सिपाहियों (पुलिस) की मृत्यु । 

राज्य सभा की सदस्या श्रीमती सिद्दीक्षा किदवई का लखनऊ में स्वर्गवास । 

तीन व्यक्तियों की एक भारतोय पर्वतारोहण मण्डली, गढ़वाल पर्वतमाला के २३,००० 
फुट ऊँचे त्रिशुल शिखर पर पहुँची । 

निजी क्षेत्र के मध्यम पमाने के उद्योगों की सहायता के लिए 'पुनवित्त निगर्मा स्थापित । 
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सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त । 

केन्द्रीय जीवविज्ञान परामर्ों मण्डल' स्थापित करने के निर्णय की घोषरणा । 

भारत द्वारा विश्व बेंक को अपने इस निर्शय की पुनः सूचना कि उसको राजस्थान 
तथा ऊपरी सरहिन्द नहर प्रणालियाँ १६६२ तक बनकर तेपार हो जाएंगी. 
और तब तक पाकिस्तान को भी श्रपत्ती व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 

अखिल भारतीय महापोर सम्मेलन' हैदराबाद में सम्पन्न । 


पश्चिम जर्मनी के कारखानों तथा हिन्दुस्तान मशीदी झौज्ञार कारखाना के बीच हुए 
प्रविधिक सहयोग करार पर बंगलोर में हस्ताक्षर । 

सावें की संसद द्वारा केरल मछली-उद्योग योजनाकार्य के लिए १६५८-५६ में ५० लाख 
क्रोमर (२.४० लाख पोण्ड) का अनुदान देना स्वीकृत । 

बाल चलचिन्र सम्तिति'! की कार्यकारिणी परिषद्‌ फिर से संगठित । 

पटसन उद्योग की समस्याञ्रों को हल करने के लिए कलकत्ता में एक नया संगठन 
स्थापित । 


भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार ऋरमशः लाहौर तथा बम्बई में अपने-अपने 
उपदृतावास बन्द करने के लिए सहमत ॥ 

आय पर दोहरा कर न लगते देने के लिए भारत तथा पदिचिम जर्मनी एक अभिसमय 
(कन्वेन्शन ) के प्रारूप पर सहमत 

“बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रध्यादेश, १६४८! लागू । 

अमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण ) अध्यादेश, १६४८” लाग। 

प्रसिद्ध मज़दूर नेता श्री बी० सी० चेटिव्यार का मद्रास में स्वर्गवास । 

बन्दर तथा गोदी कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आरम्भ । 

बस्बई बन्दर क्षेत्र में संकटकालीन स्थिति की घोषणा । 

कोचीन सें गोदी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त । 

पंचाटों, करारों तथा समझोतों को कार्यान्वित करने के कार्य का सुल्यांकन करने के 
लिए केन् में एक त्रिदलीय सप्तिति नियुक्त । 

भारत तथा अमेरिका द्वारा १० योजनाकार्य-करारों पर हस्ताक्षर जिनके अन्तर्गत 
भारत के विकासकार्य के लिए प्राविधिक सहायता ब्राप्त होगी । 

लेबनॉन में संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' में सम्मिलित होने के लिए भारतीय 
सेनिक पर्यवेक्षकों का नयी दिल्ली से बेरुत को प्रस्थान । 

भारतीय विमान सेवा निगम अस्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था! का सदस्य नियुक्त । 

भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने फाजिल्का के गोलीकाण्ड 
की पा रूप से जाँच-पड़ताल को, अपनी-अपनी सरकारों को प्रतिवेदन 
ससपित । 
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१६५८ की महत्वपूर्ण घटनाएँ [ इपज 


 श्रसस से एक तेल-शोधक कारखाना (सा्वजतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम) स्थापित 


किक 


करने के सम्बन्ध में सप्प्लेतावा्ता चलाने के लिए भारत क्ले सरकारी प्रति- 
निश्चिमश्डल का दयी दिल्‍ली से रूमानिया को प्रस्थान । 

प्रश्चिम जमंनी से सात व्यक्तियों के एक सम्यवारपन्न-प्रकाशक प्रतिनिधिमण्डल का 
कलकत्ता में श्रागमन । 

सध्यबर्तों क्षेत्रीय परिषद! की नेनोताल में बैठक । 

श्रमेरिका द्वारा भारत को ७.७० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने से सम्बन्धित दो 

करारों पर हस्ताक्षर । 

एक देश के वेमानिक संगठनों द्वारा दूसरे देश सें कार्ये-संचालन के सम्बन्ध में दोहरा 
कर न लगने देवे के लिए भारत तथा स्विदज्ञरलैण्ड द्वारा एक करार पर 
हस्ताक्षर । 

केरल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के परियद्धत वेतन-स्तरों की घोषणा । 

पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 
चार राज्यों में ग्यारह भूमि सर्वेक्षण मण्डलियाँ/ नियुक्त । 

श्रान्ध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ के लिए हुए निर्वाचनों के परिणासों की घोषणा । 

ग्रखिल भारतीय बन्दर तथा गोदी-कर्मचारी हड़ताल समाप्त 

भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर जिसके अनुसार भारत को उड़ीसा 
की लोहः खानों के विकास के लिए अमेरिका से २ करोड़ डालर का ऋर 
सिलेगा । द | 

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सिलहुट के निकट हुए उपद्रवों पर विचार-विमदय के 
लिए असम तथा पूर्व पाकिस्तान के सुख्य सचियों की ढाका में बंठक । 

भाखड़ा बाँध के प्रथम चरण का दायें पूर्ण । 

पटसन उद्योग के लिए १ जुलाई से मोल को मीद्रिक प्रणाली लागू करने की घोषणा। 

कर्मचारी निर्वाह-निधि योजना, सरकार अथदा स्थानीय प्राधिकारी संस्थाओ्रों के 
ग्रधीनस्थ प्रतिष्ठानों के लिए भी लागू। 

उड़ीसा ग्राम पंचायत जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रकाशित । 

बंगलोर ओद्योगिक्ष क्षेत्र का शिलान्यास । 

पाकिस्तान को नहरी पाती की उपलब्धि सम्बन्धी व्यवस्था को जाँछ-पड़ताल के लिए 
तीन सदस्यों वाली “विश्व जेंक मण्डली का नयी दिल्‍ली में अभ्रागमन । 

बंगलो र-स्थित हिन्दुस्तान मशीनी श्रौज्ञार कारखाना' की संयुक्त प्रबन्ध परिषद्‌ का 
उद्घाटन । 


जुलाई 
सरहिन्द सहायक नहुर का उद्घाटन । 
दक्षिणी क्षेत्रीय छोटे सिचाईकार्य सम्मेलन हेदराबाद में आरम्भ । 
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जम्मू तथा कद्मीर नेशनल कास्फ्रेंस की श्रीनगर सें बेठक । | 

राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान राजधानी जाँच समिति की सिफारिशों स्वीकृत । 

आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ का हैदराबाद में उद्घाटन । 

दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा स्वीडन के बीच एक समभोता ।, 

बस्बई तथा मेसूर के सुख्यमन्त्री दोनों राज्यों के सीमा सम्बन्धी प्रइंन को निपदारे 
के लिए 'परिचमी क्षेत्रीय परिषद्‌ के सुपुर्द करने पर सहमत । 

दो ब्ाँखें बारह हाथ शीर्षक भारतीय चलचित्र अन्तर्राष्ट्रीय केथोलिक चिलचित्र 
संगठन द्वारा पुरस्कृत । 

केरल में विषात्त खाद्य पदार्थों वाले मामलों की जाँच के लिए नियुक्त आयोग का 
प्रतिवेदन प्रकाशित । 

लाहोर-स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय श्रौपचारिक रूप से बन्द । 

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हारा आयोजित परीक्षा विषयक विचारगोष्ठी का 
हैदराबाद में उद्घाटन । 

“हिन्दी शिक्षा समिति की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

गान्धी स्मारक निधि द्वारा गान्धीवादी विचारधारा तथा आद्शों के सम्बन्ध में 
शोधकाय तथा अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की 
स्थापना का निर्णय । 

समस्तीपुर के निकट अ्रवध-तिरहुत डाकगाड़ो दुघंटना में तोन व्यक्तियों की मृत्यु । 

श्री श्रीमन्‍्तारायण, योजना ग्रायोग के सदस्य नियुक्त । 

भारत सरकार की उर्दू सम्बन्धी नीति के स्पष्ठीकरण के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित । 

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की व्यवस्था समाप्त । 

खाद्य संरक्षण उद्योग विकास परिषद्‌ का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत सरकार के वेज्ञानिक नीति विषयक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 
वेज्ञानिकों, उपकुलपतियों शथा दिक्षाज्ास्त्रियों का राम्मेलन नयी दिल्‍ली में 
ग्रारस्भ । द 

चोधरी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में बच्दर तथा गोदी-कर्मचारियों के लिए सुझाए गए 
वेतन-स्तर सरकार द्वारा स्वीकृत । 

श्री आर० वी० धुलेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के सभापति निर्वाचित । 

बस्बई की ओआरे दुग्ध बस्ती में भारत के सर्वप्रथम दुग्ध-निष्कीटरण संयस्त्र का 
उद्घाटन। | 

भारत द्वारा ईराक के नये शासन को मान्यता । 

भारत सरकार द्वारा दण्डकारण्प विकास प्राधिकारी संस्था स्थापित करने का 
निर्णय । 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का बम्बई में उद्घाटन । 

'सुती वस्त्र जाँच समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित । 
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१६४८ को सहत्वपुर्ण घटनाएँ [ २४७ 


उड़ीसा उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम घुख्य न्यायाधीश श्री बी० के० रे का कटक 
में स्वरगंवास । 

केरल प्रशासन सुधार समिति' द्वार। प्रतिवेदन सर्मापत । 

भारत में मध्यम पेसाने के उद्योगों के विस्तार के लिए नयी दिल्‍ली में भारत तथा 
शअ्रमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर । 

अखिल भारतीय समाचारपत्र-प्रकाशक सम्मेलन नयी दिल्‍ली में ग्रारम्भ | 


*क, 


अगस्त 

राष्ट्रीय नारो शिक्षा समिति' की मद्रास सें बठक । 

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हुसेनीवाला-काण्ड के सम्बन्ध में भारत द्वारा 
पाकिस्तान से विरोध प्रकट । 

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की शिलढ में बठक । 

भारत तथा इठलो द्वारा एक असतिक वायु-परिवहन करार पर नयी दिल्‍ली में 
हस्ताक्षर । 

“विश्व युवक संगठन' के तृतीय महासम्सेलन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-मेत्री सम्मेलन” का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

सुप्रसिद्ध वीशात्रादक और मद्रास-स्थित कलाक्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा संगीत कला- 
निधि श्री साम्बशिव अ्रय्यर का स्वर्गंवास। 

केन्द्रीय उद्योग परामशें परिषद की नयी दिल्‍ली सें बेठक । 

जापान तथा भारत द्वारा लोहा सम्बन्धी एक करार पर टोकियो में हस्ताक्षर । 

श्राचाय विन्तोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 'रेमन मेगसेसे' पुरस्कार से 
पुरस्कृत । 

'पुर्वी क्षेत्रीय छोटे सिचाईकार्य सम्मेलन! का कलकत्ता में उद्घाटन । 

भारतीय पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करनते के प्रदन की जाँच-पड़ताल 
के लिए एक सम्तिति नियुक्त । 

दक्षिणी क्षत्रीय कृषि-शोध स्तातकोत्तर संस्था काकोयमुत्तर में उद्घाटन । 

कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री राजकुमार नरोत्तम सिहनुक का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

श्रायुवंद चिकित्सा-प्रणालो के क्षेत्र में किए गए कार्य का सुल्याकत करने के लिए एक 
समिति नियुक्त । 

लोक सभा की सदस्या श्रीसती अनुसुधाबाई काले का बंगलोर में स्वर्गंवास । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जम्सु तथा कद्मीर के राज्य 


के लिए भी लाग किए जाने के सम्बन्ध में लोक सभा में एक विधेयक पारित । 
अहमदाबाद में शहीद स्मारकों के हटाए जाने के प्रदन पर उपद्रव । 
'केख्रीय हुरिजन तथा श्रादिमजातीय कल्याण परामर्श सण्डल पुमस्संगठित । 
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दिल्‍ली तथा मास्कों के बीच सीधी विभान सेवा का उदघाटन । 


संस्कृत के चार सुप्रसिद्ध विद्वान तथा श्वरबी के एक सुप्रसिद्ध विद्वान प्रमाणपत्रों से 


सनन्‍मानित । 
प्रोफेसर सत्ये्रभाथ बोस तथा डा० के० एस० कृष्णन राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त । 


भारतीय राष्ट्रीय सन्दर्भग्रन्थ-सूची का प्रथम खण्ड प्रकाशित । 

केरल राजभाषा समिति द्वारा १६६५ से सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए राजभाषा 
के रूप में सलयालम का उपयोग करने की सिफारिश । कं 

'रेल-भाड़ा निर्धारण जाँच समिति! की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्शायों की 
घोषरपा। 

दामोदर घाटी निगम के माइथन जलविद्युत्‌ केद्र का उद्घाटन | 

भारतविद्या समिति' की सर्वप्रथम बेठक का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

लोक सभा में भारत सरकार की खाद्य तीति पर प्रकाश । 

भ्रग्रणी मजदूर नेता श्री बी० पी० घाडिया का बंगलोर में स्वर्गवास । 

पूर्व जमेनी की एक फर्म के सहयोग से भारत में चलचित्र-दशित्रों (सिनेमेटोग्राफ) ' 
तथा एक्सरे-फिल्मों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए 
स्वीकृति प्राप्त । 

भारतोय शोध कारखाना (प्राइवेट ) लिमिटेड नयी दिल्‍ली में पंजीकृत । 

झोरंगाबाद में मराठवाडा विधष्वविद्यालय स्थापित । 

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि-अ्रथेशास्त्री सम्मेलन' के दसवें अधिवेशन का मंसूर में उद्घाटन । 

जीवन बीमा निगर्मा की नयो विनियोग नीति की लोक सभा में घोषणा । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन की दो सप्ताह चलने वाली 
दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया शिक्षा-सुधार विचारगोष्ठी का कार्य नयी दिल्‍ली 
में आरम्भ। 

भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का ब्रिटेन, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा पर विमान 
द्वारा नयी दिल्ली से प्रस्थान । 

उत्तर प्रदेश के राजस्व उपभन्त्री क्री परसात्मानन्द सिहु का लखनऊ में स्वर्गवास । 

लोक सभा के सदस्य श्री त्रिभुवन नारायश सिह, योजना श्रायोग के सदस्य नियुक्त । 

दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत-स्विस करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

अमेरिका, ब्रिटेन, कनांडा, पश्चिम जमंनी, जापान तथा विश्व बेंक द्वारा भारत की 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए भारत की विदेशी मुद्रा 
सम्बन्धी कमी की पुति करने का वादिगटन में सम्मिलित रूप से निर्णय । 

भारत-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी विवादों के नियटारे के लिए कराची में 'भारत- 

. पाकिस्तान सम्मेलन आरम्भ । 

आयात परामर्श परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

“निर्यात प्रोत्साहन परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 


१६५८ की महत्वपुर्ण घटनाएँ [ २१५४६ 


सितम्बर 
१ आ्म्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में कहम योजनाकाय-क्षेत्र में बना बाँध कहम नदी 
में असाधारण बाढ़ आने के कारण दठा । 
“ लोक सभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद सम्बन्धी वक्तव्य । 
४ उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उ०प्र० सन्त्रिमण्डल के विरुद्ध रखा गया अविश्वास का 


« प्रस्ताव श्रस्वीकृत । 

--. ब्रिटेत की सरकार हारा भारत को ४ करोड़ पौण्ड का ऋण देने की घोषरा । 

५. ग्रमेरिकी स्थल-सेना मन्त्री श्री विल्बर एम० बृकर का तयी दिल्‍लों में श्रागमन । 

६ प्रतिरक्षा-उत्पादन प्रदर्शनी का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन | 

७ भारतीय रेल कोयला-उपंभोग विशेषज्ञ समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

८. आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व सम्बन्धी 
संयुक्त राष्ट्र संघीय. शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की क्षेत्रीय गोष्ठी 
का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

६ पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री फिरोज्ञ खाँ नृत का नयी दिल्‍ली में आगसन । 

११५ भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों का सम्मिलित वक्‍तव्य नयी दिल्‍लो में 
प्रकाशित । 

-- खाद्य स्थिति के विचारा्थ संसद्‌ के दोनों सदतनों के सभी दलों के सदस्यों का नयी 
दिल्‍ली में सम्मेलन । 

-- संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के तेरहवें ग्रधिवेशन के लिए श्री वी० के० कृष्ण मेनन 
के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिभमण्डल का नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 

-“- डा० पी० वी० चेरियन, मद्रास विधान परिषद्‌ के सभापति पुनः निर्वाचित । 

१२९ खम्भात क्षेत्र में तेल सिलने को घोषणा । 

-- लोकसभा के सदस्य श्री एन ०जी० रंगा सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त । 

१३ 'प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) अधिनियम, १६५७७ के शअ्रन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार 
सण्डल स्थापित किए जाने की घोषणा । 

१५ श्री एन० बी० गाडगिल द्वारा पंजाब के राज्यपाल-पद को शपथ-ग्रहण | 

-- भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का ाण्दियल में 'राष्ट्रमण्डलीय अर्थ तथा व्यापार 
सम्मेलन में भाषण । 

१६ प्रधानभन्त्री का भूटान के लिए प्रस्थान | . 

”ेः एक-से कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं (मजदूरों) को समान मज़दूरी दिए जाने 
से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठतनां के अभिसमय (कम्वेच्यान) की भारत 
सरकार द्वारा पुष्टि । 

१७ भारतोय रेलों के विकास के लिए भारत तथा विदृव बेक द्वारा ८.५० करोड़ डालर 
के ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर । 
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सुप्रसिद्ध दार्शनिक तथा विद्वान डा० भगवान दास का वाराशसी में स्वर्गंवास । 

'राष्ट्रीय रेल-यात्री परामशे परिषद्‌! को नयी दिल्‍ली में बेठक । 

राष्ट्रीय उत्पादव-क्षमता परिषद्‌ द्वारा नियुक्त एक सण्डली का उत्पादन-क्षमता 
विषयक विधियों तथा प्रक्रियः के श्रध्पयनाथं छः सप्ताह की श्रध्ययद-यात्रा पर 
ग्रमेरिका, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिडेन के लिए नथी दिल्‍ली से प्रस्थान । 

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का दिल्‍ली में उद्घाटन । 

रुपये में भुगतान के श्राधार पर सोवियत रूस से इस्पात के आयात के लिए हुए एक 
ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा। 

राष्ट्रपति का जापान की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्‍ली से प्रस्थान । 

'दक्षिस-पुर्व एशिया क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन समिति' के ग्यारहवें श्रधिवेशन 
का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 


भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक समभझोते पर काहिरा 
में हस्ताक्षर । 

विश्व बेंक के अध्यक्ष श्री ई० ब्लैक का नयो दिल्‍ली में शआ्रागमन । 

भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक तथा कलात्मक कृति-संरक्षण संघ के बनें 
प्रभिसमय पर स्वीकृति । 

केत्रीप हरिजन-कल्याण तथा श्रादिमजातीय कल्याण मसण्डलों की नयी दिल्‍ली 
में बठक । 


अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोर्षा के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जंकबसन का नथी दिल्‍ली 
में आगमन । 


श्रक्तूवर 

“तिब्बतविद्या संस्था का गंगठोक में उद्घाटन । 

राज्यों के श्रावास मन्त्रियों का दाजिलिंग में वाषिक सम्सेलन । 

तोल की सीदिक प्रणाली लाग | 

ब्रिठेन के फट लाड ऑफ द एडमिरलटी--पले ऑफ सेलक्तिकं---का नयी दिहली में 
झ्रागमन । 

एक 'सुतोवस्न्न परामर्श सण्डल' स्थापित । 

शिमला में हुई “पंजाब विभाजन परिषद्‌” की बेठक में अखण्ड पंजाब की सम्पत्तियों 
के बंटवारे पर सहमति । 

सड़क परिवहन तथा अन्तरशीय जल परिवहन में अधिक से अभ्रधिक समन्वय स्थापित 
करने की हृष्टि से एक समिति नियुक्त । 

सध्य प्रान्त तथा बरार के भूतपुर्व कार्यवाहक गवर्नर श्री श्रीपाद बलवन्त तस्‍बे 

(१६२६ ) का नागपुर में स्वर्गंवास । 


१४ 
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१६५८ की सहत्वपुर्ण घटनाएँ [ ३६१ 


तर्राष्ट्रीय घुद्रा कोष, विद्व बक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के तेरहवें मिलेजले 
वाषिक अधिवेशन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत १६५८ प्रदर्शनी का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

भारत के विधायी निकायों (विधान सभा तथा विधान परिषद्‌) के अ्रध्यक्षों का 
दाजिलिग सें वाधिक सम्मेलन । 

गेहूँ के ऋ के लिए कनाडा सरकार द्वारा ८८ लाख डालर का ऋणा देने को घोषणा। 


ककेन्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की हैदराबाद में बेठक । 


पेरियर जलविद्युत्‌ योजनाकार्ये का उद्घाटन । 

पश्चिस जसेनी की सरकार द्वारा भारत को ६ करोड़ डालर का ऋण देने को 
घोषणा । 

भारत तथा पद्चिचम जमेंती के बीच सीधी रेडियो-टेलीग्राफ तथा रेडियो फोटो 
सेवाएं स्थापित । 

पद्िचम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास उद्योग निगर्मा 
स्थापित करने की घोषणा । 

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री श्रार्थर लाल न्यूज़ीलेण्ड हारा 
प्रशासित पश्चिमी समोआा को भेजी जाने वाली संपुक्त राष्द्‌ संघीय मण्डलोी के 
नेता नियुक्त । 

असम में एक तेल-शोध कारखाना स्थापित करने के लिए भारत तथा रूमानिया द्वारा 
बुखारेस्ट में एक करार पर हस्ताक्षर । 

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के संविधान तथा उसकी कार्यवाही को बंध ठहरातने के 
लिए एक श्रध्यादेश लागू। 

अखिल भारतीय महिला हॉकी चेम्पियनशिप सें बम्बई विजयी । 

दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले भाषाई ग्रल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विभिन्‍न 
उपायों को कार्यरूप देने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय समिति स्थापित किए 
जाने की घोषणा । 

श्री आर० बेंकटरमण संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण ' में अपने पद 
पर पुनः निर्वाचित । ह 

सोवियत रुस की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए 
एक सरकारी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्‍ली से मास्को को 
प्रस्थान । 


' श्रलें हेयरवुड का सपत्तीक नयी दिल्‍ली में आगसन । 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी! की हैदराबाद में बेठक । 

मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपुर्व न्यायाधीश श्री वी० रमेशम का सद्रास में स्वर्गंवास । 

मनन्‍नार में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की जाँच के लिए केरल 
सरकार द्वारा एक झ्रायोग नियुक्त । 
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एक श्रमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का भारत में आगमन । 

अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ' की नयी दिल्‍ली में चौदह॒वों वाधिक बेठक । 

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌! की त्रिवेन्द्रम में बेठक । 

केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद्‌! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

पाँचवाँ 'प्रस्तविश्वविद्यालय युवक समारोह नयी दिल्‍ली में श्रारम्भ । 

युगाण्डा से पाँच सदस्यों के एक सद्भावना मण्डल का बम्बई में आगमन । 

राज्यों के राज्यपालों का नयी दिल्‍ली में वाषिक सम्मेलन । 

भारत सरकार द्वारा विश्व बेंक की यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकृत किए जाने की 
घोषणा कि दूसरा बड़ा बन्दरगाह कलकसा क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए । 


सवस्बर 
पाँचवें रेडियो संगीत सम्मेलन का नयी दिल्‍लो में उद्घाटन । 
केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र जाँच समिति! की सिफारिशों पर अपने निर्णयों की 
घोषणा । 


'क्ृषि प्रशासन समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय सहायक उपचारण सेवा सम्मेलन दिल्ली 
में आरम्भ । 

माही नदी के दाएं किनारे को नहर का बम्बई सें उद्घाटन । 

उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री आचार्य जुगल किशोर का त्यागपतन्न स्वीकृत । 

भारतीय हस्तशिल्व-वस्तुश्रों के आ्रयात की सम्भावनाश्रों के अ्ध्ययनाथ “अ्रमेरिकी 
व्यापार विकास मण्डल' का सद्रास में आगमन ।. 


अ्रखिल भारतीय लघु उद्योग मण्डल की शिलडः में बठक । 


भारत में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने का गोमिया (बिहार) में उद्घाटन । 

उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल के रे राज्य-मन्त्रियों तथा ४ उपभन्त्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री 
को संयुक्त रूप से त्यागपत्र सामपित 

भारत के वकीलों के एक प्रतिनिधिमण्डल का मास्को के लिए प्रस्थान । 

योजना श्रायोग की पुनर्गंठित राष्ट्रीय जन सहयोग परामर्श समिति!” की नयी 
दिल्‍ली में बंठक । द 

पूर्व जमंत्री के साथ हुए एक व्यापारिक करार पर नयी दिल्‍ली में हस्ताक्षर । 

श्री बी० वेंकटप्प, सेंसर विधान परिषद्‌ के सभापति निर्वाचित । द 

गोहाटी श्रौद्योगिक क्षेत्र" का उद्घाटन । 

प्रथम अखिल भारतीय होटल मालिक सम्मेलन नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

तेरहवें अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा सम्मेलन! का बंगलोर में उद्घाटन । 

*राष्ट्रीय विकास परिषद्‌! की तयी दिल्ली में बेठक । 
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भारत सरकार द्वारा 'होटल मानक तथा दर निर्धारण समिति को सुख्य सिफारिशों 
स्वीकृत । 

बड़ोदा के निकट वाडसर में परीक्षाणात्मक खुदाई वाले स्थान में तेल प्राप्त । 

ग्रफागानिस्तान के व्यापार तथा वारिएज्य सन्त्री का लयथी दिल्‍ली में श्रागमत । 


चलकुडि नदीक्षेत्र के पाती के विभाजन के सम्बन्ध में केरल तथा मद्रास सरकार 
के बीच समभोता । 


“अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन बस्बई में आरम्भ । 
श्र 


सानफ्रांसिस्को में हुए श्रस्तर्राष्ट्रीय चलचितन्र समारोह में अपराजिता' के निर्देशन के 
लिए श्री सत्यजीत राय पुरस्कृत । 


मेसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में श्रतिरिक्‍त स्वर्ण भण्डार पाए जाने की घोषणा । 

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम रबड़ संयन्त्र बरेली में स्थापित करने का 
निर्णय । 

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना । 

पोलेण्ड के साथ हुई एक व्यापार सन्धि पर वारसा में हस्ताक्षर । 

भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस के सहयोग से दक्षिण में एक थर्मल लिग्नाइट 
योजनाकार्य का काम आरम्भ करने के श्रपने निर्णय की घोषणा । 

सोवियत रूस तथा भारत में एक नया पंचवर्षोय व्यापार समझोता । 

किन्द्रीय मज़दूर शिक्षा मण्डल स्थापित । 

किन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत्‌ मण्डल! की नयी दिल्‍ली में बेठक । 

कनाड। के प्रधानमन्त्री श्री जॉन. जी. डीफेनबेकर का नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

बम्बई में हुए! रोवर्स फुटबाल कप दूनमिण्ट' में अम्बई का कालटेक्स स्पोट्स क्लब 
विजयी । 

आज्िशली बाज़ार के निकट एक जलविद्यत योजनाकार्य को कार्यान्वित करते के लिए 
नेपाल तथा भारत द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर । 

'एशियाई क्षेत्रीय रोटरी इण्टरनेशनल सम्मेलन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

'सुतीवस्त्र परामर्श सण्डल' को बम्बई में बैठक । 

भारत अन्तरिक्ष में प्रस्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ग्रध्ययनार्थ स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के 
श्य सदस्यों वाले दल का सदस्य निर्वाचित । 

नावें के प्रधानसन्त्री श्री ई० गहडिसन का नयी दिल्‍ली में प्रागमन । 

जनरल दि गाल के व्यक्तिगत दूत तथा फ्रांस के निविभाग सन्‍्त्री श्री एन्द्रे माल्त्रों का 
नयी दिल्‍ली में श्रागमन । 

श्री लंका के वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री श्री० आर० जी० सेनानायक का नयी दिल्‍ली 
सें ग्रागमन । 

नयी दिल्‍ली में खेले गए “ड्यूरेण्ड फुंटबाल ट्रॉफी दुनमिण्ट' में सद्गास रेजीमेण्टल सेण्दर 
विजयी । 
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दिसम्बर 

श्री सी० वी० नरासहन संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष राजनीतिक मासलों के झवर 
सचिव नियुक्त । 

असम के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरेकृष्ण दास का गोहादी 
में स्वगंवास । 

संयुक्त राष्ट्र संघोय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन मर प्रदेश पारिस्थिकी 
(एकोलौजी ) विचार-गोष्ठी' का जयपुर में उद्घाटन । 

मलय तथा इण्डोनीशिया की दो सप्ताह की यात्रा पर राष्ट्रपति का नथी दिल्‍ली से 
प्रस्थान । 

एशिया तथा सुद्दरपृर्व के पेट्रोलियम-संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में नयी दिल्‍ली सें 
एक विचारगोष्ठी का उद्घाटन । 

चतुर्थ भारतोय उड्डयन क्लब सम्मेलन का नयी दिल्‍ली में उद्घाटन । 

सिलह॒ट की सीमा प्र भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध-विरास समभोता । 

भारत संयुक्त राष्ट्र संघीय न्‍्यासिता परिषद की सस्वायत्तशासी क्षेत्र समिति' का 
सदस्य पुनः निर्वाचित । 

श्री विलसन जोन्स कलकत्ता में भारत की ओ्ओर से संसार का सर्वेश्रेष्ठ शौकिया 
बिलियडू स खिलाड़ी घोषित । 

अखिल भारतीय किसान सम्मेलन नयी दिल्‍ली में आरम्भ । 

अहमदाबाद के लिकट गांगड में प्रधानमन्त्री की आचार्य विनोबा भावे से भेंट तथा 
भूमि-समस्या पर परस्पर विचार-विमर्श । 

मद्रास विधान परिषद्‌ के विरोधी दल के सदस्य तथा भृतपुर्व उपनेता श्री बी० के० 
जाल का सद्रास सें स्वगंवास । 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ७०वाँ जयन्ती-समारोह सम्पन्न । 

अखिल भारतीय श्रायोजन विचारगोष्ठी' की नयी दिल्‍ली सें बेठक । 

बंगलोर में सेण्ट्ल कालेज का दताब्दी समारोह । 

द्वितीय देशव्यापी निर्वाचनों के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिवेदन 
प्रकाशित । 

घाना के प्रधानमन्त्री श्री क्वासे एंकरमा का बम्बई में आगसन । 

न्यूया्क के राष्ट्रीय चलचित्र समीक्षा मण्डल' द्वारा पयेर पांचाली” शीष॑क भारतीय 
घलचित्र १६५४८ का सर्वोत्तम विदेशी चलचिनत्र घोषित । 

भारत को १० करोड़ डालर का ऋरात देने के लिए वाशिगठत में एक करार पर 

| हस्ताक्षर । ह 
भारतीय इतिहास कांग्रेस! का २१वाँ अ्रधिवेशन त्रिवेद्धम में आरम्भ । 
“द्र-संचार इंजीनियर संस्था का नयी दिल्‍ली में वाधिक सम्मेलन । 


$ कैंटक में २५वाँ अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन आरम्भ । 
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भारतीय जन संघ का वाषिक अधिवेशन बंगलोर में आरध्भ । 

भारतीय दर्शन (फिलासफिकल) कांग्रेस के ३६वें अधिवेशन का अहमदाबाद नें 
उद्घादन । 

भारतीय विज्ञान अ्रकादेमी' की बड़ोदा में बठक । 

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का ३१वाँ अधिवेशन चण्डीगढ़ में आरम्भ । 

भारतीय श्रर्थ सम्मेलन का ४१वाँ अधिवेशन लखनऊ में श्रारम्भ । 

'भारतीय शल्य-चिकित्सक संघ का २०वाँ वार्षिक सम्मेलन तथा भारतीय नि३वेतफ 
संस्था का १०वाँ वाषिक सम्मेलन विशाखापटनस सें श्रारम्भ । 

परदिच्ी क्षेत्रीय परिषद्‌! की बम्बई सें बंठक । 

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कानपुर में आरम्भ । 

कलकत्ता गरियतविद्या संस्था का स्वर्ण जयन्ती समारोह आरम्भ । 

भारत तथा ईराक हारा एक व्यापार करार पर बगदाद में हस्ताक्षर । 

'श्रमजीवी पत्रकार वेतव समिति' के सुझाव प्रकाशित । 

२० मील लम्बी रोहतक-गोहाना रेल लाइन का उद्घाटन । 

'राष्ट्रीय युवक छात्रावास सम्मेलन जयपुर में आरम्भ । 

भगान्धी शान्ति प्रतिष्ठान स्थापित किए जाने की घोषणा । 

१२वाँ 'अखिल भारतीय वारिज्य सम्मेलन हुबली में आरम्भ । 

२१वाँ भारतीय राजनीति विज्ञान सम्मेलन उज्जन में श्रारम्भ । 

दूसरा अखिल भारतीय श्रम्न-अ्र्थ सम्मेलन आगरा में आरम्भ । 

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की त्रिवेन्द्रस सें बेठक । 

भारतीय गणितविद्या सम्मेलन” का स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन पुन्रा में आरम्भ ! 

भारत सरकार द्वारा 'भारी इंजीनिर्यारिग तिगम लिसिदेड' की स्थापना । 


के के 
"अं १ आय 





घोग विद्या का अद्वितीय ग्रंथ 
३ का का आ दे छह | का अय 
| हु | का ५ रे 
(प्रथम खंड )--चार भाषाओं में 
गुजराती--हिन्दी--सराठी-- अंग्रेज़ी 
लेखक : योगीराज श्री उमेशचन्धजी 
संस्थापक व संचालक... 

श्री रामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई-१४ द 
इस ग्रंथ में रोगी तथा निरोगी स्त्री-पुरुषों की | 
लन्दुरुस्ती श्रच्छी रखने के लिए ६ प्रकार के मल- | 
$ झोधन कर्म, आसन, मानसिक इलाज, जलोपचार, | 
सूर्य किरण चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अनेक | 


शक्ति वर्धक तथा रोग निवारक, घर में हो सकें ऐसे सुलभ, साध्य इलाज बताए गए । 
हैं। ४०० से अधिक पृष्ठ तथा १०८ से अधिक चित्र है। ग्लेज आर्ट पेपर पर योग | 
के आसनों के चित्र, मलशोधन कर्म के चित्र तथा स्वामीजी के रंगीन चित्र हँ। ३५ | 
वर्षों का निजी श्रनभव तथा २५ वर्षों के दौरान में श्रीरामतीर्थ योगाश्रम से लाभआआप्त | 
भाई-बहनों के अनुभवों के प्रमाणपत्र भी योगीराज ने इस प्रंथ में अस्तुत किए हू। | 
संक्षेप में, स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, रोगियों तथा निरोगियों सबको अपूर्व मार्गदर्शन | 
करानेवाली बेजोड़ पुस्तक है । ' 
प्रत्येक भाषा की पुस्तक की प्रति का मूल्य रु० १५) 
डाक खर्च रु० २) अलग । मनीआड्डर या पोस्टल आर से भेजिये । 


दुतूव्हलप्टी रे धर 0 कक, 
शनंताथ तब्राह्मा तल 
स्पेशल नं० १ (आयुर्वेदिक औषधि ) 
बाल और मगज टानिक, आंखों, स्मृति, गहरी नींद और शरीर मालिश के लिए लाभदायक । | 
यह मूल्यवान वस्तुओं द्वारा वैज्ञानिक रीति से श्री रासतीर्थ योगाश्रम में बनाया जाता है। | 
ग्रब नई बोतलों में सवंत्र ग्राप्य है। यह सब के लिए सब ऋतुओ्ों में लाभदायक हैं। मूल्य | 
रु० ४) बड़ी बोतल तथा रु० २) छोटी बोतल । डाक खर्च अलग। 
योगासन चित्रपट योगिक वर्ण 
श्रपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमारा [| प्रातः ७॥ से ९॥ और साय॑ ६ से ७॥ तक | 
विभिन्‍त योगिक आसतनों वाला आकर्षक नियमित लगते हें । प्रति रविवार को | 
| 
। 










योगासन चित्रपट मंगाइये। यह आसन || प्रातः १० बजे विभिन्‍न विषयों पर | 
घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। || व्याख्यान होते है। जँसे-शारीरिक स्वास्थ्य, | 
रु० २.५० न. पे. ( डाक व्यय सहित ) मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति | 

मनीआड्डर भेजकर मंगाइये । आदि । 





श्री रामतीर्थ योगाश्रम, 
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* २० अगस्त, १६५४८ तथा २ दिसम्बर, १६५४८ को किए गए संशोधनों के अनुसार 


तेंतीसवाँ अध्याय 
सामान्य जानकारी 
पुबंता-अधिपत्न (वारण्ट ऑफ प्रिसीडेस) 


(१५ फरवरी, १६ए८)* 
राष्ट्रपति 
उपराष्ट्रपति 
प्रधानसन्त्री 
राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (अपन-अपन क्षेत्रों में) 
भृतपुर्व राष्दपति तथा भूतपुर्व गवर्नर-जनरल 
उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्रों में) 
भारत की सुख्य न्यायाधिपति 
लोक सभा का श्रध्यक्ष 
न्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डलीय सत्र 
भारत रत्न सस्मान-प्रापक 
भारत-स्थित विदेशी असामान्य तथा पुर्णाधिकारी राजदूत 
भारत-स्थित राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त 
भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराज (१७ तथा उससे अधिक तोपों की सलामी वाले) 
(अपने-अपने रजबाड़ों में) 
राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (प्रपने-अपने क्षेत्रों के बाहर) 
उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर) 
भारतीय रजवाड़ों के राजें-महाराजे (१७ तथा उससे अधिक तोपों की सलामी वाले) 
(अपने-अ्रपते रजवाड़ों के बाहर) 
राज्यों के मुख्यमन्ची 
केन्द्रीय राज्य-मन्त्रो 
योजना आयोग के सदस्य 
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भारतोय रजवाड़ों के राजे-महाराजे (१५ श्रथवा १३ तोपों को सलामी वाले ) 

भारत-स्थित विदेशी असामान्य दूत तथा पुर्ाधिकारी अमात्य 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 

भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (छुदुटी पर भारत आए हुए ) 

विदेशी राजदूत (भारत-यात्रा पर आए हुए) 

भारत के उच्चायुक्त (छुट्टी पर भारत श्राए हुए) तथा , श्रन्य राष्ट्रभण्डलोय देशों के 
उच्चायुक्त (भारत-यात्रा पर आए हुए) 

निःसुष्टार्थ तथा कार्यकारी उच्चायुक्त 

चीफ श्रॉफ स्टाफ (जनरल अ्रथवा उसके समान पद वाले) 

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 

राज्यों की विधान परिषदों के सभापति 

राज्यों की विधान सभाश्रों के अ्रध्यक्ष 

राज्यों के मन्त्रिमण्डलीय मन्‍्त्री 

केन्द्रीय उपमन्‍्धत्री 

महान्यायवादी (एटर्नो-जनरल ) 

लेखा-नियन्त्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक (कम्पद्दोलर एण्ड ऑॉडिटर-जनरल ) 

राज्य सभा के उपसभापति 

लोक सभा के उपाध्यक्ष 

चीफ श्रॉफ स्टाफ (ले० जनरल अथवा उसके समान पद वाले ) 

भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराज (११ श्रथवा ६ तोपों की सलासी बाले ) 

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त 

राज्यों के राज्य-मस्त्री 

उच्च न्यायालयों के श्रवर-न्यायाधौद 

राज्यों के उपभन्त्री 

राज्यीय विधानमण्डलों के उपसभाषति तथा उपाध्यक्ष , 

संघीय क्षेत्रों के सुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्रों में ) 

संसद्‌ के सदस्य 

जनरल अ्रथवा उसके समान पद के पदाधिकारी 

राष्ट्रपति का सचिव 

भारत सरकार के सचिव तथा प्रधानमन्त्री का प्रधान निजी सचिव 

भारत के द्वितीय तथा तृतीय श्लेणी के राजडूत (छुट्टी पर भारत आए हुए) 

प्रनुमुचित जाति तथा श्रनुसुचित झादिमजाति-अायुक्त क्‍ 

स्थानापन्‍्त चीफ श्रॉफ स्टाफ (मेजर जनरल श्रथवा उसके समान पद वाले) 


३३ 


३४ 


३४ 


सामान्य जानकारों | ३६६ 


भारत के पुर्णाधिकारी अमात्य (छुट्टो पर भारत श्राए हुए) तथा विदेशी पूर्णाघिकारी 
अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए) 

रेल मण्डल का श्रध्यक्ष 

रेल वित्त आयुक्त 

महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जनरल ) 

सिक्किम-स्थित राजनीतिक अ्धिकारो 

रेल मण्डल के सदस्य 

पुर्णाधिकारी अमात्यों से भिन्‍न अ्रन्य विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के श्रमात्य 

ले० जनरल अ्रथवा उसके समान पद के सरकारी कर्मचारी 

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव 

तठकर आयोग का अध्यक्ष 

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का श्रध्यक्ष 

भारतीय कृषि शोध परिषद्‌ का उपाध्यक्ष 

वित्त मन्त्रालय (प्रतिरक्षा) का वित्तीय सलाहकार 


केन्द्रीय राजस्व सण्डल का अध्यक्ष 


सदस्त्र सेनाओझों के पी० एस० ओ० (मेजर जनरल अथवा उसके समान पद वाले ) 
राज्यीय लोक सेवा आ्रायोगों के श्रध्यक्ष 

राज्यीय सरकारों के मुख्य सचिव 

वित्त श्रायुक्त 

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य 

भारतीय जल-सेना टुकड़ी के फ्लेग श्राफिसर कम्ताण्डिग 

राजस्व मण्डल के सदस्य 

स्वास्थ्य सेवाओं का महा-निदेशक 

डाक-तार विभाग का महा-निदेशक 

गुप्तचर विभाग का निदेशक 

रेलों के जनरल मंनेजर 

भारत सरकार के प्रशासन अधिकारी _ 
भारत सरकार के संयुक्त सचिव (सन्त्रिमण्डल का संयुक्त सचिव सहित ) 
भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत आए हुए) 

सेजर जनरल अथवा उसके समान पद के सरकारी कमचारी 


. महा सर्वेक्षण- श्रधिकारी (सर्वेबर-जनरल) 


तदकर आयोग के सदस्य 
राज्यों के इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस 
डिवीज़नों के कमिइनर 
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अ्सनिक उड्डयन विभाग का महा-निदेशक 

उपलब्धि तथा निवर्तत (डिस्पोज्जल्प) विभाग का महा-निदेशक 

शस्त्र निर्माणशालाश्रों (श्रा्डनेंस कारखानों ) का महा-विदेशक 

भारतीय जल-सेना के कमोडोर-इन-चार्ज 

एयर-कमोडोर के पद के भारतीय वायु-सेना के सेनानायक | 

जल-सेना तथा वायु-सेना के सुख्यालयों के पी० एस० ओ० (कमोडोर तथा एयर 
कमोडोर ) 

संधीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अ्रपने-प्रपते क्षेत्रों के बाहर) 

आकाशवाणी का महा-निदेशक 

राष्ट्रपति का सेनिक सचिव 

भारत-स्थित विदेशी तथा राष्द्रभण्डलीय देशों के वाशिज्य दूत 

उप-लेखा-परीक्षक तथा महा-लेखा-परीक्षक (डिप्टी कम्पटोलर तथा ऑॉडिटर जनरल ) 


गशराज्य दिवस पर सन्मान 


भारत रत्त ' 

यहु सन्‍्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्तति के लिए किए गए ग्रसाधारख 
कार्य श्रौर सर्वोत्कृष्ट देश सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। 

इस सन्‍्मान का सूचक पदक, पीयल के पत्तों के आकार का एक पदक होता है । 
जो रवह ईच लम्बा, १६ इंच चौड़ा और & इंच मोदा होता है। यह ठोस काँसे का बना 
होता है। इसके उपरले भाग में सूर्य की उभरी हुई श्राकृति (ह इंच के व्यास की) होती 
है जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी अक्षरों में 'भारत रत्वां लिखा होता हैं। इसके पिछले भाग 
पर राज-चिन्ह. श्ौर हिन्दी में उद्देश्य-बाक्य होते हैं । सूर्य को आकृति, राज-चिन्ह 
ओर चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और भारत रत्न! के अक्षर चमकीले 
काँसे के होते हैं । 

१६५६ में यह सम्मान किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 


पद्म विभूषण 
यह सन्मान असासान्य और विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की 
. सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है। 
इस सनन्‍्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है जिस पर एक ज्याभितिक 
आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १ इंच होता है और मोठाई 
| ईच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्य उभरा हुआ होता है। पुष्प के 
ऊपर “पद और नीचे 'विभूषरा' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राज- 
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चिन्ह श्रौर हिन्दी में उद्देश्य-बाक्य होता है । ये भी ठोस काँसे के होते हैं। इसका घेरा, दोनों 
ओर के ज्यासितिक आकार श्र 'पद्म विभूषण' के अ्रक्षर चमकीले काँसे के होते हैं । दोनों 
झोर के उभरे हुए भाग इबेत स्वर्ण के होते हैं । 
१६७५६ के इस सम्मान के प्रापक : 
द १ जॉन सथाई 
२ राधा विनोद पाल 
२३ गगनविहारी लल्लभाई मेहता 


पद्म भूषण 
यह सनन्‍्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विश्षिष्ठ सेवा के लिए, जिसमें सरकारी कर्म- 
चारियों की सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है। 

. इसकी बनावट भी पद्म विभूषरप के पदक जेसी ही है। उपरले भाग में पद्म शब्द 
कमल के पुष्प के ऊपर और “भूषण शब्द पुष्प के नोचे उभरे होते हैं। इसका घेरा, 'पद्म- 
भुषण' के अक्षर ओर दोनों ओर के ज्यामितिक श्राकार चमकीले काँसे के होते हैं । दोनों 
झोर का उभरा हुआ भाग 'स्टेण्डर्ड सोने! का होता है । 

१६७६ के इस सम्मान के प्रापक : 
१ श्रली यावर जंग--भारत के राजदूत, बेलग्रेड 
२ भागंवरास विटठल वरेरकर--मराठो लेखक तथा नाटककार, बम्बई 
२३ भाऊराव पायगौण्डा पाटठील--विक्षा-श्नास्त्री तथा सामाजिक कायें- 
कर्ता, बस्बई 
४ श्रीमती धन्वन्ती राम राउ---सामाजिक कार्येकर्त्री, बस्बई 
गुलास याज़दानी--पुरातत्ववेत्ता, हैदराबाद 
६ श्रीसती हंसा मनुभाई मेहता--सामाजिक कार्यकर्न्नो तथा भूतपूर्वे 
क्‍ उपकुलपति, बड़ोदा विश्वविद्यालय 
७ जाल कावस पेमास्टर--सुरुय शल्यचिकित्सक तथा श्रधीक्षक, टाटा 
कैंसर संस्था, बस्बई 
८. कंकरपहललो वासुदेवाचायं--संगी तज्ञ तथा कर्नादक संगीत के रचयिता, 
मद्रास | 
६ निर्मेल.कुमार सिद्धान्त--उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय. 
१०. पम्मल सास्बन्द सुदलियार---तसिल नाटककार, मद्रास : 
११ रामघारी सिंह “दिनकर'--हिन्दी कवि तथा लेखक, मुंगेर, बिहार 
१२९ शिक्षिर कुमार भादुरी--रंगमंच निर्देशक तथा अभिनेता, कलकत्ता 
१३ तेनाजिंग नोरके--हिसालय पर्वत।रोहरा संस्था, दाजिलिंग- 
१४ तिरुपत्तर रामशेषय्यर वेंकटचल मूति--प्राध्यापक (भारतीय सभ्यता 
तथा संस्कृति), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
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१६ शिवाजी राव पटवर्धन--कुष्ठ कार्यकर्ता, बस्बई 
२० सुरेद्धनाथ कार--भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, कला भवन, शान्तिनिकेतन 


बच ६ 


वीरता के लिए पुरस्कार 


परम वीर चक्र 

वीरता के लिए सर्वोच्च सन्मात का सूचक 'परम वीर चक्र! पदक है जो स्थल, जल 
अथवा आकाश में शत्रु के सम्धुख असीम शोये, श्रदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए 
भेंट किया जाता है । 

यह कांस्प पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग के मध्य में राजचिन्हु के 
चारों श्रोर इन्द्र के वज्त्र की उभरी हुई ४ आकृतियाँ रहती हैं । दूसरी ओर मध्य में दो कमल 
पुष्ष और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में बरस वीर चक्र' दब्द अंकित रहते हैं । 

यह पदक सवा इंच चौड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर लगाया जाता है। 

१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 


महा वीर चक्र 

महा वीर चक्र' का स्थान सन्मान को हृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा 
आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शोये के लिए भेंट किया जाता है । 

यह रजत पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पेंचकोना नक्षत्र होता 
है जिसके गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वरोमण्डित राजचिन्ह की उभरी हुई श्राकृति रहती 
है । पदक के दूसरी ओर सध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा भ्रंग्रेज्ी में महा वीर चक्र 
शब्द अंकित रहते हैं । 

यह पदक सवा इच चौड़ी सफेद और नारंगी रंग की सिलीजुली पट्टी के साथ वाम 
वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाएं कन्धे की ओर रहे । 

१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ । 


वार चक्र 

वीर चक्र' का स्थान स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख शोय के लिए दिए 
जाने वाले पदकों में तीसरा है। 

यह पदक भी चांदी का और गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पेंचकोना 
नक्षत्र होता है जिसके मध्य में श्रशोक चक्रगश्नंकित रहेता है। ग्रशोक चक्र के गुम्बदाकार 
मध्य भाग में स्वर्णमण्डित राजचिन्ह होता है। पदक के दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प 
और हिन्दी तथा अंग्रेज्ञी में 'वीर चक्र! दाब्द अंकित रहते हैं । 

यह पदक सवा इंच चौड़ी नीली और नारंगी रंग की मिलीजुली पट्टी के साथ वा 
वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाँएँ कन्धे को ओर रहे । 

१६५६ में यह पदक किसी को भ्राप्त नहीं हुआ । 


२७४ | . भारत !६५६ 


अग्रोक पच्क- श्रेणी ? 

यह पदक स्थल, जल झ्थवा ग्राकाइइ में असीस शौये, अदमभ्य साहस अथवा आत्स- 
. बलिदान के लिए भेंद किया जाता है। 

यह पदक सोने से मढ़ा हुमा गोलाकार होता है और इसके प्रशुख भाग में कमल-माल 
से घिरा हुआ अ्रशोक चक्र उभरा रहता है। किनारे-किनारे कमल को पंखड़ियों, पुष्पों श्रोर 
कलियों की श्राकृतियाँ बनी रहती हैं। छ्ूसरत्र श्रोर हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में 'अद्योक चक्र. शब्द 
उभरे रहते हैँ जिनके मध्य का स्थान कम्मत घ्ु्षों से सुशोभित रहता है । 

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसको 
दो समान भागों में विभक्त करने वालो एक खही नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया 
जाता है ! 


१६५६ में यह पदक किसी को प्राप्ट्व वहीं हुआ । 


आवक चब--श्रेणी हे... 
यह गोलाकार रजत पदक प्रसोद्ध शौर्य के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों 
शभ्रोर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं बसी अशोक चक्त-श्रेणी १ की। 
यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग व्को रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन बराबर 
भागों में विभक्त करने वाली दो खड़ी वाराशि रेखाएँ होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है। 
..._ १६४६ में यह पदक तिसन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ : 
मेजर डाल चनद सिंह प्रताप 
राइफलमत जासन सिंह गुसाईं 
राइफलमन्द भीमबहादुर खन्नी 
ऋष्टसमेन्ध जयकररग 
कप्तास हृट॒वंस सिह 
जमादार छगबहादुर गुरंग 


अग्नोक न्‍चकक--श्रेणी ३ 


यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंढ किया जाता है । काँसे के बने होने के अ्ति- 
रिक्त यह पदक 'अश्योक चक्र-श्रेणी £ तथ्या २ जसा ही होता है । 
यह पदक सवा इंच चोड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर चार बराबर 
भागों में विभक्त करने वाली तीन खड़ी नारंगी रेखाएं होती हैं, वाम बक्ष पर लगाया 
जाता है । | ५. 
१६५६ में यह पदक निम्न च्यक्तियों को प्राप्त हुआ : 
मेजर नन्‍्द तजत जामवाल 
ले० प्रेम नारजयण कक्‍कड़ 
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हवलदार आज्िलोक सिह 

नायक गुलाबसिह नेगी 

नायक प्रेमसिह नेगी 
राइफलमंन रुद्रबहादुर थापा 
जमादार बलबीर सिह 
हवलदार दोवान सिह 

नायक पुरन चन्द 

सिपाही बेग राज 

सुबेदार दाम्बर बहादुर राणा 
जमादार मान बहादुर _ 
नायक बिलबहादुर थापा 

लेंस नायक नरबहादुर छेत्री 
राइफलमंन लोक बहादुर तमांग 
राइफलमेन सालिग राम राणा 


विद्वानों को पुरस्कार 


संस्कृत, फारसो तथा श्ररबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १६५८ से प्रति वर्ष सम्सान-प्रमाण- 
पत्र तथा १,३०० रुपये के वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं। १६४८ में ये प्रमाणपत्र तथा 
अनुदान निम्न विद्वानों को दिए गए : 


पस्क्ृत : 
विधुशेखर भट्टाचार्य॑ 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
पाण्ड्रंग वामन काणे 
श्रोपाद कृष्णपुरति शास्त्री 


अरबी : 
मुहम्मद ज़बर सिद्दीकी 


परिशिष्द 


हि. 
के का 


राजभाषा ग्रायोग की सिफारिशों 


संविधान के श्रनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति ने जून, १६५४७ में 
स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में २१ व्यक्तियों का एक राजभाषा आयोग 
नियुक्त किया। पश्रायोग ने ६ अ्रगस्त, १६५४६ को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे दिया। यह 
प्रतिवेदन बाद में १२ श्रगस्त, १६५४७ को संसद के दोनों सदनों में रखा गया । संसद्‌ के दोनों 
सदनों की एक संसदीय समिति ने इस पर विचार किया। इस सप्तिति का प्रतिवेदन २२ 
श्रप्रेल, १६५६ को संसद में उपस्थित कर दिया गया । 
आयोग की मुख्य सम्मतियाँ श्रौर सिफारिशों संक्षेप में इस प्रकार हैं: (१) भारतीय 
शासनपद्धति पूर्णतः लोकतन्‍्त्र पर आधारित होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा 
को भारत की जनता के विचारों के श्रादान-प्रदान का माध्यम बनाया जाए। समूचे भारत 
के लिए माध्यम के रूप में स्पष्ठतः हिन्दी भाषा को ही अपनाना होगा । (२) इस समय यह 
निर्णय देना न तो आवश्यक है श्र न सम्भव कि १६६५ तक अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी 
का प्रयोग किया जाना व्यवहाय है या नहीं ॥ यह उस समय तक किए जाने वाले प्रयासों पर 
निर्भर होगा । (३) संविधान की नम्य व्यवस्थाओ्ं को देखते हुए संविधान में संशोधन किए 
बिना ही अंग्रेज़ी का प्रयोग १४ वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रखना सम्भव होगा। 
(४) अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग कुछ सीमित ही रहेगा। हिन्दी अंग्रेजी 
का स्थान पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकेगी क्योंकि प्रादेशिक भाषाशों को भी उनका 
उचित स्थान देने की व्यवस्था रखी गई है। (५) इस समय केन्द्र के किसी भी कार्य के 
लिए अंग्रेज्ञी के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। वेकल्पिक माध्यम के 
रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाना उस समय तक जारी रहने देना चाहिए जब तक ऐसा 
ग्रावश्यक समझा जाए और काफी समय की पूर्व-सूचना दिए जाने के बाद ही इसका प्रयोग 
बन्द किया जाए। (६) संघ की भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाश्रों के लेखन के लिए 
देवनागरी लिपि के प्रयोग का विकल्प रखा जाना चाहिए। (७) केन्द्रीय सरकार को सेवाश्रों 
में भर्तों किए जाने वाले नये व्यक्तियों की एक योग्यता के रूप में हिन्दी के ज्ञान का उचित 
मानदण्ड निर्धारित करने का श्रधिकार होगा, बशतें कि उन व्यक्तियों को पर्याप्त पुर्व-सूचना 


परिशिष्द 


[| ३७७ 


दे दी जाए और भाषा सम्बन्धी योग्यता का मानदण्ड कठोर न हो । (८) संघ की राजभाषा 
हिन्दी हो जाने के पदचात्‌ सर्वोच्च न्यायालप्र की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में ही होगी । 
छोटे न्यायालयों की कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में होगी । उच्च स्यायालयों में केवल एक 
ही भाषा का प्रयोग होगा । (६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 
हिन्दी का अध्यापन अनिवार्य होता चाहिए। इसके बाद साध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के 
अ्ध्यापन की व्यवस्था मुख्यतः एक साहित्यिक भाषा' के रूप में रखी जाए बश्चतें कि किसी ने 
इसे स्वेच्छा से एक विषय के रूप में ही न श्रपलाया हो । (१०) आयोग इस सुक्भाव से सहमत 
नहीं है कि इसके बदले में हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी-भिन्‍्त कोई प्रादेशिक भाषा 
सीखना अनिवार्य रखा जाए। (११) आयोग चाहता है कि संघोय तथा प्रादेशिक भाषाश्रों 
के विकास के लिए एक राष्ट्रीय भाषा अ्रकादेमी' स्थापित की जाए। 
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सम्पदा शुल्क की दरें 
भाग १ 


उस प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरे व्यक्ति को 


मिलती श्रथवा मिली समभी जाती है : 


सम्पदा के सुख्य सुल्य के प्रथम ५०,००० रुपये पर 
सम्पदा के मुख्य सुल्य के अगले ५०,००० रुपये पर 
सम्पदा के सुख्य सूल्य के श्रगले ५०,००० रुपये पर 


सम्पदा के घुख्य घुल्य के अगले ५,००,००० रुपये पर 

सम्पदा के मुख्य सुल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर 
सम्पदा के मुख्य सूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर 
सम्पदा के घुख्य मुल्य के अगले २०,००,००० रुपये पर 


चर 


0] 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) सम्पदा के सुख्य मुल्य के अगले २,००,००० रुपये पर 
(७) 
(८) 
(६) 
१०) 
११) शोष सम्पदा पर 


भाग २ 


शुल्क द्र 
कुछ नहीं 

६ प्रतिशत 
८ प्रतिशत 
१० प्रतिशत 
१२ प्रतिशत 
१५ प्रतिशत 
२० प्रतिशत 


. २५ प्रतिशत 


३० प्रतिशत 
२५ प्रतिशत 
४० प्रतिशत 


खण्ड २०क में उल्लिखित कम्पनी के मृतक व्यक्ति के हिस्सों अथवा ऋषरापत्रों के 


सम्बन्ध में : 


(१) यदि हिस्सों अथवा ऋण पन्नों का सुरुष मुल्य ४,००० से 
अधिक न हो 
(२) यदि हिस्सों अथवा ऋणपतन्नों का सुरुय मुल्य ५,००० 
रुपये से अधिक हो 
धन कर की दरे 
भाग १ 


क. प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में : 
(१) शुद्ध तर के प्रथम २ लाख रुपयों पर 
(२) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपयों पर 
(३) शुद्ध घन के भ्रगले १० लाख रुपयों पर 
(४) शेष शुद्ध धन पर 


शुल्क दर 
कुछ नहीं 


७] प्रतिशत 


कर की दर 


कुछ नहीं 


. है प्रतिशत 


१ प्रतिशत 
१३ प्रतिशत 


परिशिष्ट [ ३८५. 


ख. प्रत्येक हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में : 


(१) शुद्ध धन के प्रथम ४ लाख रुपयों पर ' कुछ नहीं 
(२) शुद्ध धन"के श्रगले £ लाख रुपयों.पर .... ३ प्रतिशत 
(३) छुद्ध धन के श्रगले १० लाख रुपयों पर 
(४) शेष शुद्ध धन पर १३ प्रतिशत 
भाग २ 
प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में : 
(१) शुद्ध धन के प्रथम ५ लाख रुपयों: प्र. हि कुछ नहीं 
(२) शेष शुद्ध धन पर $ प्रतिशत 


व्यय कर की दरे 


प्रत्येक व्यक्ति तथा हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में कराधान-बोग्य व्यय के 
उस->भाग पर जो : 


(१) १०,००० रुपये से श्रधिक न हो १० प्रतिशत 
(२) १०,००० रुपये से श्रधिक हो किन्तु 
२०,००० रुपये से अधिक न हो २० प्रतिशत 
(३) २०,००० रुपये से श्रधिक “हो किन्तु 
२०,००० रुपयेसे अधिक न हो ४० अतिशत 
(४) २०,००० रुपये से श्रधिक -हो किन्तु 
द ४०,००० रुपये से अधिक न हो ६० प्रतिशत 
(५) ४०,००० रुपये से अ्रधिक हो किन्तु 
४०,००० रुपये से अधिक न हो ८० प्रतिशत. 
(६) ४०,००० रुपये से भ्रधिक हो १०० प्रतिशत” 
>-+++ 9 ३----- 
2 
राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट 
१२-चर्षीय सर्टिफिकेट 
मूल भुल्य : ५:१०;४०;१००;५४००;१,००० तथा ५,००० रुपये 
परिपाक मुल्य : ७.४०;१५४;७५४;१४०;७४०; १,४०० तथा ७,४०० रुपके : 
७-वर्षीय सर्टिफिकेट ॥ ह 
भूल मुल्य :.. २४१०;४०;१००;१,००० तथा ५,००० रुपये 


परिपाक सुल्य : ६-२५४;१२.४०;६२-४०;१२५;१,२४० तथा ६,२५० रुपये 
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पू-वर्षीय सर्टिफिकेट 


मल मुल्य 4 है कु ९०:५०; रे ००;९,००० लथा ५,००० रुपये 


परिपाक सुल्य : ५.७०५;११.४०;३४७.४०;११५;१,१५० तथा ०,७४० रुपये 


. एक व्यक्ति अकेले २४,००० रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है, किन्तु दो 
व्यक्ति मिलकर ५०,००० रुपये तक के सर्दिफिकिट खरीद सकते हैं । ४-वर्षीय तथा ७- 
वर्षीय सठिफिकेट किसी भी समय भुनाएं जा सकते हैं किन्तु १२-वर्षोय सर्टिफिकेट निर्धारित 


अवधि की सम्माप्ति पर ही भुनाए जा सकते हैं । 


# है 
2७७७५ ७ 


चालू डाक दर 


अतदेशीय पत्र 
. डेढ़ तोले तक द 
प्रत्येक अतिरिक्त डेढ़ तोले अथवा उसके भाग के लिए 


पोस्टकाडे 
१. स्थानीय (क) अकेला 
(ख) जवाबी 
२. साप्तान्य (क) अकेला 
(ख) जवाबी 
' ३. लेटर का्ड | इ 


बुक पकेट (छपी हुईं पुस्तक नहीं), पटवें तथा सम्पत्न' पकेट 
प्‌ तोले तक 


प्रत्येक श्रतिरिक्त ढाई तोले अथवा उसके भाग के लिए 


छपी हुईं पुस्तकों वाले बुक पैकेट 
५ तोले तक 
प्रत्येक अतिरिक्त ढाई तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 


पंजीकृत समाचारपत्र 
. १० तोले तक 
१० तोले से २० तोले तक 
प्रत्येक अ्रतिरिक्त २० तोले अथवा उसके भाग के .लिए 


१५ नये पसे 
१० नये पैसे 


३ नये पंसे 
६ नये पंसे 
५ नये पेसे 
१० नये पंसे 
१० नये पंसे 


८ नये पेसे 
३ नयथे पंसे 


५ नये पंसे 
३ नये पसे 


२ नये पंसे 
३ नये पेसे 
३ नये पंसे 


परिशिष्द॑ 


पासंल 
४० तोले तक 
अत्येक श्रतिरिक्त ४० तोले श्रथवा उसके भाग के लिए 
ग्रधिकतम भार 


४० तोले से अधिक के पाल पंजीकृत कराए जाने चाहिएँ 


पंजीयन 
पंजीयन शुल्क 


बीस! 
उन वस्तुओं के लिए जिनका १०० रुपये तक का बीमा 
कराया गया हो 
१०० रुपये तक के प्रत्येक ग्रतिरिक्त बीसे के लिए 
अधिक से अ्रधिक ५,००० रुपये का बीमा कराया जा सकता है 


हवाई डाक 
पत्रों, पोस्टकार्डों तथा लेटर कार्डों के लिए कोई 
अतिरिक्त शुल्क नहीं 
पंकेटों के लिए सामान्य डाक-व्यय के अलावा प्रत्येक 
तोले पर ४ नये पेसे का अधिभार 
अ्रन्तदेशीय हवाई पासंलों के लिए प्रत्येक २० तोले 
अथवा उसके भाग के लिए ६३ नये पसे के श्रधिभार सहित 


“६ 0 ९---- 


विदेशी डाक 


पत्र 
१ श्रॉस तक 


प्रत्येक अतिरिक्त १ झ्ोंस अथवा उसके भाग के लिए 


पोस्टकाड . 
ग्रकेला 


जवाबी 


[ ३८७ 


५४० नये पंसे 

४० नये पंसे 
१,००० तोले अथवा 
११३ सेर 


४० नये पंसे 
प्रत्येक वस्तु 


२७ नये पैसे 
२० नये पंसे 


३३ नये पंसे 
२० नये पंसे 


२० नये पसे 
४० नये पेसे 
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मुद्रित सामग्री 
प्रथम २ आस के लिए 
प्रत्येक श्रतिरिक्त २ आस श्रथवा उसके भाग के लिए 


पंजीक्षत समाचारपत्र 
प्रत्येक २ शौँंस श्रथवा उसके भाग के लिए 


कारोबारी पत्र | 
प्रथम २ श्रोंस के लिए 
प्रत्येक अतिरिक्त २ आस श्रथवा उसके भाग के लिए 


स्यूनतम शुल्क 


सेम्पल पेकेट 
प्रथम २ आस के लिए 
प्रत्येक अतिरिक्त २ आँस श्रथवा उसके भाग के लिए 


न्यूनतम शुल्क 
न >3ई 0९-०० 
विविध 


मनीआडर 
प्रत्येक १० रुपये अथवा उसके भाग के लिए 


तार द्वारा मनीआडेर 


८ नये पेसें 
७ नये पसे 


४ नये पेसे 


८ नये पेसे 
७ नये पसे 
३३ नये पंसे 


८ नये पंसे 
७ नये पैसे 
१६ नये पैसे 


१५ नये पेंसे 


तार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक मनीश्रार्डर के शुल्क में जितने रुपये भेजने हों 
उतने के लिए सामान्‍य मनीश्रार्डर शुल्क के अलावा तार का झुल्क तथा १५ नये पैसे 


का अधिभार 


पोस्टल आहढेर क्‍ 
५ रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल आर्डर के लिए 
५ रुपये से १० रुपये तक के प्रत्येक 
पोस्टल आड्ंर के लिए 
. एक्सप्रेस डिलीवरी 
कारोबारी जवाबी पोस्टकार्ड तथा लिफाफे (वाधिक ) 


पोस्ट बॉक्स तथा बेग्स 
वाषिक 
तिमाही 


५ नये पेसे 


१० नये पंसे 
१३ नये पेसे 
१० रुपये 


१५ रुपये 
3 रपये 


परिशिष्ठट 


"पोस्ट बॉक्स तथा बग्स (वाधिक ) 
“पोस्ट बॉक्स तथा बेग्स (तिमाही ) 


अन्तर्देशीय तार ह 
भारत, पाकिस्तान, बर्मा श्रथवा श्रीलंका के स्थानों को भेजे जाने 
वाले तथा वहाँ से प्राप्त किए जाने वाले तार. अन्तर्दशीय तार 
 भाने जाते हैं। इंतके शुल्क निस्‍्त प्रकार हैं : 


क्‍ एक्सग्रेस 

भारत में द ः (२०) 

ज्यूवतम: शुल्क (८ दाब्द) ९.६० 

प्रत्येक प्रतिरिक्त शब्द के . लिए -०,१६ 
पाकिस्तान तथा बर्मा में कि 

ब्यूनतम शुल्क (८छशब्द) २.७५ 

प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए ._ | «० रफ 
समाचारपत्र तार : भारत में क्‍ 

न्यूनतम शुल्क (४० दाब्द ) १.४० 

प्रत्येक श्रतिरिक्त ५ वब्दों के लिए १,१३ 


बधाई के तार ्््््<़ः 
बधाई के तार भारत में किन्‍्हीं दो तारघरों के बीच उत्सवों 
के अवसरों पर विशेष €प से कम्त दरों पर भेजे जा सकते 
हैं: द 
क. प्रेषिती का नाम तथा पता (४ शब्द ) 
ख. संख्या में अंकित बधाई (१ हाब्द) 
ग. प्रेषक का नाम (१ दाब्द) 
द एक्सग्रेस 
(रु०) 
इन ६ दाब्दों के लिए १,०० 
प्रत्येक अतिरिक्त दाब्द के लिए ०, १४ 


[ रेथ८६ 


२० रुपये 
६ रुपये 


आहडिनरी 
(०) 
७.६. ७0 

. 0००८८ 


। १,३२७ 
०,१३ 


०,७०५ 


59,009 


आर्डिनरी 


(रु०) 


७०, 7० 


एक गौरबशासी पुर 

नये बम्बई राज्य की ह्ििसीय पंचवर्धोद योजना 
ह भर ५० करोड़ २८ लाख हपये की है। इसमें 
भूतपूर्व बम्बई राज्य (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो 
भव भ्रन्य राज्यों में मिला दिए गए हूं), विदर्भ, 
मराठबाष्टा, सोराष्ट्र भौर कण्छ की पंचवर्षोय 
योजनाओं की योजनाएँ भौर व्यवस्थाएं सम्मिलित 
हैँ। व्यय को विकास की विभिन्न मदों में इस 
प्रकार बाटा गया है;-- 
क्षष्रि शोर सामुदाधिक विकास 

जिसमें पशुपालन, दुग्ध शाला उद्योग भौर दुष्घ- 
उपलब्धि योजनाएँ, जंयल, मछली उच्चोग, सहा- 
रिता और सामुदायिक विकास योजनाएं, सम्मिलित 
हे ८६,७३५,२२, ००० रुपये 
सिझवई भौर बिजलो 

जिसमे बहुदेश्यीय योजनाएं, बड़ी भोर म॑ममली 
सिच।ई योजनाएं भौर शिजली योजनाएं, सम्मिलित 
हूँ *»-१ै३६,५९,१७,००० रुपये 
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उद्योग झौर काने 
जिसमें खामों का दिकास कार्य, बड़े भौर मंझले 


उच्चोग भौर ग्राम तथा लघ्‌ उद्योग सम्मिलित हें 
...१३,१८,९७,००० रुपये 


झंधार कौर परिदहम 
जिसमें सडक विकास, सडक परिवहन प्रोर 
बन्दरगाह सम्मिलित है ...२९,२४,४१,००० <परय 


समाभ सेवाएं ॥॒ 
जिप्में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रावास, पिछड़े वर्गों 

का कल्याण भोर श्रम तबा समाज कल्याण सम्मि- 

लित हूँ .--७६,१०,९६,००० रुपये 


विधिथ 


राष्ट्रीय भौर प्रादेशिक भाषाशों का विकास, 


कला झोर वंस्कृति भादि को प्रोत्साहम 
« ८,८१,२०,००० रपये 


भ्‌ँ 
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व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील बम्बई 
बम्बई सरकार के प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचारित 
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देश भर में ३६०४ कार्यालय और विदेशी विनिमय विभाग, 


'धाथ ही भिशेषज्ञःक्मवोरियों-के सीन आऑचेलिक' कार्यालय 
आपको सेवा में संलरने हैं । 








चाल खाता- ७, हुण्डी का बह्दा 
बचत खाता: ७:-विदेशी विनिमय 
सुददंती खाता: ७: सेफ-डिपो 





बोल्ट 
हे केश सर्टिफिकेट: ७ अग्रिम:क्षण 


कार्यगत कोष १६४. करोड़ रुपये से अधिक 
एस ० पी० ख़त 
ब्वे ह ह मेंनेजर 
दि पंजाब नोशनल शक लिमिटेड 
स्थापित”सन्‌ १८६ ४ ई० ' 
>अधानः कायौलय :: नई दिल्ली 


कल्ममनरकर2फ कक... रजानमामनपामनापन-+-+ननानी नानक कल “गा... आमने “के करे राव का ॥>+क न कनन-»-अकी कान. प्रचलन 


























भारत के गौरव चिन्ह-भारतीय हस्तशिल्प को वस्तुएं 


शताब्दियों पूर्व फौलाद-ए-हिन्द था भारतीय 
इस्पात दुर्जेय शक्ति का प्रतीक माना जाता था । 


पर यही नहीं भारत में धातु का उपयोग, 
शस्त्र निर्मारण के अतिरिक्त श्रंन्‍्य विविध #पों में 
भी भ्रनोखे ढंग से होता रहा है । 


धातुश्रों पर श्राधारित कुछ मुल्य हस्तशित्प 
पे हैं:- तांबे, पीतल श्रौर चांदी की प्लेट श्रोर 
कटोरे, बिदरी के फूलदान, प्लेटें श्रौर एशड़े, 
जिन में काली जमीन पर चांदी का सुन्दर काम 
उनकी विशिष्टता होती है, मुरादाबाद के 
पीतल के कटोरे, फूलदान श्रौर सजावटी वस्तुएं, 
जयपुर के एनेमल या सादी पीतल को बनी 
पशुओ्रों की श्राकृतियां और मीनाकारी को 
सुन्दर वस्तुएं, पश्चिभ बंगाल की : कांस्य की 
दस्तकारियां, उड़ीसा और कश्मीर का चांदी के 
तारों का काम, बम्बई की शप्राक्सिडाइज 
तांबे को वस्तुएं श्रौर सौराष्ट्र से धातु के, 
खिलौने ही) हक ० 


.. घातु “कौ हस्तशिल्प वस्तुग्रों ' में सामान्य 
उपयोगी पात्र जो कई झाकार' और रूपों में 
मिल सकते हैं, से ले कर बारीक खुदाई 
' के “काम और जड़ाऊ -या एनेमल वाले 
 “ग्राभूवरण व गहने मिल सकते हैं । चाहे बनाने 
“का: ढंग या प्रयुक्त धातु कसी ही हो, भारतीय 
' हस्तशिल्प को. अत्पेक वस्तु में उत्कृष्ट कला- 
त्मकता का समावेद्य होता हे । 


अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोडं, 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 
भारत सरकार 








अध्ययन और सेवा | 


आज के विद्यार्थी कल के निर्माता हैं | आप ही के कन्धों पर नव भारत के निर्माण का दायित्व हे | 


७ ग्रध्ययन ग्रापका सबसे पहला कतंव्य है। किसी भी योजना की सफलता के लिए 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की आ्रावश्यकता होती है। द | 


७ योजना गोष्ठियों, अप्क्सिलियरी कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर में सक्रिय भाग 
लीजिये . 


७ अपने अध्यापकों के साथ सहयोग कीजिये ॥ 

* छट्ठियों के दिनों बागवानी या पशुपालन का काम कीजिये । 
७ युवक शिविरों में भाग लेकर समाज कल्याण में हाथ बटाइये । 
७ याद रखिये श्रम की गरिमा में ही मानव की गरिमा है । 
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रण अजंता और एलोरा, ख़ुजराहो भुवनेश्वर 
|) गोरबपूर्ण अतीत तथा प्राचीन भारतीय कला एवं शिल्प 
की उच्चतम अभिषृद्धि के जीवित प्रतीक हैं । 
जे० करे० प्रतिष्ठान अपनी बहुमुखी सेवाओं और 
उत्पादन द्वारा नये सजन एवं समुचित संचालन में उसी 
प्राचीन परस्परा को निभा रहा है । 


सेवा यें 

सूती ऋपड़ा, पटसन एवं ऊन उद्योग, चीनी, होजरी, 
स्पात, एलूमूनियम, प्लास्टिक, तेल, साबुन, स्ट्रा बोडे) 
कैमिकल्स, पेन्ट, खनिज, बीमा, बेंकिंग, व्यवसाय, 
नियोत, आयात । 


टडघटिय ० 


( उसपरके अती३> 





श्प्ल््यफलच्थ पल कक यु चूस कट 


प्रा... 47-50 जा 





बिलद्यमित्रीं 
बकरी शाक्ति की 
#गीना कलक ! 


जी हाँ, विटामिन रंग पैदा कर 
सकते हैं! और ये जानकार महाशय 
फ़ोटो - इलेक्ट्रिक यंत्र द्वारा, रंगों के 
प्रभाव से, इन की शक्ति की ठीक 
ठीक जॉच परख कर सकते हैं । 
मगर ऐसी बारीक छान बीन किस 
लिए ? इस लिए कि हिंदुस्तान लीवर 
के उत्पादन खरीदते समय आप उन 
में सदा पहले जेसे श्रेष्ठ गुणों की 
आशा रखते हैं। 

इन गुणों को बराबर क्रायम रखने 


के लिए हमें बार बार परीक्षायें 
करनी पड़ती हैं । इन गुण परीक्षाओं से अनमोल राष्ट्रीय संपत्ति की बचत 
भी होती है और उत्पादन-निमोण के अति आवश्यक समय की भी । 

' इस रीति से हम आप की सेवा में विश्वासयोग्य बढ़िया उत्पादन कम 
कीमतों पर प्रस्तुत करते रहते हैं। 





हिंदुस्तान लीवर का आदर्श--घर घर की सेचा 
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8 सूट ्यदरडडर पूछ: या? चूक: भरा 


छा 8... अर पदक छा कक 


डर 
इग्डियन ओवरसीज़ बेंक लि« 


केन्द्रीय कार्यालय : माउण्ट रोड, मद्रास . 





भारत-स्थित ज्ञाखाएँ 
अहमदाबाद कटक, . कलकत्ता, 
दिल्ली, बम्बई, मद्रास, 


हैदराबाद झौर दक्षिण भारत में सर्वत्र 


विदेश्-स्थित शाखाएँ 
ईपोह, क्लांग,, कुआलालमपुर, 
कोलम्बो, . पेनांग, बेंकाक, 
मलक्का, रंगून सिगापुर 


गौर हांगकांग 





हमारी व्यक्तित ऋण योजना और विशेष बचत सर्टिफिकेटों के बारे में पुर्रा 


जानकारी के लिए निकटतस शाखा को लिखिए । 


दिल्‍ली शाखाएँ 
नयी दिल्‍ली : मलहोत्रा बिल्डिग, जनपथ, 
क्‍ नयी दिल्‍ली 
दिल्‍ली : चाँदनी चौक, दिल्ली: 


टी० वो० सुन्नह्मण्यम, 
एजेण्ट---नयी दिल्ली 





क्या हम आप को स्मरण दिला 
सकते हैं कि भारतीय रेलें राष्ट्‌ 
की ही सम्पत्ति हैं 





कृपया अपनी जूठन के टुकड़े एवं फलों के छिलके 
प्लेटफार्म या डिबबों में न फेंकिये । इस प्रकार रेलों 
को अ्रपनी सीमायें स्वच्छ रखने में सहायता दीजिये । 


कृपया असंयमित ढंग से न थूकिये। स्टेशन 
प्लेटफार्मों पर थूकदान रखे हुये हैं। आप उनका 
उपयोग कर सकते हैं । 


कृपया जलती हुई सिगरेटों के टुकड़े गाड़ी 
के डिब्बों में न फेंकिये । उनसे आग लग सकती है । 


जो लोग रेलवे सामान को क्षति पहुंचाते या 
चुराते हैं, वे राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं। कृपया 
राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करने एवं सेवा में सुधार 
लाने के कार्य में रेलों की सहायता कीजिये । द 


सध्य एवं पश्चिम रेलवे 












अपने घर के फरश को रंग-बिरंगे कॉयर (नारियल जटा) 
के कालीनों से सजाइये । हर कमरा अपने ढंग में... 





नमी प्रतिरोधक, परम्परागत सौंदर्य से आकर्षक बनेगा | कॉयर 
सफाई में आसान और की किफायत से आपको आश्ये होगा । फरश के “ 
टिकाऊ, फिर भी किसी भी दूसरे कालीन की तुलना में यह आ्राधी से 
इतना सस्ता भी कम कीमत पर सादे घर को भी निराली 


शोभा देता है । 


. रंग-बिरंगे और ढंग-ढंग के 
कीयर मेट, मेटिग्ज ओर काल्नीन देखिये 
(3 
५2, 0... 
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व्यापारियों से अनुरोध है कवि वे अपने माल 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के 
लिए रेलगाड़ियों का पूरा-पुरा लाभ उठाएं 


रेलगाड़ियों से सब तरह का माल ढोया जाता है - चाहे वह कोयले 
जैसा सस्ता माल हो और चाहे बहुमूल्य वस्तुएं । चूँकि रेलगाड़ियाँ ऐसा 
माल भी ढोती हैं जिनकी ढोभ्राई की दर ऊंची होती है, इसीलिए उनके 
लिए यह सम्भव है कि वे कोयला, आदि, सस्ते दर पर्‌ ढो सके । हमारे 


 मशकिय 
"शा इालथट। 
की ३० कनमक ४.६ के 
कक हा] 


देश के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि रेलगाड़ियों में माल ढोने 
को जितनी भी क्षमता है उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाए । 


| हम हर सम्भव तरीके से यह प्रयत्न करेंगे कि आप रेलगाडियों 

| की माल ढोने की क्षमता का पूरा उपयोगकर सकें। यदि आप को 

| भ्रूपने माल की ढोझआाई के मामले में कोई विशेष कठिनाई नज़र आए 

| तो आप रेलवे के चीफ़ कमशियलसुपरिल्टे- है 

/ न्डेण्ट या अपने डिवीज़न के रेलवे अ्रधिकारियों हि. 
! मिलें हि 

। 'से मिलें । वे आपकी कठिनाई को दूर 7-३ कु 

.. करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे । कह 
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अटूट धागा 


कठक संहिता में ऐसे भारी 
हलों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक 
को खींचने के लिए २४ बलों की 
। बा 2. ४2 0. आवश्यकता होती थी । कुतृब 
4$४३७४४५५/४ मीनार के निकट मेहरौली में हक 
था ऐसा लौह स्तम्भ है जिसकी 
रासायनिक शुद्धता के कारण उस 
पर कभी भी जंग नहीं लगता । 
ग्रशोक कालीन स्मारक हमें श्रपनी 
खुदाई भ्ौर पालिश करने की 
विलक्षण कला और विशालकाय 
एकहरी शिलाग्रों को दूर-दूर तक 
पहुँचाने की अद्भुत क्षमता को याद 
दिलाते हैं। ये और हमारी कई 
प्राचीन' कलार्ये व शिल्प समय के 





# टिक्ताऊ साथ विलुप्त हो गईं, पर हाथ करघा 
द्वारा वस्त्र बुनने की कला शत्तां+ 
+ सजावटी ब्दियों से चली आ रही है और 


अपना गौरव अक्षण्ण बनाये हुए है। 


# विशिष्ट 


हाथकरघा वर 


भारत कक गौरव चिन्ह रू ७०95 ![रिअ 








निर्यात के लिए हाथकरघा वबस्त्रों पर शीघ्र ही क्वालिटी का चिन्ह 
और मुहर लगा दी जायेगी। अधिक विवरण के लिए कृपया लिखिये :- 


ग्खिल भारतीय हाथकरघा बोडे; 
शाहीब्राग धाउस, विटेट रोड, बम्बई- -१ 
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